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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  कतज्ञ  राष्ट्र  आज  भारत  छोड़ो  आंदोलन  की  बावबनवी  वर्षगाठ  धरना

 रहा

 इम  दिन  स्वाधीनता  संग्राम  के  नेताओं  ने  देश  के  सभी  भागों  से  पुरुष  और  युवा  और  पनो

 3३77  गरीबों  का  आह्वान  किया  कि  वे  देश  में  विदेशी  शासन  समाप्त  करने  और  देश  को  स्वतंत्रता  दिलाने  के  लिए

 अपनी  अंतिम  सांसों  तक  संघर्ष  पहात्मा  गांधी  ने  देश  को  स्वाधोनता  के  लिए  करो  या  मरो  का  तारा  लि  ।

 देश  की  जनता  ने  स्वतंत्रता  के  लिए  अपने  नेताओं  के  आह्वान  का  स्वागत  किया  तथा  उनके  दिलों  में  स्वतंत्रता

 के  लिए  उठती  उमंणों  को  बहुत  शानदार  और  साहसपूर्ण  तरीके  से साकार  किया  और  इसके  लिए  उन्होंने  अपने

 जोबन  की  परवाह  नहीं  की  तथा  अपने  सर्वाधिक  प्रिय  वस्तुओं  की  भी  बलि  देने  को  तत्पर

 स्थतंत्रता  सेनानियों  द्वारा  दिए  गए  बलिदान  और  इसमें  प्रदर्शित  को  गई  दुढ़ता  के  परिणामस्वरूप  भारत  में

 स्वतत्रता  का  सबेरा

 यदि  उन्होंने  बलिदान  और  दुढ़ता  प्रदर्शित  न  की  होती  तो  हमें  स्वतंत्रता  का  वरदान  न  मिताता

 और  हम  इसका  आनन्द  न  उठा  हम  उन  सभी  स्थतंत्रता  सेनानियों  को  याद  करना  चाहते  है  और  ऐसे  देशभफ़ों

 की  पवित्र  स्मृति  को  अपनी  श्रद्धांजाल  अर्पित  करते

 6  अगस्त  को  हिरोशिमा  और  9  अगस्त  को  नागासाको  में  परमाण  बम  गिराये  गए  जिससे  हजारों  लोग  मगर

 गए  और  लाखों  लोग  अपंग  हो  गए  एवं  इससे  को  यह  सबक  मिला  कि  युद्ध  और  इसमें  आधुनिक  शस््रों

 का  अनुचित  इस्तेमाल  तथा  मानव  तथा  राष्ट्रों  की  उस  महत्वाकांक्षाएं  मनुष्यों  और  देशों  के  लिए  कितनी  खतरनाक

 हो  सकती

 परमाणु  शस्त्रों  और  युद्ध  क ेआधुनिक  अस्त्रों  का खतरा  कई  गुतरा  बढ़  गया  यदि  विश्व  में  इस  समय

 विद्यमान  परमाणु  शस्त्रागार  में  कटौती  नहीं  क्री  जायेगी  और  इसे  समाप्त  नहीं  किया  जायेगा  तो  इससे  मानव

 घोर  विध्वंश  के  भय  से  मुक्त  नहीं  रह  परमाणु  शस्त्रागार  और  जन  विध्वंसकारी  और  खतरनाक  प्रकृति  के
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 अन्य  परम्परागत  शस्स्रों  मे ंकटौती  करने  और  उन्हें  समाप्त  करने  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  सिद्धान्त  सर्वमान्य  और

 गैर-विभेदकारी  होनी  चाहिए  जो  विश्व  के  सभी  लोगों  को  समानता  और  समृद्धि  तथा  शान्ति  दिला

 अब  शीत  युद्ध  के  समाप्त  होने  पर  विश्व  में  सभी  जगह  स्नेह  और  शान्ति  का  प्रसार  हो और  इससे  एक  नई  विश्व

 व्यवस्था  कायम  हो  तथा  भाईचारा  की  भावना  परमाणु  बमों  कौ  त्रासदी  से  सबक  लेकर  हमें  इस  संबंध  में

 अधिक  सहानुभूति  पूर्वक  न्याय  प्रिय  होकर  और  सौहार्दपूर्वक  इस  संबंध  में  उचित  निर्णय  करने

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  हिरोशिमा  और  नागासाकौ  में  क्‍या  हमें  भविष्य  में  ऐसी  त्रासदी  को

 रोकने  के  लिए  यह  श्रासदी  याद  रखनी  हमें  शान्ति  क ेलिए  साहस  के  साथ  और  न्यायपूर्वक  तरीके  से  कार्य

 करने  की  आवश्यकता  हमें  इस  विश्व  में  अहिंसा  और  शान्ति  के  लिए  संघर्ष  करते  रहने  की  आवश्यकता

 हमें  इस  दिशा  में  सभी  प्रयासों  का  समर्थन  क़रना  चाहिए  और  इसके  विरोध  में  सभी  प्रयासों  का  इच्छापूर्वक  और

 पूरे  सामर्थ्य  से  बिरोध  करना  ठीक  है  अब  मैं  आपको  बोलने  का  अवसर  देता

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आधुनिक  भारत  के

 इतिहास  में  चरम  क्षणों  को  याद  करने  के  लिए  आभारी  हूँ  इस  दिन  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  के  नेतृत्व  में  अखिल

 भारतीय  कांग्रेस  समिति  ने  मुम्बई  में  भारत  छोड़ो  का  संकल्प  स्वीकृत  किया  और  इसके  साथ  ही  स्वतंत्रता  संग्राम

 का  अंतिम  चरण  शुरू

 भारत  की  स्थतंत्रता  के  लिए  संघर्ष  मात्र  एक  शासक  से  दूसरे  शासक  को  सत्ता  का  अंतरण  नहीं  था  जैसा

 कि  गांधी  जी  ने  कहा  वास्तव  भारत  कौ  स्वतंत्रता  के  आंदोलन  का  नेतृत्व  ऐसी  ऐतिहासिक  ताकतों  ने  किया

 जो  विश्वभर  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  उपनिवेशवाद  तथा  औपनिवेशिक  शक्तियों  द्वाग  दमन  को  समाप्त  करने  के  लिए

 संघर्ष  और  भारत  में  स्वतंत्रता  की  घोषणा  इसी  प्रकार  हुई  जैसे  कि  विश्व  के  अन्य  परतंत्र  देशों  में  स्वतंत्रता

 का  उदय  इस  ऐतिहासिक  संघर्ष  में  शहीद  हुए  लोगों  की  देश  भर  में  पूजा  जाता  यह  दिन  उस

 क्षण  की  याद  दिलाता  है  जब  स्वतंत्रता  सेनानियों  ने  या  मरोਂ  की  प्रतिज्ञा  की  जो  कि  केवल  समर्पित  लोग

 ही  कर  सकते  गांधी  जी  ने  इस  आंदोलन  का  नेतृत्व  अत्यंत  ही  संकटकालीन  घड़ी  में  किया  जिससे  इस  देश

 को  स्वतंत्रता

 इस  मुझे  एक  महान  कवि  की  प्रसिद्ध  पंक्तियां  याद  आ  रही  हैं  और  मैं  इसका  उद्धरण  करते  हुए

 अपना  भाषण  समाप्त  करना  कवि  कहता  है  :

 स्पिरिट  आफ  द  चेनलेस  माइंड

 ब्राइटेस्ट  इन  डंगियन्स  लिबर्टी  टाड़  आर्ट

 फार  देयर  दे  हेबिटेशन  इज  द  हार्ट

 द  हार्ट  विद्च  लव  आफ  दी  एलोन  केन  बाइंड

 एंड  हैन  दाई  संस  दू  फेटर्स  आर  कन्साइन्ड

 ऋ्रीडम  फाइन्ड्स  विंग्स  इन  दिस  फोर  विन्द्सਂ
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 इस  प्रकार  स्वतंत्रता  का  चारों  दिशाओं  में  प्रसार  हुआ  परन्तु  आपने  अभी-अभी  कहा  कि  स्वतंत्रता  पर

 सतत  निगरानी  किए  जाने  कौ  आवश्यकता  है  क्योंकि  हमें  स्वतंत्रता  को बरकरार  रखने  के  लिए  हमें  ये  कीमत  चुकानी

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  माननीय  अध्यक्ष  आपके  विचार  इतने  सार्थक  थे  कि  उनसे

 असहमति  हो  ही  नहीं  सकती  और  आज  का  दिन  हमें  यह  स्मरण  कराता  एक  ऐसा  लक्ष्य  जिसके  लिये  हमारे

 कितने  ही  नौजवान  शहीद  हो  हमारे  नेत  उस  तरफ  चले  हमारी  जिन्दगी  में  एक  मोड़  आता  इस  तरीके

 से  देखने  से  कि  आदमी  कहां  पैदा  होता  उसने  किस  जन्मभूमि  पर  जन्म  लिया  है  उस  जन्मभूमि  की  अवस्था

 क्या  दिशा  क्‍या  है  तथा  कैसी  हम  लोगों  न ेजब  समझा  कि  परतंत्रता  इतनी  बुरी  चीज  मां  के  पैरों  में  पड़ी

 हुई  बेड़ियां  उनके  दिल  में  खनखनाती  थी  तो  उन्होंने  एक  ध्येय  अपनाया  था  और  शहादत  का  बह  बीड़ा  दिया  था

 उसी  की  याद  में  आज  आपने  हमें  यह  कहानी  याद  कराई  है  कि  हम  क्या  उनको  कैसे  नतमस्तक  हो  करके

 नमस्कार  जिन्दगी  में  बार-बार  ऐसे  मौके  आते  हैं  जब  आदमी  को  अपना  एक  लक्ष्य  बनाना  पड़ता  है  और  जो

 सर्वोपरि  लक्ष्य  मेरें  समक्ष  सोचने  में  आता  है  वह

 जन्म-भूमिश्च  स्वर्गादपि

 ये  जन्मभूमि  स्वर्ग  से  भी  बढ़  कर  इनका  मुकाबला  किसी  से  नहीं  जहां  तक  मां  की  आजादी

 मान  जन्मभूमि  के  मान  का  और  उसके  सम्मान  का  प्रश्न  उठता  है  वहां  सब  कुछ  नगण्य  हो  जाता  है  और

 उसी  के  लिये  हमारे  लोगों  ने  जान  मैं  उन  अनगिनत  शहीदों  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  प्रति  गतमस्तक

 हो  जाता  हूं  जिस  दिन  ये  देखता  हूं  कि  उन  लोगों  के  दिल  में  क्या  था  जो  उन्होंने  सब  कुछ  स्वाहा  कर  उन्होंने

 यह  नहीं  देखा  कि  लक्ष्य  मिलने  वाला  उन्होंने  कभी  यह  नहीं  सोचा  कि  हमें  कुछ  बनना  उन्हें  यह  पता  था

 कि  सामने  काल-कोठरियां  फांसी  के  फदे  हैं  और  वे  अंधेरी  कोठरियां  हैं  इसके  सिवाए  कुछ  नहीं  है  लेकिन  उसके

 बाद  भी  उन्होंने  मन  में  यही  ठाना  कि  हम  कुर्बान  हो  जाएं  ताकि  हमारी  आने  वाली  हमारे  साथी  या  हमारे

 हमारे  हमारी  मां  आजादी  की  सांस  ले  सकें और  इसलिये  उन्होंने  अपने  आप  को  स्वाहा  कर

 उनके  आगे  हम  क्‍या  भगत  सिंह  से  किसी  ने  पूछा  भी  था  कि  तुम  हसीन  और  खूबसूरत

 आने  बाला  जमाना  तुम्हारे  लिये  उत्सुक  है  कि  तुम्हें  क्‍या  मिलेगा  तब  उसने  एक  शेर  कहा

 दे  लालच  मुझे  बतन  पर  मरने  का  देश  की  आन  मेरी  आबरू  बढ़ाती

 बतन  पर  मरना  तो  है  फर्ज  अरे  सुना  कहीं  शहीदी  भी  ब्रेची  जाती

 शहादत  बेची  नहीं  खरीदी  नहीं  जाती  बस  मन  में  एक  संकृक्ष्प  होठा  है  कि  किस  तरीके  से  हमें  पतंगे

 की  तरह  स्वाहा  होना  उन्होंने  एक  ज्वाला  जलाई  थी  जो  आज  एक  मशाल  बन  गई  और  अब  सूरज  बन

 अब  सवाल  इतना  है  कि  हम  में  कितनी  शक्ति  हमें  उस  मशाल  रोशनी  को  कमजोर  नहीं  करना  पंजाबी

 में  एक  कहावत  बड़ा  सोखा  पर  ढिमकाना  बड़ा  ओखा  सुरमा  डालना  तो  आसान  है  लेकिन

 उसका  खूबसूरती  से  कोई  चेहरा  काला  कर  लेता  कोई  उसको  डाल  कर  खूबसूरत  बन  जाता  है  लेकिन  उसकी
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 कापम  रखतः  बढ़ा  मुश्किल  आज  देश  की  आजादी  हफरे  हाथ  में  एक  अमानठ  पिन  लोगों  ने

 अपनी  जान  देकर  इस  अमानत  को  हमारे  हाथ  में  सो  है  ते  हम  कैसे  आएमी  होंगे  अवर  हसारे  हाथ  से  वह  अमानत्त

 में  रुकामल  हो  यह  हमें  सोचना  हेफा  फि  हमारा  क्या  ध्येष  हैं  ?  हमें  जिस  भृमि  ने  जन्म  दिक  जिसमे  जलकाबु

 रो  जिसने  अन्न  दिय्श  जिलयें  पनक  कर  हभ  बड़े  हुए  हें  असर  इस  पर  हमारी  क्ररफ  से  या  हफरें  स्वार्थ  को

 लरफ  से  किसी  तरह  को  आंच  आती  है  ते  हम  फिस  मिद्री  के  बले  हुए  हैं  ?

 उस  ओज  को  देखते  हुए  हमें  उन  स्थतंत्रता  संक्राप  सेन्द्रमियों  को  याद  करन  जिन्होंने  हमरें  हमाते

 आने  काल्प्रे  भीड़ो  छे  उनके  मान  के  लिए  जान  दे  उत्त  धरोहर  को  हमको  चमकाते  हुए  रखना  यहो

 हमार  लक्ष्य  होम  मुसम्मम  इरादा  होना  यरि  हम  इस  इरादे  से  डिने  तो  यह  बहुत  बुरी  कत

 मैं  छऋड़ता  हूं  कि  देशबासी  समझें  कि  9  अगस्त  को  गरिमा  और  बड़प्पन  क्‍या  है  और  यह  हमें  कया  सिर्दतता

 इम्तको  देख  कर  ही  हमको  आगे  बढ़त  हमारा  सिर  उन  शहोंदों  और  उन  नेताओं  आगे  झुफ  जाता  हर

 व्यक्ति  उनको  याद  रखता  कौन  बापू  को  भूल  सकता  कौब  जवाहर  लाल  को  भूल  सफता  इन  नेताओं

 को  कौन  भुला  सकल  अनगिनत  ऐसे  स्थतंत्रक्न  सेप्मी  और  शहीद  जिनवड़े  कोई  मिलती  नहीं  जिनको  शिनतोंਂ

 कभी  को  नहीं  जिनको  कभी  भुलाया  जा  उनके  प्रति  हम्हरा  कया  कर्त्तव्य  है  ?  हम  आहते

 हैं  कि  उनकी  वुर्थानी  को  हम  कमी  भूलें  उसको  हसेशा  याद  छिल  में  उसके  जबह  रहे  और  उनके  ट्वारा

 दो  गई  घरोहर  को  मुट्ठी  में  बंध  कर  के  काबू  फर  के  रखें  और  सिर  कर  इल  पसेहर  को  चमकाते

 जगाते  रहें  और  आगे  बढ़ते

 इन  शब्दों  के  साथ  में  आपके  साथ  अपनी  सहयक्ति  प्रकट  करता  हूं  और  उफ़यका  पन्‍्यभाद  करत  हूं

 श्री  सूर्य  नाराणण  प्लदब  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  आपने  विस  कत  का  आज  स्मरण  कराया

 इसके  बारे  में  जितमी  भी  बात  की  बह  कम  9  अगस्त  का  वह  दिन  था,,जिस  दिन  भारत

 आंदोलन  का  बिगुल  फूका  गया  था  और  उस  अंदोलन  में  बहुह्  से  हमरे  और  योर  शहदीर  हुए  उन  सज

 को  मैं  अपनी  श्रद्धांजलि  आधित  कर्ता

 अध्यक्ष  इस  अबसर  वर  मैं  एक  भहत्वप्‌र्ण  सत्र  कौ  ओर  आपका  और  सदन  का  ध्यान  दिस्‍्तना

 चाहता  हूं  और  बह  यह  है  कि  हमारे  संविधान  के  सबसे  पहले  पैरे  में  लिखा  हुआ  है  इज  भारतਂ  जबकि

 होना  चाहिए  इज  ग्रें  आक्से  और  इस  सदन  से  मिकेशा  कहुरह  कि  इत्र  कर  वंधगीरता  से  वियार

 किया

 अध्यक्ष  कभी  जी  ने  जब  चंकरण  से  गबक  अहंदोलन  शुकः  किया  था  और  बहां  से  दिल्‍ली  तक  आए

 उक्ष  सगय  यांव-गांव  से  देश  के  50  प्रतिशत  लोग  मांधी  जी  का  सब  देने  के  लिए  आए  जो  कि  स्वतंत्रता

 सैनानी  आज  भी  उस  आंदोलन  से  संबंधित  तथा  अन्य  आंदोलनों  से  संबंधित  हमारे  कूछ  स्वतंत्रता  सैमनी  बचे

 हुए  अभी  भो  कुछ  स्वतंत्रता  सैंगनियों  के  प्रार्थना-पत्र  लंबित  जिनको  इस  अवसर  पर  निष्पादित  कर  दिया

 जाना  यही  मेरा  निवेदन
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 समासकी  शहरों

 श्री  आहथद  :  इस  देश  को  9  अमस्त  के  महत्व  बंप  याद  दिलाने  क ेलिए  हम  आपके  आधारो

 इस  देश  की  स्वलंजता  के  संत्राय  जें  इस  दिग  को  ऐतिहांसिक  भूमिका  रहो  स्थतंबरता  संग्राम  के  दौरान  हमारे

 महान  नेताओं  झ्वारा  किए  सह  अल्दन  और  स्वर्पण  को  जाक्ना  के  परिणाथस्वरूप  आज  हम  इस  शणतंत्र  देश  की

 वास्तविक  स्थबंजता  का  आरंद  उठाने  यने  स्थिति यें  जैसा  कि  आपने  ठीक हो  बत्तया  है  और  इसे  मावञ

 संसाधन  किक्तस  जंजी  श्री  अर्जुन  सिंह  ने  भो  स्वीकार  किया  है  स्यरंत्र  भारत  में  सर्वाधिक  महत्व  इसकी  सतत  निषरानी

 करने  का  हल  दिखें क्ये एकता  से  ही  सत्रत  म्सिराणी  रहा  इस  देश  की  एकता  और  अख्ण्डता  देश  के

 हरेक  माणरिक के  ्सिट  आत्यथिक  पहस्वपूर्ण  दिल्सें  शत  शकत  केबल  सामादाजिक  शदभावना  अर्थात  दिलों  की

 अच्यी  सदश्कायना  से  हो  हो  फयेभणी  और  सांचीजी मे  इसे  के  लिए  अपना  सास  जीवन  अर्थण कर  दिया  और  अपने

 प्राषों  को  भी  बलि  दे  मुझे  यहात्था  चंद्ठेत  जजाहर  सकल  चौलामम  अब्दुल  कलाम  आजाद  और

 सरदप्त  कटेल  के  महत्वपूर्ण  बेट्ल  में  स्ववंतता  सेकनिकों  ट्ञात  किए  महत्वकर्ण  बलिदान  की  बाद  आती  उन  नेताओं

 मे  अपनी  अलि  टेकर  हमें  यह  सिस्ताणा  कि  हम  अफने  देश के  लिए  यर  अब  यह  समय  अत  यया  है

 जब  प्रत्वेक  फरतीय  स्वयं  यह  प्रतिज्ञा  करे  कि  बह  देश  के  त्किए बूरी  तरह  से  समर्चित

 एस  अवसर  चर  अपनी  ओर  से  और  अपनी  चार्ट  कौ  ओर  से  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  संघर्ष

 करने  काले  ऋहान  स्थतंत्रता  सेकानियों  बे  श्रद्धांजलि  अर्थित  करता

 आरत  के  पर्बादा  को  भविच्य  में  बशाए  रखने  के  लिए  भगवान  हमें  आशीर्वाद

 श्री  झाशयपन  :  अध्यक्ष  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  में  भारत

 छोड़ो  आन्दोलन  का  स्थान  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  महात्मा  गाँधी  जी  के  आह्यान  का  सभी  ने  पुरजीर  समर्थन

 बहत  से  लोगों  जिसमें  सभी  उप्र  के  लोच  आजादी  हेत  जीवन  बलिदान  कर  उनके  निष्ठा  और

 जोजन  जर्क्दान  जीबग  क्रो  सदा  याद  किया  जाता  रहेगा

 अपनी  यार्टी  कौ  ओर  से  तथा  अपनी  ओर  से  मैं  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  अमर  शहादों  को  भश्रद्धांबल

 अर्पित  करता

 कार्तिकेश्वर  छात्र  :  सभा  में  भारत  ठोड़ो  आन्दोल्त  के  दौराम  9  अगस्त  को  हुए  शहीदों

 और  उनकी  कर्तव्य  पशाक्‍णता  की  संक्षेप  में  प्रस्तुत  करने  के  ल्किए  हप  आपके  बहुत  आधार

 केबल  एक  खत  जो  मैं  कहख  कहता  है  कह  यह  इज़रे  महान  कवि  कालिदास  मे  बम

 दिशि  देवात्स

 हिमालकतमो  जफाश्िराओे

 बूर्व  चुरालेशनिधि  सायलोया

 स्थित  पृथिव्या  इव  मान  दंड
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 यह  है  हमारा  भारत  और  भारत  महान  यह  संपूर्ण  विश्व  का  केन्द्र  बिन्दु

 ऐसे  बहुत  शहीद  हुए  हैं  जिन्होंने  अपनी  मातृभूमि  को  स्वतंत्र  कराने  के  लिए  अपने  प्राणों  का  बलिदान

 दे  हमें  उनके  जीवन  और  उनकी  कर्त्तव्यनिष्ठा  को  संक्षेप  में  प्रस्तुत  करना  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस

 ने  एक  बार  कहा  था  किसी  मनुष्य  के  लिए  गुलाम  होना  इसके  लिए  सबसे  बड़ा  अभिशाप  हमें  उस  अभिशाप

 से  मुक्ति  मिल  गई  है  और  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  किसी  व्यक्ति  का  सबसे  बड़ा  अपराध  बुराई  और  अन्याय

 के  साथ  समझौता  कर  लेना  भारतीयों  ने  बुराई  और  अन्याय  का  साथ  नहीं  दिया  उन्होंने  विदेशी  हकूमत  के

 साये  में  काम  करने  का  अभिशाप  होने  से  इंकार  कर  उसी  का  नतीजा  है  कि  सैंकड़ों  देशभक्तों  ने  अपनी

 जान  को  कुर्बानी  दे  दी तथा  अब  हम  ठनके.बलिदानों  तथा  कर्त्तव्य  परायणता  का  सुख  भोग  रहे  इसलिए  आज

 हम  उनके  बलिदानों  को  संक्षेप  में  प्रस्तुत  कर  उनकी  बलिदानों  को  याद  कर  रहे

 राष्ट्रापिता  महात्मा  ग्रांधी  न ेएक  बात  कही  हमें  वह  चीज  सीखनी  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार  के  बलिदान

 तथा  कर्त्तव्य  परायणता  के  लिए  हम  अपने  आपको  तैयार  कर  उन्होंने  कहा  था  कि  स्थिति  को  सुधारने  के

 लिए  कभी  भी  देरी  नहीं  होती  यदि  हम  स्वार्थ  का  त्याग  कर  निस्‍्वार्थ  को  धारण  भय  और  ढोंग  को  छोड़

 निष्कपट  सदाचारी  एवं  सत्यवादी  हमें  अपने  आपको  इस  ढंग  से  तैयार  करना  चाहिए  ताकि  हम  किसी  प्रकार

 की  तानाशाही  अत्याचार  और  कठिनाई  को  अपने  देश  के  लिए  सहन  कर  सकें  हमें  अपने  जीवन  का  बलिदान

 अपना  जीवन  समर्पित  करने  तथा  इस  प्रकार  के  बलिदान  करने  के  लिए  तैयार  करना  इतनी  ही  बात  मुझे

 कहनी

 *श्री  आर  जीवरलम  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  एक  भूतपूर्व  सेनानी  होने  के  नाते  मैं  भी

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  श्रद्धांजलि  अर्पित  करना  चाहता  स्वतंत्रता  संग्राम  के  अंतिम  चरण  के  तौर  पर  महात्मा

 गांधी  ने  छोड़ो  आन्दोलनਂ  की  1942  में  घोषणा  की  थी  महात्मा  गांधी  द्वारा  चलाये  गये  इस  स्वतंत्रता  आन्दोलन

 में  सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  हिस्सा  शिक्षित  तथा  दोनों  तरह  के  व्यक्तियों  ने  इसमें  हिस्सा

 श्रमिक  तथा  खेती  से  जुड़े  श्रमिकों  ने  गांधी  जी  की  पुकार  को  सुना  गांधी  जी  ने  8  को

 बम्बई  में  लोगों  को ललकारा  तथा  आन्दोलन  को  ज्यादा  तेज  करने  पर  बल  दिया  और  लोगों  को  समझाया  कि  अब

 कुछ  करने  अथवा  मर  जाने  का  समय  आ  गया  लाखों  लोग  आन्दोलन  में  भाग  लेकर  जेलों  को  भरने  के  लिए

 आगे  सभी  ने  महात्मा  गांधी  के  नेतृत्व  को  स्वीकार  उन्होंने  सभी  को  सही  राह  पर  लाखों

 लोग  जेल  में  भर  दिए  हजारों  को  बेरहमी  से  पीटा  गया  सैकड़ों  लोग  ब्रिटिश  गोली  के  शिकार  मैं  व्यक्तिगत

 रूप  से  ऐसे  अनेक  लोगो  को  जानता  हूं  जो  महीनों  और  वर्षों  तक  लगातार  जेलों  में  पड़े

 बावजूद  इन  महात्मा  गांधी  जी  को  यह  दृढ़  विश्वास  था  कि  हम  स्वतंत्रता  केवल  अहिंसा  के  द्वारा

 ही  प्राप्त  कर  सकते  सशस्त्र  लड़ाई  का  सहारा  लेने  की  माँग  की  लेकिन  गांधी  जी  ने  अहिंसा  पर  बल

 दिया  तथा  हिंसापूर्ण  तरीकों  कौ  मदद  लेने  से  इंकार  कर  गाँधी  जी  ने  कहा  हमारा  जन्म  सिद्ध  अधिकार

 *मूल  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 है  और  हमें  स्वतंत्रता  अवश्य  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  केवल  अहिंसा  के  माध्यम  से  ही  हम  अपने  उद्देश्य

 को  प्राप्त  कर  उन्होंने  कहा  कि  अहिंसा  का  कोई  विकल्प  नहीं  गांधीजी  के  नेतृत्व  में  लोगों  ने

 स्वतंत्रता  संग्राम  की  लड़ाई  में  अहिंसा  को  हथियार  के  रूप  में  प्रयोग  महात्मा  गांधीजी  उनके  प्रति  भी  सहृदय

 बने  रहे  जिन्होंने  स्वतंत्रता  संग्राम  की  लड़ाई  का  विरोध  उन  व्यक्तियों  को  भी  जिन्होंने  कहा  था  कि  हमें

 स्वतंत्रता  नहीं  दी  जानी  मताधिकार  सहित  संविधान  सभा  का  सदस्य  बना  दिया  गया  ब्रिटिश  शासन

 ने  1942  में  अगस्त  के  प्रथम  सप्ताह  से  लेकर  लगभग  चार  महीने  तक  गांधीजी  के  नेतृत्व  में  चल  रहे  सत्याग्रहियों

 पर  हिंसा  का  कहर  ढा

 मैं  इस  अवसर  पर  हुई  कुछ  घटनाओं  की  ओर  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  हमारे  महान  नेताओं

 में  से  एक  सुभाष  चन्द्र  बोस  ने  उस  समय  एशिया  में  स्वतंत्रता  मुक्ति  का  बहुत  बड़ा  अभियान  शुरू  जब

 उन्होंने  अपना  अभियान  चलाया  तो  उनकी  आजाद  हिन्दी  फौज  के  दो  सदस्यों  को  जापान  से  मद्रास  भेजा  गया

 मद्रास  तट  पर  उनके  उतरते  ही  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  ब्रिटिश  शासन  ने  उन्हें  मद्रास  सैंट्रल  जेल  में  रखा

 मैं  उसी  जेल  में  स्वतंत्रता  संग्राम  के एक  कैदी  के  रूप  में  रह  रहा  मैं  उनसे  जेल  में  ही  मिला  था  क्योंकि

 हम  आमने-सामने  के  ब्लाक  में  हुआ  करते  मुझे  उनके  नाम  भी  याद  एक  रमण  नाचर  तथा  दूसरे  कुमार

 थेबर  उनका  कोर्ट  मार्शल  करके  मौत  की  सजा  सुमाई  गई  उन्हें  फांसी  दी  जानी  जब  हम  उनसे  जेल

 में  मिले  थे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  स्वतंत्रता  की  खातिर  अपना  जीवन  बलिदान  कर  जब  अगले  दिन  उन्हें

 फांसी  दी  जाती  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  ?  हम  मरने  जा  रहे  लेकिन  हमारे  देश  को एक-म-एक  दिन  स्वतंत्रता

 अवश्य  हम  उस  दिन  तक  सभी  स्वतंत्रता  सेनानियों  में  मिठाई  बांटने  के  लिए  जिंदा  नहीं

 कृपया  हमें  मिठाइयां  यदि  आप  हमें  आज  मिठाइयां  देंगे  तो हम  आज  ही  सभी  स्वतंत्र  सेनानियों  के बीच  मिठाई

 बांट  ऐसा  इसलिए  क्योंकि  कल  हम  मरने  जा  रहे  उन्हें  एक  दूसरे  जेल  में  ले  जाया  गग्रा  तथा  अगले

 दिन  उन्हें  फांसी  दे  दी  हालांकि  मैं  उसी  जेल  में  था  परन्तु  में  उनके  अंतिम  दर्शन  महीं  कर  परन्तु  मुझे

 बाद  में  पता  चला  कि  उन्होंने  भगवान  से  प्रार्थना  न  कर  मातरमਂ  के  नारे  लगाकर  माताਂ  की  वन्दृना

 अंतिम  समय  तक  वे  वंदे  मातरम  दोहराते  रहे  तथा  देश  के  लिए  अपना  जीवन  बलिदान  कर

 सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  विभिन्‍न  रूप  से  स्वतंत्रता  संग्राम  में  हिस्सा  उन्होंने  महात्मा  गांधी  के  आग्रहों  को  सुना

 और  आजादी  प्राप्ति  हेतु  सभी  प्रकार  के  कष्टों  को  सहन

 यह  प्रशंसा  योग्य  बात  है  कि यह  आदरणीय  सभा  निस्वार्थ  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  श्रद्धांजलि  अर्पित  कर

 रही  एक  स्वतंत्रता  सेनानी  के  तौर  पर  मैं  आपके  इस  कर्त्तव्य  बोध  की  प्रशंसा  करता  हूं  तथा  एक  बार  फिर  से

 इस  अवसर  पर  मुझे  बोलने  का  मोका  दिये  जाने  हेतु  आप  सभी  का  धन्यवाद  करता

 श्री  नाथूराम  प्रिर्धा  :  माननीय  आपने  सदन  में  पधारते  ही  6  और  9  अगस्त  की  तारीखों

 के  महत्व  के  बारे  में  जिक्र  9  अगस्त  की  तारीख  का  इसलिए  महत्व  है  क्योंकि  इस  दिन  बापूजी  ने

 छोड़ो  आन्दोलनਂ  का  नारा  देशवासियों  को  दिया  उसका  परिणाम  यह  निकला  कि  हमारा  देश  आजाद
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 आजादी  यये  रक्षा  करने  के  यरे  में  हम  सययते  जागरूक  रहना  हमारा  देश  टुनिका  यें  शांति  खत्र  अग्नटूत  अग्रदूश

 होगे  के  जाते  आपने  जो  ऋमासाकी  और  हिरोशिमा  में  जिस  तरह  से  राषटण  कय  जिराये  गये  उसका  जिक्र

 यहां  के  लोगों  के  इससे  बहूत  नुकसान  हुआ  आज  भी  उसके  अलग़त  वहां  मौजुद  शढ्रौ  दर  चीढ़ौ  उसके

 असरात  चले  हभ  टुरियां  में  शांति  रखने  के  लिए  एक  माने  हुए  अग्र  देश  इसलिए  स्थाष्मक्षिक  है  कि  आपने

 इन  तारीरओों  का  अर्थ  उन  घटनाओं  का  जिक्र  करते  हुए

 गांधीजी  ने  जो  आजादी  के  लिए  रास्ता  दिखाया  और  जिस  तरह  का  हमारे  देश  में  आंदोलन  हुआ  उससमें

 कई  नेताओं  ने  क॒र्बानी  दी और  शहीद

 उसी  रास्ते  को  दुनिया  के  दूसरे  देशों  गे  अख्त्थार  किया  और  खासकर  अफ्रीका  के  देशों  उसौ  रास्ते  पर

 चलकर  दुनिया  के  200  छोटे-मोटे  देश  आजाद  यह  कोई  मामूलो  बात  कहों  थी  क्योंकि  त्याम  और  तपस्या

 से  कालोनलायीजेशन  का  विरोध  करके  आजादो  ग्राप्त  की  वे  मुल्क  आज  अपने  अपने  देश  में  गरीब  सपोनों  क्रय

 गरीबी  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिये  संघर्षश्त  वही  कह  मार्ग  था  जिसे  मांधौ  जी  इस  देश  यें  तकये  और  उसका  परिणाम

 यह  गिकला  कि  हम  आजाद  हुये  और  एक  बड़ा  परिकर्तेर  उसके  पहले  हम  लोग  जिस  अचस्था  में  रह  रहे

 न  हमारी  कोई  आवाज  हो  सुदता  था  और  न  हमारी  कोई  आयाज  थी  और  आज  हम  अपना  शासन  चलने  के

 लिये  जिम्मेदार  आब  इन  जिम्मेदारियों  में  भी कुछ  कमियां  हैं  जिनको  दूर  करने  की  आवश्यकता  इसको  व्यक्त

 के  चरित्र  के  जरिये  दूर  किया  जा  सकता  हमारे  बेत़्ओं  ने  जो  हमें  फर्ष  दिखाया  उसमें  उनका  चवल  चरित्र  सबसे

 पहले  हव  लोगों  को  उस  आजादी  की  रक्षा  करनी  है  और  आंगे  बढ़ना  इस  दुनिक  लिये  एक  मिरगरत

 कायम  करनी

 अध्यक्ष  जैसा  कि  अभी  आपने  कहा  कि  आज  दुनिया  में  खतरनाक  अस्त्र-शस्त्रों  की  अंध्मी  दौड़

 चल  रही  है  लेकिन  दुनिदा  में  शान्ति  कायम  रखने  के  लिये  इन  शस्प्रों  को  कोई  जगह  नहीं  मिलनो  आज

 बड़े  मुल्क  अपनी  सीमाओं  पर  जो  फोर्सेज़  रखते  जो किसी  हद  तक  यह  ज॑रिटफाईड  दुनिया  में  फ्रिसो  मुल्क

 को  ये  खत्म  कर  सकते  इस  तरह  से  शस्त्रों  का  भण्डारण  करना  विश्व  की  शान्ति  के  लिये  ठीक  नहीं

 उससे  गुकसान  इस  बात  कौ  हम  ताईद  करते  हैं  और  इस  विचार  के  हैं  कि  विश्व  में  जहां  ऐसे  शस्सं

 का  भण्टारण  उसको  खत्म  करना  चाहिये  ताकि  विश्व  के  अंदर  शान्ति  स्थापित  करने  के  लिये  हम  एफ  नया

 बिगुल  बजा  इसमें  सब  ग़ष्ट  अपनी  इज्जत  को  बरकरार  रखकर  अपने  तरीके  से  उस  रास्ते  पर  चलकर  मदट

 मैं  इस  अवसर  पर  अपनी  श्रद्धांजलि  उन  शहीदों  को  अर्पित  करते  हुये  नत्रमस्तक  होता  हूं  जिन्होंते  अप

 जनें  इस  देश  कौ  आजादी  के  लिये  कर्बान

 श्रीयती  प्रतिभा  देखीसिंह  पाटील  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  आभारी  हूं  कि  आपने  ह्‌ः

 सदन  में  दो  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  9  अगस्त  क्रान्ति  दिवस  हमारे  इतिहास  के  पन्नों  में  स्वर्णाक्षरों  में  लिखा  हुआ

 है  जिसकी  आज  याद  ताजा  हो  आज  का  दिम  हमें  याद  दिलाता  है  कि  हमारे  अधिकार  तो  हैं  लेकिन  कर्तव्यों
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 भारत  छोटो  आदोलन  क्कौ  वर्षषठ  और  जापान  के  हिरोशिमा  और  नागासको  शरर  पर  .  .  .

 को  भो  नहीं  भूलना  जिस  प्रकार  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  ने  त्याग  और  आत्मसमर्पण  से  इस  देश  कां  आजादी  की

 रक्षा  उस  जिम्मेदारी  की  ओर  भी  हम  ७८,  +  यह  आज  की  सबसे  बटी  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महोदय  आप  सब  जानते  हैं  कि  आज  हमारे  देश  में  जो  बातें  हो  रही
 आजादी  और  लोकतंत्र

 गनाने  वाली  बातें  नहीं  हो  रही  जिस  तरह  से  कहा  गया  है-हर  व्यक्ति  को  जागरूकता  रखने  की  आवश्यकता

 याहे  यह  व्यक्ति  राज  कोर्ड  राजनैतिक  दल  यह  सब  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  ःस  बात  का  ध्यान

 किसी  भी  तरह  से  हमारे  देश  की  आजादी  पर  आंच  नहीं  आनी  चाहे  वह  किसी  व्यक्ति  की  गलती

 से  या  किसी  राजनैतिक  दल  के  गलत  कारनामें  और  काननी  ढेग  से  बगम  करने  वालो  की  वजह  से

 अगर  बह  आजादी  हम्ने  हाथ  से  धोनी  पट  जाये  तो  आज  हमारे  पास  महात्मा  गाधी  या  जवाहर  लाल  नेहरू  नहीं

 सतत  सतर्याता  स्वतंत्रता  का  पृल्य  परन्तु  सतत  सतर्षाता  कौन  रखेगा  ?  सभी  को  सतर्कता  बरतनी  होगी

 आज  कोई  मौलाना  अब्दुल  कलाम  आजाद  हमारे  हमे  आजादी  को  वापस  दिला

 बह  सिशाल  यृक्ष  अब  नहीं  अब  केवल  छोटे-छोटे  पौधे  है  और  इन  पौधों  के  लिये  आजादी  फिर  से  वापस

 शाना  बोर्ड  साथारण  काम  नहीं  इसलिये  उन्होंने  हमें  जो  देन  आजादी  के  रूप  में
 दी  उसे  हम  कैसे  सही

 सलागत  रत्न  सकते  उसे  केसे  और  आगे  बढ़ा  सकते  पही  हमारे  सामने  आदर्श  हमारी  जिम्मेदारी  है  और

 इसी  को  सामने  रखकर  हमे  काम  करना

 हिरोशिमा  और  तागासाकी  के  बारे  मे  आपने  यहां  जो  कठ  जगत  में  शांत  का  वातावरण  पैदा  करने

 के  लिये  और  बिश्व  मे  जो  वह  भयानक  कांड  हो  गया  उसे  फिर  से  दनिया  में  न  दंहराया  सभी  को  मिलकर

 शांति  की  स्थापना  के  लिये  काम  यहां  दुनिया  के  हर  देश  का  कर्तय्य  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  जिस

 पयशील  सिझ्ात  को  दनिया  के  सामने  रखा  और  सारी  दनिया  ने  पंद्शील  तत्यों  को  मान  वह  भी  भारत  की

 ही  देन  है  जिसे  सारी  दुनिया  में  माना  उसी  आदर्श  को  साभने  रखकर  चलता  हम  सब्की  जिम्मेदारी  है  यही

 आज  की  आवश्यकता  इसलिये  में  समझती  हू  कि  आपने  आज  बहुत  अच्छा  के  सामने  रखा  है

 जिससे  कि  हम  अपनी  णिग्गेदारियों  को  पहचान

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  *  आदरणीय  अध्यक्ष  मै आपका  आभारी  है  और  मै  ही  नहीं

 पूरा  सदन  आपका  आभारी  है  कि  आपने  हिन्दुस्तान  के  दिल
 को  छू  लेने  वाले  विषय  को  हम  लोगो  के  सामने

 रद  >>
 आपने  उस  परम्पश  को  आज  यहां  मूर्त  रूप  पे  उस  गीत  को  आपने  साकार  यहां  उर्पास्थित  कर  दिया  जिसमें

 कहा  गया

 की  चिताओं  पर  जुटेगे  हर  बरस

 बतन  पर  मिटने  वालों  का  यही  बाकों  निशां

 आपने  क्रिसी  शायर  या  किसी  शहाद  के  बाड़े  हुये  इन  बाक्यों  को  यहां  साक्गत  रूप  से  प्रदर्शित  दिया

 है  जिसका  आज  सारा  राष्ट्र  लोकसभा  की  इस  कार्यवाही  से  आपके  सामने  नतमस्सक



 भारत  छोड़ो  आंदोलग  कौ  वर्षगांठ  और  जापान  के  हिरोशिमा  और  न्गासकी  शहरों  पर  .  .  . न  कौ  वर्षगांठ  और  जापान  के  हिरोशिमा  और  नागासकी  शहरों  9  अगस्त  1994

 अनगिनत  आजादी  के  दीवानों  ने  अपने  रक्त  से  हमारी  मात्तुभूमि  को  सींचा  तांत्या  मंगल  झांसी

 की  रानी  की  कड़ी  को  उन्होंने  आबाद  किया  और  उस  परम्परा  को  उन्होंने  आगे  कुछ  लोगों  को  यह  पता

 भी  नहीं  था  कि  काला  पानी  कहां  अंडमान  निकोबार  कहां  है  लेकिम  वे  काला  पानी  या  अंडमान  निकोबार  की

 ओर  चल  पड़े  और  अपने  वतन  से  हजारों  मील  दूर  जाकर  आजादी  की  लड़ाई  लड़ी  और  अगगिनत  कष्ट  और  यातनाएं

 सहकर  हमारे  देश  को  आजादी  आज  के  दिन  हम  सब  उन्हें  याद  कर  रहे

 प्रश्न  केवल  उन्हें  याद  करने  का  नहीं  है  बल्कि  हम  सबको  उनके  खून  से  सींची  हुई  उनके  द्वारा

 खून  देकर  प्राप्त  की  हुई  आजादी  की  रक्षा  करनी  हम  यह  चाहते  हैं  कि  इस  लोकतंत्र  में  जो  वे  क्षण  गुजरे

 लोकतंत्र  की  प्राप्ति  के  लिये  उन्होंने  जो कुछ  बलिदान  उनको  हम  हमेशा  याद  उन्हें  कभी  न  भुलायें  और

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  भी आपके  साथ  सम्मिलित  होता

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  मैं  स्पीकर  आज  से  52  साल  आज  ही  के

 दिन  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  न ेकिसी  शायर  की  जुबान  में  एक  पयाम  दिया

 बिन्दा  के  परे  रंगे  चमन  जोशे

 और  रक्‍्स  करना  है  तो  फिर  पांव  की  जंजीर  न

 उस  पयाम  को  देश  के  मर्द  और  औरत  सभी  ने  अपनाया  और  आजादी  के  जजबे

 से  सकक्‍सार  करने  लगे  तथा  उस  समय  के  साम्राज्य  को  मजबूर  कर  दिया  कि  5  साल  के  अंदर  वह  मुल्क  को  छोड़कर

 चला  उसके  बाद  5  साल  के  अंदर  हमें  आजादी  मिली  और  आजाद  होने  के  बाद  मुल्क  ने  काफी  तरक्की

 की  आज  के  इस  अहम  और  मुकददस  दिन  हम  सबका  यह  फर्ज  बनता  है  फि  उन  तपाम  शहीदों  को  याद  करें

 जिन्होंने  अपनी  कुर्बानियां  दी  और  उन्हें  हम  अपना  सलाम-एक-अकीदत  पेश  करें  और  आज  अहद  करें  कि  हम

 अपने  मुल्क  की  सालमियत  को  बरकरार  मुल्क  की  खुशहाली  और  अमन  के  लिये  अपने  आप  को

 बकफ  कर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  दिन  इस  लिहाज  से  भी  हमारे  लिए  बहुत  अहम

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  दिन  इस  लिहाज  से  भी  बहुत  अहम

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गाबीत  :  माननीय  अध्यक्ष  यहां  पर आज  का  यह  दिवस

 बड़ा  महत्वपूर्ण  आज  यहां  पर  आपने  तथा  हमारे  साथियों  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  याद  यह  बहुत  अच्छा

 मैं  भी  महात्मा  गांधी  और  उनके  साथ  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  याद  करता  स्वतंत्रता  सेनानियों  ने  देश  के

 लिए  जो  कुर्बानियां  की  वे  सभी  को  मालूम

 आज  की  इस  नई  पीढ़ी  को  यह  देखना  है  कि  हमारे  कर्तव्य  क्या  हमारे  अधिकार  तो  हमें  मालूम
 लेकिन  हमारे  कर्तव्य  कया  हैं  इस  बात  को  देखना  हमें  देश  को  आजाद  रखना  देश  की  आजादी  को

 सुरक्षित  रखना  देश  की  एकता  और  अखंडता  को  बनाये  रखना  है  और  देश  में  जो  प्रगति  हो  रही  उसको

 आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  जो  हमारा  कर्तव्य  है  उसे  निभाना

 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जो  स्थतंत्रता  सेनानियों  ने  इस  स्वतंत्रता  के  लिए  इस  बात  की  परवाह  किए  यगैर
 10



 18  1916  भारत  छोड़ो  आंदोलन  कौ  वर्षएंठ  और  जापान  के  हिरोशिमा  और  जगासकी  शहरों  पर  .  .  .

 कि  हमें  देश  की  आजादी  के  बाद  कुछ  पैसा  मिलेगा  या  कुछ  सुविधा  अपने  देश  की  आजादी  के

 लिए  कुरबानी  देने  के लिए  आगे  हमारे  महाराष्ट्र  में  नंदरवार  जैसे  क्षेत्र  में  उस  समय  ब्रिटिशर्स  की  गोलियों

 के  आगे  विद्यार्थी  चले  और  शहीद  हो  इस  प्रकार  की  थी  वह  आज  की  नयी  पीढ़ी  को  भी  यह

 आदर्श  कायम  रखना

 आज  नौ  अगस्त  को  क्रांति  दिवस  मैं  अपने  देश  के  लिए  कुर्बान  उन  क्रांतिकारियों  को  याद  करता  हूं

 और  उनके  प्रति  श्रद्धांजलि  अर्पित  करता

 ]

 रेल  मंत्री  केਂ  जाफर  :  अध्यक्ष  हमें  देश  की  दो  महत्वपूर्ण  एक

 देश  की  स्वतंत्रता  से  संबंधित  की  याद  दिलाने  और  स्वाधीनता  संघर्ष  का  नेतृत्व  करने  वाले  हमारे  पूर्वजों
 को  श्रद्धांजलि  अर्पित  करने  के  लिए  हम  आपके  आभारी

 नौ  अगस्त  महत्वपूर्ण  दिवस  जब  राष्ट्रपिता  मे  इस  दिन  अप्रेजों  स ेयह  देश  छोड़ने  का  आह्वान  किया

 उस  समय  के  कई  लोग  हमारे  बीच  नहीं  है  और  कई  दिग्गज  अभी  भी  हमारे  साथ  मुझे  विश्वास  है  कि

 उस  दौरे  के  जो  लोग  हमारे  बीच  वे  हमें  प्रेरणा  देते

 मुझे  याद  है  कि  जब  मैं  एक  जवान  लड़का  था  तो  उन  दिनों  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता

 था  और  उन्हें  जेलों  में  डाल  दिया  जाता  उन  दिनों  के  दौरान  सरकार  लोगों  को  रखने  की  व्यवस्था  नहीं  कर

 पाती  थी  क्योंकि  लोगों  में  अत्यधिक  उत्साह  था  और  उनकी  प्रतिक्रिया  बहुत  ही  व्यापक  जेलों  पर  सरकार  का

 नियंत्रण  होने  के  बावजूद  वह  स्कूली  बच्चों  को  छूट्टी  देकर  विद्यालय  भवनों  को  जेलों  के  रूप  में  परिवर्तित  कर

 दिया  करती  इतने  पर  भी  वह  लोगों  को  गिरफ्तार  करके  जेलों  में  नहीं  रख  पा  रही  सरकार  के  पास  पर्याप्त

 संख्या  में  इतनी  गाड़ियां  नहीं  थी  कि  सभी  लोगों  को  जेल  सके  और  इसके  कारण  जो  लोग  शेष  रह  जाते  थे

 उन्हें  बहुत  निराशा  होती  थी  कि  उन्हें  जेल  नहीं  भेजा  लोगों  की  ऐसी  भावना  थी  और  वे  बहुत  खुश  होते

 यदि  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  था  अथवा  उसे  जेल  भेज  दिया  जाता  था  तो  बह  अपने  पर

 गर्व  महसूस  करता  था  जैसे  वह  नायक  या  नेता

 लोगों  की  ऐसी  भावना  थी  कि  जब  किसी  को  इस  महान  आंदोलन  में  भाग  लेने  का  अवसर  मिलता  तो

 बह  जानता  था  कि  वह  धन्य  है  और  उसने  देश  के  लिए  कुछ  किया

 मेरे  मित्र  न ेठीक  ही  कहा  है  कि  लोगों  में  ऐसी  भावन्रा  विद्यमान  मुझे  याद  है  कि  उस  समय  पुलिस

 लोगों  को  वहां  से  ले  जाकर  जंगलों  में  छोड़  दिया  करती  जब  ये  युवा  वापस्र  अपने  गांवों  में  आते  तो  ठस  समय

 वहां  के  सभी  उनका  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  रूप  में  स्वागत  करते  इस  आंदोलन  में  पूत्र  देश  शामिल  था

 और  इसमें  औद्योगिक  छात्र  पुरुष  और  महिलाएं  सभी  शामिल  इसी  कारण  अंग्रेज

 भारत  छोड़ने  को  मजबूर  हुए  और  इसके  बाद  लगभग  पांच  वर्षों  के  भीतर  ही  हमें  स्वतंत्रता  प्रदान  कर

 इस  समय  जब  हम  उन्हें  याद  करते  हैं  और  उन्हें  श्रद्धांजलि  अर्पित  करते  हैं  जैसा  कि  श्रीमती  प्रतिभा

 देवीसिंह  पाटील  ने  ठीक  ही  उल्लेख  किया  हमें  संविधान  और  प्रजातंत्र  के  बारे  में  पूर्वजों  द्वारा  सौंपी

 |



 भारत छो  टो  आगेलन  कौ  बर्षगांट  और  जापान  के  हिरोशिमा  और  नागासकी शहरो  ०  1994

 गई  जिम्मेदारी  की  याद  आतो  है  और  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हम  आज  जिसका  नाभ्भ  उठा  रहे  हैं

 उसे  सम्भालकर  रखें  और  उसे  अगली  पीढ़ी  को  सौंप

 इसी  प्रकार  से  आपने  हिरोशिया  और  नागासाकी  पर  परमाण  शस्त्रों  के  प्रभ/व  की  याद  दिलाबर  हमे  मानयता

 के  प्रति  जिम्मेदारी  कौ  याद  दिलायो  इस  अवसर  जैसा  कि  हमने  महारमा  गार्धी  को  याद  किया  यह  भी

 कहना  चाहंगा  कि  हमे  स्वर्गीय  श्री  राजीव
 गांधी  को  भी  याद  करता  चाहिए  जिन्होंने  एक  युवा  नेहਂ  के  रूप  में  अपने

 प्रभाव  से  बड़े  देशों  के  बीयर  मिसाइल  प्रतियोगिता  और  परमाणु  शरत्रों  की  होट  संगाण  करते  मे  योगरान  फिय

 इसके  लिए  हमे  रूस  के  महान  नेता  हृगाए  मित्र  गो्ाचिव  का  योगदान  भी  याद  करना  चाहिए  जिसहोने  अपने  सभी

 मिसाइल  और  परमाणु  शरतें  झो  महासागर  मे  फिक्रया  कर  मानयता  को  राहत  पहुंचाने  मैं  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भूमिका

 निभाया

 मे  सिश्वारा  है  विश्व  में  को  लेझर  सभी  तरह  के  तनाव  को  देखते  हए  विश्व  में  सभी  देशो  के

 नेता  और  देश  मानवता  और  प्रकृति  से  मिली  विरासत
 की  सुरक्षा  के  लिए  निश्चित  रूप  से  अपनी  जिस्मेवारी  पूरी

 यह  हमारे  लिए  ही  नहों  अपितु
 भावी  पीढ़ी  और  भविष्य  के  लिये  आवश्यक

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  :  अध्यक्ष  ५  1942  के  इरਂ  ऐतिहासिक

 दिन  गाधां  जो  ने  या  मरोਂ  का  आह्वान  यह  आहजान  देश  के  टूरय-दराज  के  क्षेत्रों  तक  भी

 इसके  परिणामस्वरुप  केवल  नेताओं  ने  हां  नहीं  अपितु  कई  लोगों  और  कामगारो  ने  भो  हमारे  देश  के  लिए  अपने

 प्राण  न्‍्यौछावर  किये

 लोग  यह  जानते  हुए  भो  कि  उन  पर  पलिए  द्वारा  गोली  चलायी  जा  रही  थी  इस  आदोदान  गे  भाग  लेने

 वाले  लोग  हाथ  में  राष्ट्रीय  ध्वज  लेकर  आगे  बढ़ते  मातरम्‌ਂ  का  नार
 लगाते  हुए  उन्होंने  मातृभूमि  मे

 लिए  अपने  प्राण  न्‍्यौकाबर  हम  भारत  में  कई  लोगों  देशभक्त  ने  इस  भावना  से  प्रेरित  होकर  कि

 अपना  बलिदान  देकर  अपना  वर्तमान  आपके  भविष्य  के  लिए  न्‍्यौछावर  करते  हैंਂ  अपने  प्राणों  बा  बलिदान

 उन  नेताओं  और  उन  जिनके  बारे  में  कोई  उल्लेख  या  रिकार्ड  नहीं  और  जिनता  गणगान  नहीं

 किया  जाता  को  मैं  भी  आज  के  दिन  आपके  साथ  श्रद्धांजलि  अर्पित  करता  हू

 इन्हीं  कछ  शब्दों  के  साथ  इस  देश  क्के  लिए  अपने  प्राणों  का  बलिदान  करने  बालों  के  प्रति  सभी  सदस्यों

 मैं  भी  श्रद्धांजलि  अर्पित  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  बड़ी  प्रसन्‍नता  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  और  सामाजिक  परिस्थितियों  में

 पले  और  बढ़े  हुए  सदस्यों  ने  स्थतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  अपने  दिल  में  संजोई  हुए  सम्गात  को  भावनायें  तथा  इस

 जिषय  पर  अभूतपूर्व  ढंग
 से  लंबे  समय  तक  मनोभाव  सहजतापूर्वक  व्यक्त  यह  हमारी  एकता  और  शक्ति  का

 प्रतीक  है  जो  हमें  स्वतंत्रता  सेनानियों
 के  बलिदान  और  त्याग  से  मिली  है  जिसे  हमे  हमेशा  याद  रखता

 क्या  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करूँ  कि  ते  स्वतंत्रता  सेनानियों  और  परमाणु  विध्व॑ंस

 के  पीड़ितों  की  स्मति  में  थोडी  देर  मौन  खड़े  हों  ?
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 11.51  पे

 तत्पश्चात  सदस्यमण  थोड़ी  देर  मौन  खाड़े

 11.53  प«

 प्रश्नों  के  मौस्थिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  हम  प्रश्न  लेते

 प्रश्न  221  श्री  सुब्रत  मुखर्जी  अनुपस्थित

 प्रश्न  सं०  22  श्री  लालजान  एस»  एम  वाशा  अनुपस्थित

 प्रश्न  223  थ्री  दत्तात्रेय  बडारू  अनुपस्थित

 प्रश्न  224  श्री  चित्त  बसु  अनुपस्थित

 प्रश्न  र॑  225  श्री  प्रेम  चन्द  राम  अनुपस्थित

 प्रश्न  स  226  श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राव  अनुपस्थित

 प्रश्न  227  मेजर  जनरल  भुवन  छः  री  अनुपस्थित

 प्रश्त  स  228  फ्रे०  उम्मारेज्ी  बेंकटेश्वरलु  अनुपस्थित

 प्रश्न  सं+  229  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  अनुपस्थित

 प्रश्न  230  श्री  काशीसम  सणा  अनुपस्थित

 प्रश्त  सं+  231  श्री  बलराज  पासी  अनुपस्थित

 प्रश्न  सं०  232  डा०  साक्षी  जी  अनुपस्थित

 प्रश्न  सं  233  प्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  अनुयस्थित

 प्रश्न  234  श्री  बी  एस*  मूर्ति  अनुपस्थित

 प्रश्न  235  श्री  हरिन  पाठक  अनुपस्थित

 क्‍न्‍्य  प्राणी  संरक्षण

 *236.  श्री  बिलासराव  नागनाथराव  गूंडेव्यर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौशन  वन्य  प्रणी  संरक्षण  के  लिए  कितना  अनुदान  मंजूर  किया

 वर्ष  1993-94  के  दौरः्क  कितना  अनुदान  बास्तव  में  दिया

 (ny  वर्ष  1994-95  के  दौशन  कितना  अनुदान  दिया  और

 गत  तीन  ब्षें  के  दौरान  वन्य  प्राणियों  के  रांरक्षण  संबंधी  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  ?
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  भारत  सरकार  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  का  विकास  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  और  उसके  चारों  ओर

 हाथी  बाघ  केन्द्रीय  चिड़ियाघर  प्राधिकरण  चोरी-छिपे  शिकार  असम  में  गेंडों  का

 नमभूमि  कच्छ  वनस्पति  तथा  जीव  मंडल  रिजर्व  स्कीमों  के  अंतर्गत  वन्य  जीवों  के  संरक्षण  के  लिए

 1991-92,  1992-93  और  1993-94  में  23.62  करोड़  25.16  करोड़  रुपए  और  36.09  करोड़

 रुपए  का  अनुदान  मंजूर  और  रिलीज़  किया  राज्यवार  अनुदान  का  ब्यौरा  दशनि  बाला  सदन  के  पटल

 पर  रखा  गया

 और  वितरण  तर  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 पिछले  तीन  बर्षों  में  केन्द्रीय  प्रयोजित  स्कीमों  के  अन्तर्गत  वन्यजीव  संरक्षण  के  लिए-स्वीकृत  और  रिजीज

 किया  गया  अनुदान

 लाखों

 राज्य

 ः

 _  _ 1991-92  1992-93  1993-94
 1  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  दबा  87.346  0...

 अरूणाचल  प्रदेश  43.857  88.54...  83.643

 असम  27351  144256....  16281

 बिहार  80.409  134.127  87.9

 गोआ  16.7  18.5  22.285

 गुजरात  59.75  49.164  55.50

 हरियाणा

 "434
 33.4  14.03  ।  13.25

 हिमाचल  प्रदेश  131.18  160.775  103.892

 जम्मू  और  कश्मीर  शून्य  11.959  28.625

 कर्नाटक  176.075  234.285  279.226

 केरल  200.029  123.535  193.212

 मध्य  प्रदेश  228.12  262.322  482.868

 महाराष्ट्र  81.1  121.032  100.977

 मणिपुर  25.25  25  19.45



 18  1916  मौखिक  उत्तर

 1

 मेघालय  28.16  34.56  318.72

 मिजोरम  26.77  25.44  17.842

 नागालैण्ड  2.5  2.43  2.62

 उड़ीसा  135.3  111.998  194.95

 पंजाब  28.97  24.737  37.35

 राजस्थान  184.75  184.229  256.388

 सिक्किम  38.43  83.622  40.2

 तमिलनाडु  87.013  124.64  209.455

 त्रिपुरा  24.66  45.15  9.75

 उत्तर  प्रदेश  152.005  164585  238.338

 बंगाल  209.92  235.212  386.314

 अंडमान  व  निकोबार  ट्वीप  समूह  श्न्य  शून्य  115

 चण्डीगढ़  शून्य  2  र

 दादर  गगर  शून्य  शून्य  शून्य

 दमन  दीव  :  शून्य  2516.547  शून्य

 कल  ;  2362.479  25650

 :  के  लिए  अनुदान  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर

 टिप्पणी  :  कुछ  राज्यों  में  में  आवंटन  में  कमी  निम्नलिखित  कारणों  से  हुई  :

 कुछ  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  की  राज्य  योजनाओं  को

 पिछले  वर्ष  खर्च  न  की  गई  राशि  को  आगे

 नई  विदेशी  सहायता  परियोजनाएं  शुरू  करना  जिनके  लिए  राज्य  योजनाओं  में  व्यवस्था  की

 वर्ष  के  लिए  किया  गया  विशिष्ट  पूँजीगत

 विवरण-गा

 1994-95  के  दौरान  उपर्युक्त  स्क्रीयों
 के लिए  किया  गया  बजट  प्रावधान

 निम्नलिखित  है  :-

 क्र.स  स्कीम ७  ७  ्‌  ॒॒॒॒
 रुषयों

 lL  राष्ट्रीय  उच्चानों  और  अभया  यों  का  विकास  1150

 2.  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  और  ठनके  चारों  ओर  पारि-विकास  680
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 3.  करियोजना  5५68

 के  बाघ  परियेक्त  779

 $  केन्द्रीक  थिड्ि  कमा  प्राध्धिकरत  ३068

 6.  या  भूमि  संसए्ण  १50

 बनर्पति  159

 है  जैव  बंडल  रिजर्व  ३९00

 तथापि  चोरी-छिपे  शिकार  तथा  उन्‍्कड्रणों  के  अवेध  ब्यापार  के  नियंत्रण  तथा  में  गैडों  का  संरक्षण

 स्कोमों  को  राष्ट्रीय  घिकास  फरिषए  को  सिफारिशों  फू  1992-93  से  खंसाओनों  सहित  गुण्यों  को  अंत्रित  कर  दिया

 भक्त  कम्यजोयों  के  सुरक्षा  उप्लष्यियां  इस  तथ्य  से  परिलाछित  होली  हैं  कि  कास  स्थल  में  सुधार  हुआ  बन

 केश  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  राष्ट्रीय  उत्तानों  ऑर  अनवारण्यों  वर  संक्क  बढ़कर  अब  503  हो  गई  है  जिसमें  75  राष्ट्रीय

 ख़ान  और  428  अभायारण्य  हैं  जो  कुल  1.40  कर्ष  की  क्षेत्र  में  केले  हुए  जो-रण्टलर्ड

 नीक़मिर  काले  रिण  आदि  जेसे  पशुओं  की  संसक  में  वृद्धि  हुई

 हकम्दीए

 जी  जिलाखरायन  कायन्ताकसथ  युंदेशार  :  अध्यक्ष  में  मंडी  जी  से  ऋनमाः  आहत  हूं  कि  देश  भर  में

 युरर्भ  कब  प्राणों  और  जो  वनस्पति  उनकी  ऋषदीयां  नष्ट  होने  के  कल्हर  पर  हैं  तो  यह  कयोन-कोम  सर  प्रजातियां

 यो  कष्ट  होने  के  कमार  पर  हैं  और  उप्हें  ककने  के  लिए  सरकार  कल  कस्रे  जा  रही  है  ?  जेंसे  कि  सफर  बाय

 बनेदड  यह  जाहि  भी  कष्ट  होने  के  कगार  पा  उनपर  संकया  में  किलनी  वृद्धि  हुई  यह  बहाने  कप  मंत्री

 महोदव  कृषक  बट  ?

 फर्वाधरण  २कैर  जन  गोकालक  यो  समय  मंत्री  काल  :  बढ़ती  हुई  अज्बदों  ओड  जो  नेशनल

 फ॒म्र्स  एण्ड  सेंक्युरैड  के  कफ  विकाश  कह  टयाव  यह  दो  मुख्य  जिकफे  कास्य  आप  हमासे  बाइल्‍ड

 लाइक  के  ऊपर  एक  प्रकार  का  रषव  आ  रहा  इस  चुनोक्ली  का  सामना  करने  के  लिए  अनेक  योजनाएँ  बनाई

 मई  उनमें  से  कुछ  का  जिक्र  तो  मैंने  किया  जिसके  लिए  केन्द्र  सरकल्न  ने  कूछ  राज्य  स्रस्फारों  को  राहत  दी

 है  पर  इसके  साथ-साथ  जो  और  योजनाएं  यह  हैं  प्रबंधन  क्षमता  में  आयास  मिकाछ  और  प्राफुतिक  शिक्षा

 व्याख्या  और  साथ-साथ  आम  जनसा  को  केशमल  पाकर्स  एण्ड  सैफचुरीज  और  अपने  पूरे  कम्जर्वेशन  मूबमेंट

 में  क्लेड़ा  इस  प्रकार  की  भौ  अन्य  फ्रेक्द्रदें

 श्री  जिलप्रसराव  गाननाधशक  यूंडेशार  :  देश  में  वन्‍य  फ्राणियों  की  बड़े  कैमाने  घर  जो  चोरी  छिपे  हत्कं

 हो  रहो  उसके  कितने  प्रकरण  विछले  साल  पकड़े  मये  हैं  ?  वोरप्पन  जैसः  बड़ा  तस्कर  कर्नाटक  में  दो  तीन  झहल

 से  सरकार  को  बड़ा  परेशान  कर  रहा  आब  यह  हाथियों  को  भी  यहुत  कड़े  पेसाने  पर  हत्त्या  कर  रहा  है  लेकिन

 उसे  अभी  तक  पकड़ा  नहीं  गया  देश  में  राग  ऋणी  संसक्षण  के  किए  बड़े  फैमाने  पह  राष्ट्रीय  अभ्यारण्यों  का
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 निर्माण  करना  ऐसे  बहुत  सारे  प्रस्ताव  अलग-अलग  प्रान्तों  स ेसरकार  के  पास  आये  तो  वह  कितने  प्रकरण

 इनके  पास  आये  हैं  और  उनमें  से  कितने  लम्बित  हैं  ?  जैसे  महाराष्ट्र  क ेकिनवट  जिला  नदिड़  में  लगभग  10  साल

 पहले  एक  अभ्यारण्य  का  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  आया  है  लेकिन  अभी  तक  उसको  भी  निर्मिती  की  मंजूदी  नहीं

 ,  मिली  ऐसे  कितने  प्रकरण  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  और  उनके  लिए  सरकार  कया  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  ऐसे  बहुत  सारे  प्रस्ताव  हमारे  पास  आते  कुछ  सीमा  के  अन्दर  उनपर  विचार  किया

 ,  जाता  इन्होंने  जो  उदाहरण  मुझे  दिया  उसकी  सूचना  मैं  माननीय  सदस्य  को  पर  आज  साथ-साथ

 जो  दबाव  टाइगर  पर  है  उसकी  पोर्चिंग  जारी  इसके  लिए  भी  अनेक  योजनाएँ  गवर्ममेंट  ने  बनाई  जिनपर  कार्रवाई

 श्री  विलासराव  नागनाथराव  गूंडेवार  :  चोरी-छिपे  जो  हत्याएँ  हो  रही  उन्हें  रोकने  के  बारे  में  बड़े

 पैमाने  पर  क्‍या  करने  हा  रहे  हैं  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  चोरी  छिपे  जो  हत्याऐँ  हो  रही  जो  पोचिंग  हो  रही  यह  दबाव  पिछले  तीन  साल

 में  बढ़ा  क्योंकि  शेर  की  हड्डी  की  दवाइयों  का  उपयोग  साउथ  ईस्ट  एशियन  कन्ट्रीज  में  किया  जा  रहा  समस्या

 यह  है  कि  टाइगर  की  आबादी  अपने  देश  में  बढ़ी  है  पर  जा  टाइगर  का  एरिया  जो  टाइगर  का  हैबीटाट  वह

 नहीं  बढ़  रहा  जैसा  मैनें  पहले  कहा  कि  उसके  ऊपर  प्रैशर  इसके  लिए  हमने  एक  प्रोजैक्ट  टाईगर  एक  क्राइसिस

 सैल  भी  बनाया  अन्य  देशों  से  भी  इसकी  बात  की  है  जो  स्मगलिंग  हो  रही  इस  पर  रोक  के  लिए  भी  हमने

 कुछ  उपाय  प्रस्तावित  किये  इसपर  पूरी  कार्रवाई  हो  रही  है  पर  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सही  है  कि
 #  टाइगर  की  पोचिंग  पिछले  तीन-चार  साल  में  बढ़ी  इसमें  कुछ  सीजर  भी  हुए  जितने  सीजर  पिछले  साल

 में  हुए  उतने  कभी  नहीं  यह  एक  गये  प्रकार  की  समस्या  उत्पन्न  हुई  जिसपर  पूरी  कार्रवाई  की  जा  रही

 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  अ  ध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता

 हूं  कि  जैसा  उन्होंने  कहा  कि  इन  तमाम  जानवरों  को  बचाने  की  बहुत  बड़ी  जरूरत

 इसके  साथ  ही  हमारे  देश  का  नेशनल  पक्षी  मोर  वह  खासकर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  कई  हिस्सों  में

 पाया  जाता  मेरी  कांस्टीट्वेंसी  झाबुआ  में  मोर  में  ऐसी  बीमारी  फैली  है  कि  कई  मोर  मर  गये  मैं  मंत्री  जी

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मोर  नेशनल  बर्ड  इसको  बचाने  के  लिए  आपके  पास  कोई  योजना  है  ?  अगर  नहीं

 है  तो  आप  कोई  योजना  क्योंकि  हमारे  देश  में  यह  पक्षी  गांवों  में  रहता  है और  यह  बहुत  ही  अच्छा  पक्षी

 है  तो  इतने  सुंदर  पक्षी  को  बचाने  के  लिए  कौन-कौन  सी  योजना  है  यह  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  जो  बीमारी  बताई  उनके  जिले  में  जो  मोर  को  पीड़ित  कर

 रही  है  इसकी  मुझे  जानकारी  दी  इसके  लिये  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  अगर  इस  बीमारी  की  गंभीरता  को

 देखते  हुए  आवश्यकता  हुई  तो  इसके  लिये  उपाय  किये  जायेंगे  और  योजना  भी  बनाई

 न्षि  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  मंत्री  इसका  उत्तर  नहीं

 श्री  मृत्युंजय  नायक  :  चिलका  पक्षियों  का  एक  बहुत  बड़ा  और  प्रमुख  अभयारण्य  लेकिन  सरकार

 6



 लिखिउत्त  Se  ॒॒  9  आग्त  1994
 ने  इस  परियोजना  को  विकसित  करने  के  लिए  अभी  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी  मत्स्यपालन  भी  अन्य  गतिविधियों

 में  निजी  उद्यमियों  की  भागीदारी  के  कारण  से  पारिस्थितिकीय  संतुलन  में  गड़बड़ी  आ  रही  विश्व  के  विभिन्न

 भागों  के  पक्षियों  की  यहाँ  उपस्थिति  को  ध्यान  में  रखते  चिलका  झील  का  अपना  ही  महत्व
 हैं

 मैं  यह  पूछना  चाहता  हू ंकि  क्या  सरकार  निजी  उद्यमियों  की  भागेदारी  को  सीमित  करके  इसे  एक  अत्याधुनिक

 वन्य  जीव  और  पक्षी  अभयारण्य  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  और  अनुदान

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  कल  समाप्त

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 गेहूं  तथा  चावल  का  निर्गम  मूल्य

 *221,  श्री  सुब्गत  मुखर्जी  :  क्‍या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेचे  जाने

 वाले  चावल  तथा  गेहूं  के  निर्गम  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  खाद्यान्नों  की  कमी  वाले  राज्यों  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  विपरीत

 प्रभाव

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आकलन  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  राज्यों  के  लिए  कोई  विशेष  मूल्य  प्रणाली  अपनाने  पर  विचार  कर  रही

 है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  धान  और  गेहूं  के  न्यूनतम  समर्थन  “

 मूल्यों  और  भारतीय  खाद्य  निगम  की  हँडलिंग  लागत  में  हुई  वृद्धि  को
 आंशिक  रूप  से  खपाने

 के  प्रयोजन  से  सरकार

 द्वारा  समय-समय  पर  चावल  और  गेहूं  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  वृद्धि  की

 जाती  है  ताकि  खाद्य  सब्सिडी  को  उचित  सीमा  में  रखा  जा  ये  मूल्य  समस्त  देश  में  एक-सम्मान  रूप  में  लागू

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  की आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  और

 समन्वित  आदिवासी  बिकास  परियोजना  डी०  ब्लाकों  के  जरिए  सप्लाई  किए  जाने  वाले  चावल

 और  गेहूं  की  कीमतों  को  कम  रखा  जाता

 अनुसंधान  संस्थानों  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 १222.  श्री  एस«  एम«  लालजान  बाशा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  राज्यों  को  उनके  उन  ऐसे  संस्थानों  के  लिये  धनराशि  देती  है  जिनमें  कृषि  अनुसंधान  कार्य

 किया  जाता

 यदि  तो  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  राज्य-वार  उपलब्ध  कराई  गई/स्वीकृति  की  गई
 हि

 कुल  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और
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 कृषि  मंत्री  बलराम  :  जी

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  राज्यों  को  उपलब्ध

 कराये  गये  कुल  धन/अनुदान  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 अनुसंधान  के  लिए  धन  उपलब्ध  कराने  से  सम्बन्धित  नीति  निम्नानुसार  हैं  :

 (0)  राण्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  चल  रही  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  के  लिए

 75  प्रतिशत  तक  की  अनुदान  सहायता  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जाती

 खर्च  का  शेष  25  प्रतिशत  हिस्सा  राज्य  सरकारों  द्वारा  बहन  किया  जाता

 (1)  राज्यों  में  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  प्रयोजना  के  तहत  अनुसंधान  संबंधी  शुनियादी  ढांचों

 के  विकास  के  लिए  पहले  5  वर्षों  क ेलिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  शतप्रतिशत  अनुदान

 उपलब्ध  कराया  जाता  उसके  बाद  उसका  लागत  खर्च  राज्यों  द्वारा  वहन  किया  जाता

 (1)  इन  परियोजनाओं  की  अवधि  के  लिए  कृषि  उत्पाद  उपकर  निधि  द्वारा  प्रायोजनाओं  को  शतप्रतिशत

 अनुसंधान  अनुदान  अपलब्ध  किया  जाता

 (४)  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  लिए  विकास  अनुदान  आठवीं  योजना  के  तहत  उपलब्ध  कराए  जाते

 विवरण

 विभिन्न  राज्यों  के  लिए  कृषि  अनुसंधान  के  तहत  अनुदान/आवंटन  की  सूची

 __  ः  ___(.  लाखों

 राज्य  1993-94
 «1994-985

 1  2  _  ऑः  3

 आंध्र  प्रदेश  570.09  626.65

 आसाम  309.19  123.46

 बिहार  389.38  292.09

 गुजरात  448.46  301.47

 हरियाणा  861.82  507.05

 हिमाचल  प्रदेश  481.75  209.35

 जम्मू  और  कश्मीर  146.73  171.21

 कर्नाटक  493.94  516.89

 केरल  558.08  218.76

 मध्य  प्रदेश  682.78  489.02

 महाराष्ट्र  890.79  638.08
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 उड़ीसा  942.56  200.21

 पंजाब  633.62  432.09

 राजस्थान  949.60  696.19

 तमिलनाडु  497.97  461.72

 उत्तर  प्रदेश  597.79  683.66

 पश्चिमी  बंगाल  _  266.80  254.28

 रेल  दुर्घटनाएं

 *223.  श्री  दत्तात्रेय  जंडारू  :

 श्री  धर्मभिक्षम  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  नालगोंडा  और  महबूब  नगर  में  समान  कारणों  से  एक  के  बाद  दूसरी

 दो  भीषण  रेल  दुर्घटनाएं  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इन  दो  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और  क्या  उक्त  दुर्घटनाओं  के  जीवित/पीड़ित  व्यक्तियों

 को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  न  हों  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  ठपाय/कदम  उठाए  गये

 रेल  मंत्री  के  जाफ्र  ;  से  जी  2.5.94  को  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के

 सिकन्दराबाद  मण्डल  के  बीबीनगर  नाडिकुडे  खण्ड  पर  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  सं  11  पर  7424

 नारायणाद्री-तिरुपति  एक्सप्रेस  एक  ट्रैक्टर  ट्रेलर  से  जा  5.5.94  को  इसी  प्रकार  की  एक  दूसरी  दुर्घटना  में

 7208  तुंगभद्रा  जब  वह  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  हैदराबाद  मण्डल  के  महबूबनगर  सिंकदराबाद  खण्ड  पर

 चल  रही  उस  समय  वह  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  सं  39  पर  एक  जीप  से  टकरा  पहली  दुर्घटना  में

 ट्रैक्टर  ट्रेलर  में  सवार  32  व्यक्ति  मारे  गए  जबकि  7  अन्य  व्यक्ति  गंभीर  रूप  से  घायल  हो  दूसरी  दुर्घटना  में

 जीप  में  सवार  13  व्यक्ति  मारे  गए  तथा  4  व्यक्ति  गंभीर  रूप  से  घायल  दोनों  दुर्घटनाएं  बिना  चौकीदार  वाले

 समपार  पर  हुई  तथा  दोनों  दुर्घटनाएं  वाहन  चालकों  की  लापरवाहीਂ  के  कारण  जो  बिना  चौकीदार

 वाले  समपारों  को  पार  करते  समय  मोटर  वाहन  1988  की  घारा  131  तथा  भारतीय  रेल

 1989  की  धारा  161  के  प्रावधानों  का  भी  पालन  नहीं  कर  रहे

 मौजूदा  नियमों  के  अनुसार  कोई  क्षतिपूर्ति  अनुमेय  नहीं  बहरहाल  इन  दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों

 के  निकट  संबंधियों  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  1,29,000  रू  की  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया
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 बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  न  होने  देने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  :-

 (1)  समपारों  को  पार  करते  समय  सड़क  वाहन  चालकों  द्वारा  बरती  जाने  वाली  सावधानियों  के  संबंध  में

 टी०  बी  तथा  रेडियो  सहित  संचार  मीडिया  के  माध्यम  से  गहन  शैक्षिणिक

 (2)  मोटर  बाहन  1988  तथा  भारतीय  रेल  1989  के  अंतर्गत  विपथगामी  सड़क

 वाहन  चालकों  को  पकड़ने  के  लिए  सिविल  प्राधिकारियों  के सहयोग  से  घात  लगाकर  संयुक्त

 (3)  ग्रामीण  तथा  अर्द्ध-शहरी  क्षेत्रों  मे ंजनता  को  जागरूक  करने  के  कार्यक्रमों  में  ग्राम  पंचायतों  तथा  अन्य

 एजेंसियों  को  शामिल

 (4)  समपारों  के  पहुंच  सड़कों  पर  सीटी  स्पीड  ब्रेकरों  तथा  सड़क  चिहनों  तथा  सफेद  पेंट  किये  गए

 पर  नजर  रखना  तथा  उनकी  व्यवस्था  सुनिश्चित

 (5)  सड़क  उपयोगकर्ताओं  तथा  गाड़ी  चालकों  के  लिए  पर्याप्त  दुश्यता  सुनिश्चित

 (6)  बिना  चौकीदार  वाले  500  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  करने  के  लिए  25  करोड़  रू  की  व्यवस्था

 (7)  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  बिना  चौकीदार  वाला  कोई  नया  समपार  न  खोला

 (8)  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  यातायात  में  गिरावट  आने  के  बावजूद  चौकीदार  वाले  किसी  भी  मौजूदा

 समपार  को  बिना  चौकीदार  वाला  समपार  न  किया

 व्यापार  की  शर्तें

 *224.  श्री  चित्त  बसु  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ६.  क्या  कृषि  संबंधी  विभिन्‍न  सरकारी  समितियों  ने  व्यापार  की  शर्तों  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता

 पर  बल  दिया  है  क्‍योंकि  वे  कृषि  के  अनुकूल  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  से  जी  विभिन्‍न  समितियों  ने  व्यापार  की  शर्तों  में  कृषि

 के  पक्ष  में  सुधार  करने  का  सुझाव  दिया

 1980  से  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  की सिफारिश  करते  समय  कृषि  और

 गैर  कृषि  क्षेत्रों  क ेबीच  व्यापार  की  शर्तों  में  परिवर्तन  के  मामलों  पर  विचार  करता  रहा  समग्र  रूप  में  व्यापार

 की  शर्तों  से  संबंधित  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  कार्यदल  का  गठन  किया  गया

 साथ  ही  कृषि  क्षेत्र  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  तथा  उत्पादकता  को  बढ़ाकर  व्यापार  की  प्रतिकूल  शर्तों

 के  प्रभाव  को  कम  करने  का  भी  प्रस्ताव
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 मात्स्यकी  प्रशिक्षण

 +225.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  मात्स्यकी  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  हेतु  सरकार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजनार्थ  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  सरकार  ने  प्रत्येक  राय  को  कितनी  सहायता  प्रदान

 की  और

 युवा  छात्रों  को  मात्स्यकी  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  अन्य  क्‍या  सुविधाएं  दिये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  से  ()  ताजा  जल  मछली  पालन  और  खारा  जल

 मछली  पालन  विकास  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना

 के  लिए  इनमें  से  प्रत्येक  के  अन्तर्गत  5  लाख  रुपये  उपलब्ध  1993-94  के  दौरान  ताजा  जल  मछली  पालन

 की  योजना  के  अन्तर्गत  हिमाचल  जम्मू  व  मध्य  त्रिपुरा

 और  उत्तर-प्रदेश  को  और  1991-92  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  व  केरल  को  तथा

 1993-94  में  गुजगात  को  खाराजल  मछली  पालन  योजना  के  अन्तर्गत  5-5  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई

 (i)  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  झींगा  और  मछली  पालन  परियोजना  के  अन्तर्गत  1993-94  के  दौरान

 पश्चिम  बंगाल  और  दीघा  अंडा  उत्पत्तिशाला  और  उड़ीसा  में  चन्द्रभागा  अंडा  उत्पत्तिशाला

 में  एक-एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  25.00  लाख  रुपये  और  21  लाख

 रुपये  प्रदान  किए  गये

 1994  में  अनुमोदित  प्रशिक्षण  और  विस्तारਂ  को  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  योजना  के  अन्तर्गत

 राज्यों  के  लिये  दो-दो  प्रशिक्षण  की  स्थापना/उन्‍नयन  के  लिये  5.00  लाख  रुपये  की  क-न्‍द्रीय  सहायता

 उपलब्ध  इस  योजना  के  तहत  अभी  तक  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  राज्यों  से

 इसके  प्रस्ताव  नहीं  मिले

 केन्द्रीय  मात्स्यिकी  नाविकी  और  इन्जीनियरी  प्रशिक्षण  केन्द्रीय  मात्स्यिकी  शिक्षा  केन्द्रीय

 ताजा  जल  मछली  पालन  संस्थान  और  केन्द्रीय  समुद्री  मात्सियकी  अनुसंधान  संस्थान  जैसे  विभिन्‍न  संस्थान  विभिन्‍न

 पाद्यक्रमों  में  अध्ययन  करने  वाले  छात्रों  को  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  प्रदान  करते  उन्हें  छात्रावास  की

 भी  प्रदान  की  जाती  राज्यों  द्वारा  प्रायोजित  छात्रों  का  खर्च  सामान्यतया  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  वहन  किया

 जाता

 क्ककि
 (ul

 क्रियात्मक  स्वर  प्र॒त्युत्तर  प्रणाली

 वायस  रेलपांस

 *226.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  समस्त  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  नेटवर्क  में  सुधार  करने  के  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  उत्तर  रेलवे
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 २  में अंत: क्रियात्मक स्वर प्रत्युत्तर प्रणाली (इन्टर-एक्टिव  वायस  ॒

 लिखित  उत्त

 में  क्रियात्मक  स्वर  प्रत्युत्तर  प्रणाली  वायस  रेसपांस  लागू  करने  का  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  इससे  रेलवे  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  में  तथा  जनता  की  मांग  को  पूरा  करने  में  कितनी

 सहायता  मिली  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  और  अभी  तक  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 इन्टरएक्टिव  वायस  रेसपांस  प्रणाली  शुरू  करने  के  लिए  उत्तर  रेलबं  ट्वारा  नई  दिल्‍ली  के  मुख्य

 कम्पयूटरीकृत  यात्री  आरक्षण  काम्पलेक्स  में  कुछ  परीक्षण  किये  गये  इसके  आगे  और  परीक्षण  करने  का  प्रस्ताव

 परीक्षणों  के  परिणामों  के  मूल्यांकन  से  कुशलता  में  सुधार  की  संभावित  सीमा  और  यात्रियों  की  आरक्षण  से  संबंधित

 पूछ-ताछ  के  उत्तर  देने  के  बारे  में  पता

 पारिस्थितिकी  के  अनुकूल  ईंधन

 १227.  मेजर  जनरल  भुवनचन्द्र  खण्डूरी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  एक  जर्मन  फर्म  भारत  में  सस्ता  तथा  पारिस्थितिकी  के  अनुकूल  ईंधन  उपलब्ध  कराने  वाली  एक

 परियोजना  की  स्थापना  करने  की  योजना  बना  रही

 क्या  इस  परियोजना  में  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  और  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्व  विद्यालय  को

 सहयोजित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसी  परियोजना  की  स्थापना  करने  में  कोई  पहल  की

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  करण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्थमंत्री  कमल  :  और  एडिबल  वेजिटेबल

 ऑयल  एज  ए  डिसेन्ट्रलाइज्ड  रिन्यूएबल  एनर्जी  रिसोर्स  विद  मल्टिपल  इकॉलाजिकल  ग्रेटिस-इफैक्ट्सਂ  नाम  से  एक

 संयुक्त  अनुसंधान  प्रस्ताव  यह  प्रस्ताव  परियोजना  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  नहीं  है  बल्कि  एन्वॉयरमेंट  कॉन्सेप्ट

 जर्मनी  तथा  क्विन्टा  डा  पुर्तगाल  के  सहयोग  से  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  तथा  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  दिल्ली  द्वारा  निधियन  के  लिए  यूरोपीय  समुदाय  आयोग  को  प्रस्तुत  एक  संयुक्त  अनुसंधान  प्रस्ताव

 इस  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  आंशिक  तौर  पर  कटाव  वाली  भूमि  पर  स्थानीय  तिलहन  के  पौधों

 की  खेती  और  वनस्पति  तेल  उत्पादन  छोटे  आकार  के  स्थिर  उपयोगिता  वाले  इंजनों  तथा  खान  पकाने  के

 स्टोबों  में  ईंधन  के  तौर  पर  इन  तेलों  की  उपयोगिता  तथा  इससे  सामाजिक  और  आर्थिक  लाभ  प्राप्त  करने

 से संबंधित विकेन्द्रित प्रौद्योगिकी श्रृंखला के उपयोग के बारे में व्यापक और समेकित जानकारी प्राप्त करना
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 और  सरकार  ने  प्रदूषण  उपशमन  की  अपनी  नीति  के  अनुकूल  सीसामुकत  इधनोल  मिला  हुआ

 पैट्रोल  और  सम्पीड़ित  प्राकृतिक  गैस  तथा  जैवमास  से  ऊर्जा  और  पर्यावरण  के  अनुकूल  ईंधन  के  प्रयोग  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए

 प्रश्न  नहीं

 खाद्याननों  के  निर्गम  मूल्य

 *228.  प्रो«  उम्मारेड्ड  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  किए  जाने  वाले  खाद्याननों  के  निर्गम  मूल्य  निर्धारित

 करने  के  लिए  बनाए  गए  मानदंड  क्या

 क्या  वर्तमान  प्रणाली  के  अन्तर्गत  खाद्यान्नों  का  निर्गम  मूल्य  उनके  खरीद  मूल्य  के  अनुसार  निर्धारित

 किया  जाता

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से  खाद्यान्नों  के  निर्गम  मूल्य  कम  करने  का  अनुरोध  किया

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  खाद्याननों  क ेमूल्य  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और  धान  और  चावल  के  न्यूनतम

 समर्थन  मूल्यों/बसूली  मूल्यों  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  इनकी  खरीद  और  हैंडलिंग  पर  किए  गए  खर्च  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  चावल  और  गेहूं  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  खाद्य  निगम  के  गोदामों  निर्धारित

 किए  जाते  वितरण  और  स्टाक  रखने  की  लागत  को  हिसाब  में  नहीं  लिया  जाता  और  केन्द्रीय  सरकार  इस

 पर  भारी  खाद्य  सब्सिडी  बहन  करती

 और  कुछ  राज्यों  सामाजिक  संगठनों  और  व्यक्तियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 इस  प्रकार  निश्चित  किए  गए  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  चावल  औरे  गेहूँ  के  निर्गम
 पर  सरकार  को  भारी  खाद्य  सब्सिडी  का  भार  वहन  करना  पड़ता  है  और  खाद्य  सब्सिडी  बजट  को  नियंत्रित  करने

 के  लिए  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  को  कम  करना  संभव  नहीं  अन्तिम  खुदरा  मूल्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  विश्चित

 किए  जाते

 नैमित्तिक  मजदूर

 *229.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातपी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलबे  में  नैमित्तिक  मजदूरों  को  नियमित  करने  के  लिये  निर्धारित  मानदंड  क्या
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 रेलवे  में  नियमन  हेतु  प्रतीक्षारत  नैमित्तिक  मजदूरों  की  जोन-वार  संख्या  कितनी  और

 इन्हें  नियमित  करने  के  लिये  सरकार  कया  प्रयास  कर  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  उनकी  बारी  आने  पर  नियमित

 किया  जाता  है  जो  उनके  द्वारा  की  गई  सेवा  के  दिनों  की  संख्या  पर  आधारित  होता  है  तथ  नियमित  स्थापना  में  रिक्तियों

 की  उपलब्धता  और  प्रत्येक  श्रमिक  की  उपयुक्तता  पर  निर्भर  करता

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियमित  स्थापना  में  समाहन  का  अवसर  ब्रदान  करने  के  लिए  पिछले  दो  दशकों

 से  कतिपय  अपवादों  को  छोड़कर  ग्रुप  में  सभी  रिक्तियां  नैमित्तिक  श्रमिकों  और  एवजियों  की  स्क्रीनिंग

 और  समाहन  द्वारा  भरी  गई

 इसके  नियमित  प्रकृति  के  कार्य  जिनमें  नैमित्तिक  श्रमिकों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  का

 पता  लगाया  गया  तथा  उन्हें  स्थायी  बताया  गया  और  इन  स्थायीकरण  योजनाओं  के  अंतर्गत  1988  और  1993  के

 बीच  लगभग  90,000  पद  स्वीकृत  किए  गए  इससे  समाहन  में  काफी  तेजी  आई

 उपर्युक्त  प्रयासों  के  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  संख्या  1981-82  के  अंत  में  लगभग  2.3  लाख

 से  घटकर  1992-93  के  अंत  में  लगभग  0.86  लाख  हो  गई

 वनस्पति  उदयोग

 *230.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनस्पति  उद्योगों  की  राज्य-वार  वर्तमान  संख्या  कितनी

 उनमें  से  कितने  उद्योग  बन्द  हो  गए  और

 बन्द  हुए  एककों  को  फिर  से  चालू  करने  तथा  वनस्पति  उद्योग  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिये  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  :

 और  एक  विवरण  संलग्न

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  कुछ  उपाय  हैं  :  वनस्पति  के  विनिर्माण  में  कुछ

 बिनिर्दिष्ट  तेलों  का  उपयोग  करने  पर  वित्तीय  प्रोत्साहन  वर्ष  1993-94  के  बजट  में  वनस्पति  पर  इत्पाद  शुल्क

 में  400  रू  प्रति  मी  टक  की  कमी  आधुमिकीकरण  और  लागत  में  कमी  लाने  के  लिए  आषश्यक  समझे

 जाने  वाले  कुछ  उपकरणों  के  लिए  सीमा  शुल्क  की  दर  मैं  रियायत  वनस्पति  के  विनिर्माण  में  आयातित  पामोलीन

 के  उपयोग  की  अनुमति  वनस्पति  उद्योग  कक  कार्यकरण  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए  उपायों

 की  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  कौ  जाती  है  तथा  जब  कभी  आवश्यक  होता  उपयुक्त  निर्णय  लिए  जाते

 2
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 विवरण

 वनस्पति  एककों  की  कार्य  कर  रहे  तथा  वनस्पति  का  उत्पादन  कर  रहे  वनस्पति  एककों

 की  परिष्कृत  बेकरी  शॉटर्निंग  तथा  इंडस्ट्रीयल  हार्ड  ऑयल  का  उत्पादन  वनस्पति  का

 कर  रहे  वनस्पति  एककों  की  संख्या  तथा  बन्द  कर  दिए  गए  वनस्पति  एककों  की  संख्या  के  संबंध  में  राज्यवार

 स्थिति  दशनि  वाला

 (31  1994  की  स्थिति  के

 राज्य  संस्थापित  कार्य  कर  रहे  परिष्कृत  बेकीकी  बन्द  कर

 वनस्पति  तथा  वनस्पति  शर्टनिंग  तथा  दिए  गए

 एककों  की  का  हार्ड  ऑयल  का  उत्पादन  वनस्पति

 ‘
 संख्या  कर  रहे  वनस्पति  वनस्पति  एककों  की

 एककों  की  का  कर  रहे  संख्या

 संख्या  वनस्पति  एककों

 की  संख्या

 1  2

 ह

 3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  7  -

 2.  बिहार  4  1  -  3

 3.  गुजरात  ll  9  -  2

 4.  हरियाणा  7  5  का  2

 5.  जम्मू  व  कश्मीर  5  3  -  2

 6.  कर्नाटक  6  2  3

 7.  मध्य  प्रदेश  7  6  -  1

 8.  महाराष्ट्र  17  10  1  6

 9.  पंजाब  20  19  न

 10.  राजस्थान  9  5  न  4

 11.  तमिलनाडु  8  6

 उत्तर  प्रदेश  6

 12.  पश्चिम  बंगाल  4  1  2

 13.  दिल्‍ली  2  2  -  2

 14.  हिमाचल  प्रदेश  2  -  -
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 1  2  3  4  5  6

 ५.16.  केरल  2  -

 *
 असम  न  1

 17,  उड़ीसा  2  2  कि
 -

 18.  सिक्किम  |  2  -  -

 20.  मणिपुर  1  1  -  -

 योग  :;  1  97  6  35

 138  97  लाख  ला  (4.62  लाख

 मी०  मी०  _.  मी०

 कीटनाशक  दवाइयों  की  अनुपलब्धता

 श्री  बलराज  पासी  :
 _

 श्री  बुजभूषण  शरण  सिंह  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  किसानों  को  समय  पर  कीटनाशक  दवाएं  उपलब्ध  न  होने  के  संबंध  में  शिकायतें
 4  प्रिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करायी

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  और

 सरकार  ने  किसानों  को  समय  पर  कौटनाशक  दवाइयों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बलराज  :  और  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 सरकार  द्वारा  किए  गए  मुख्य  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :-

 ()  केन्द्रीय  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  प्रत्येक  वर्ष  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  साथ मिलकर  रबी  और

 खरीफ  मौसम  के  पहले  कूमिनाशकों  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  करता  इससे  उत्पादन  और

 कृमिनाशियों  के  आयात  के  लिए  पहले  से  योजना  बनाने  में  सहायता  मिलती

 (॥)  कृमिनाशक  वितरण  केन्द्रों  के  विस्तृत  नैटवर्क  के  जरिए  किसानों  को  उपलब्ध  कराये  जाते

 इस  नेटवर्क  में  राज्य  कृषि  विभाग  के  (5858  सहकारी  संस्थाओं/कृषि  उद्योग  के  (28948)

 केन्द्र  तथा  निजी  व्यापार  के  केन्द्र  शामिल
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 माल  डिब्यों  से  कोयले  की  चोरी

 +$232.  डा«  साक्षीजी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  माल  विशेषरूप  से  उत्तर  प्रदेश  राण्य  विद्युत  बोर्ड  को  भेजे  जा  रहे

 माल  डिब्बों  से  कोयले  की  चोरी  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौग  क्‍या

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  मामलों  की  जांच  करायी  गयी  और

 यदि  तो  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  से  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  पारवहन  में  माल

 डिब्बों  से  कोयले  की  चोरी  तथा  जांच  के  बाद  अपराधियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 है  :-  ््््म््््ष्ण्््फ््ण  ््ल्णफ्एएगणण ०  कि  शाਂ
 रेलवे  अवधि  सूचित  मूल्य  गिरफ्तार  किए  गये

 किए  गए  चरी  हुई  बरामद  की  जोड़

 _  मामले  शई  __

 _2
 3  4

 _?  8  है

 1991-92  954  86402...  86,402  1016  67  -  1083

 म्ऐे  1992-93  954  47,642...  47642  653  58
 -  m1

 1993-94  329  26380...  26380  356  40
 -  396

 1991-92  479  3.1115..  36635  464
 +  38  बन  502

 फृ्छै  1992-93  402  124384  1915%  334  5  -  339

 1993-94  435  815384  9,12,382  ३68  4  -  372

 1991-92  220  5,03470  12552  180  47  -  थ्टा

 ar  ऐ  1992-93  -  190  68904.  19111  135  33  न  168

 1993-94  130  4,78.022  14,665  हटा  a  न  11

 1991-92  2986...  11747  196  £)  |  2  229

 1992-93  146  1700. 11718  158  2  -  185

 1993-94  101  $0008 =:  10,938  104  35  -  139

 1991-92  31  1953  2,453  29  6  न  35

 फू  ऐे  1992-93  शा  4,384  2984  26  2  -  28

 1993-94  5  750  890  5  -  -  $
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 4  ड्  6  है  |  9

 7
 1991-92 1  1,000  1,000  5  -  चल  5

 ब््ऐ  1992-93  5  24265...  24245  9  -  -  9

 1993-94  -  -  न  -  न

 1991-92  96  44620  4620  34  4  -  138

 ब््क  ऐ  1992-93  8&2  2151  22,151  17  -  124

 1993-94  79  12,947  |मक्ा  136  2  -  138

 1991-92  187479  1,87,479  1377  9  न  146

 य््फू्ऐे  1992-93  क्  25A7AS1  1,96,295  101  10  1  112

 1993-94  75  606,965  609,965  54  न  बन  52

 1991-92  1051  12,31,757  44968  1004  मु  1022

 फ्ऐ  1992-93  481  94508.  36177  574  29  न  063

 ___  1993-94  338  77,444  53,544  479  18  |  -  492
 1991-92  १05  2435.12.  71/6,856-3152%  3165  220  3  3387

 जोड़  1992-93  2362*  41,70791°°  ._  2107  171 1  zn  |
 1492  20,25900  1641,7119810%  .  1587  118  गा  1705

 ७  (-३6.83%)  (-5149%)
 *(-23.19%)  **(+71.22%)

 जहां  तक  प्रदेश  राण्य  बिजली  बोर्ड  को  भेजे  जा  रहे  माल  डिब्बों  से  कोयले  की  चोरी  होने  का  संबंध

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  रे  सु  को  न  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है और  न  कोई  शिकायत  दर्ज

 नोट  रे  क«

 व्यावसायिक  कालेजों  में  प्रवेश

 *233.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  ;

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  और  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  ने  विभिन्न  राज्यों  में  निजी  प्रबंधन  व्यावसायिक  कालेजों  में  पचास  प्रतिशत  स्थानों  पर  कोटा

 के  अंतर्गत  और  शेष  पचास  प्रतिशत  स्थानों  पर  के  आधार  पर  छात्रों  के  प्रवेश  देने  के  बारे  में  उच्चतम

 न्यायालय  के  दिनांक  4  19  3  के  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मार्ग-निर्देश  जारी  किए

 +  यदि  तो  ऐसे  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  ch  क्‍या  कारण  और



 लिखित
 लिखित  उत्तर  ्  ्य्  य_््॒र  _9 9  अगस्त  1994 अगस्तु  1994 रण

 इस  विषय  पर  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  दायर  की  गई  जो  अन्य  न्यायालय/उच्चतम  न्यायालय

 में  लंबित  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  याचिकाओं  में  कौन-कौन  से  मुद्दे  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  और  गैर-सरकारी  व्यावसायिक  गैर-सहायता

 प्राप्त  तकनीकी  संस्थाओं  में  दाखिलों  और  शिक्षा  शुल्कों  को विनियमित  करने  के  लिए  4.2 1993  के  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  के  अनुसरण  में  26.5.1994  को  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  विनियम  जारी  किए  गए

 इन  विनियमों  के  50  प्रतिशत  स्थान  निःशुल्क  स्थान  होंगे  और  शेष  50%  स्थान  भुगतान  बाले  स्थान

 दाखिले  पूरी  तरह  से  योग्यता  के  आधार  पर  किए  किसी  ष्यावसायिक  कालेज  ट्वारा  लिए  जाने  वाले  शिक्षा

 शुल्क  तथा  अन्य  शुल्कों  का  निर्धारण  राज्य  स्तरीय  समितियों  द्वारा  किया

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विनियम  सोच-बिचार  की  प्रोन्‍नत  अवस्था  में  हैं  तथा  शीघ्र  जारी  कर

 दिए  गैर-सरकारी  व्यावसायिक  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिलों  और  शुल्कों  को  विनियमित  करने  के  सम्बन्ध

 में  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  पर  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  परामर्श  करके  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  सक्रिय

 तौर  से  विचार  किया  जा  रहा

 उपलब्ध  सूचना  के  उच्च  न्यायालयों/उच्चतम  न्यायालय  में  ऐसे  कोई  मामले  लम्बित  नहीं

 शैक्षिक  सर्वेक्षण

 *234.  श्री  एम«  वी०  एस»  मूर्ति  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  चरणों  में  स्कूल  सुविधाओं  की  उपलब्धता  का  आकलन  करने के  लिए  नेशनल  इन्फोरमेटिक्स

 सेंटर  की  सुविधाओं  का  उपयोग  एक  प्रमुख  शैक्षिक  सर्वेक्षण  के  लिए  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  शैक्षिक  सर्वेक्षण  से  क्या-क्या  लाभ  होने  की  संभावना  और
 :

 सर्वेक्षण  के  बाद  प्रस्तावित  अनुवर्ती  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  छठा  अखिल  भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्षण

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  आई«  और  राज्य/केन्द्र

 शासित  प्रदेशों  की  सरकारों  का  एक  संयुक्त  प्रयास  जिला  और  राज्य  मुख्यालयों  में  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  क॑

 संगणक  प्रणालियां  सेटेलाईट-आधारित  संचार  नेटवर्क  जिसे  आई०  सी०  एन०  ई५  टी०  कहा  जाता  से  जुड़

 आंकड़ों  के  प्रभावी  संसाधन  एवं  सारणीयन  तथा  सूचना  के  प्रसार  के  लिए  छठे  अखिल  भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्ष

 में  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  की संगणक  और  सी०  एन०  ई०  टी०  सुविधाओं  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है

 विभिन्‍न  स्कूली  स्तरों  पर  शैक्षिक  सुविधाओं  की  वर्तमान  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  और  समय  पर  सर्वेक्षण  रिपोर्ट
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 को  प्रकाशित  करने  के  अलावा  छठे  अखिल  भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्षण  का  उद्देश्य  जिला  और  राज्य  मुख्यालयों  में

 स्कूली  शिक्षा  के  आंकड़ों  का  आधार  तैयार  करना  है  ताकि  केन्द्रीय  और  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  की  सरकारों  द्वारा

 सूक्ष्म  और  बृहत  स्तरों  पर  स्कूली  शिक्षा  के  विभिन  क्षेत्रों  मे ंपरिमाणात्मक  और  गुणात्मक  सुधार
 की  योजना  तैयार  करने  और  उसके  कार्यान्वयन  के  लिए  अनिवार्य  वार्षिक  आंकड़ों  को  अद्यतन  बनाने  की  प्रक्रिया

 को  सुकर  बनाया  जा

 पर्यावरणीय  लेखा  परीक्षा

 १235.  श्री  हरिन  पाठक  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  बर्ष  शुरू  की  गई  पर्यावरणीय  लेखा-परीक्षा  योजना  को  अभी  तक  पूरी  तरह  कार्यान्वित  नहीं

 किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उद्योगों  के लिए  अनिवार्य  पर्यावरणीय  लेखा  परीक्षा  लागू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रभावी  उपाय

 किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  31  जुलाई  1994  तक  विभिन्‍न

 राज्यों  में  संबंधित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों  को  विभिन्‍न  उद्योगों  से चार  हजार  सत्ताईस  पर्यावरणीय  विवरण  संलग्न

 प्रश्न  नहीं

 एक  संलग्न

 31  1994  की  स्थिति  के  अनुसार  पर्यावरणीय  विवरण  प्रस्तुत  करने  संबंधी  अनुपालन  स्थिति  :

 . राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रस्तुत  पर्यावरणीय  विवरण  '

 1  2.”  3

 1.  10

 2.  आश्धर  प्रदेश  83

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  -

 4.  बिहार  193

 5.  गुजरात  290

 6,  गोवा  19

 7.  हरियाणा  94

 8.  हिमाचल  प्रदे  ग  54

 31
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 9  जम्मू  और  कश्मीर  -

 10  कर्नाटक  288

 11  केरल  63

 12.  महाराष्ट्र  1203

 13.  मध्य  प्रदेश  219

 14.  मणिपुर
 -

 15.  मेघालय  6

 16.  मिजोरम
 -

 17.  गागालैण्ड  -

 18.  उड़ीसा  136

 19.  पंजाब  78

 20.  राजस्थान  236

 21.  तमिलनाडु  185

 22.  त़िपुरा

 23.  उत्तर  प्रदेश  404

 24.  पश्चिम  बंगाल  250

 25.  दिल्ली  10

 26.  पांडिचेरी  4

 27...  दमन  दीव  और  दादर  नागर  हवेली  193

 28...  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीप  समूह
 -

 29.  चण्डीगढ़  8

 30.  लक्षद्वीप  -

 विवरण  वा

 पर्यावरणीय  विवरण  तैयार  करने  के  लिए  अपेक्षाओं  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  अपनाए गए  उपाय  निम्नलिखित

 om

 (1)  पर्यावरणीय  विवरण  प्रस्तुत  करने  को  अनिवार्य  शर्त  बनाते  हुए  पर्यावरण  1980

 के  अंतर्गत  एक  राजपत्रित  अधिसूचना  जारी  की  गई  इस  अधिसूचना  के  अनुसार  वायु  निवारण  एवं

 1981  के  अंतर्गत  सहमति  प्राप्त  करने  या  परिसंकटमय  अपशिष्ट  एवं
 32



 28 श्रवण  1916
 लखित  उत्तर

 1989  के  अंतर्गत  अनुमोदन  लेने  वाली  सभी  इकाइयों  के  लिए  आवश्यक  है  कि  थे  संबंधित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण

 बोर्डों  को  1993  से  आगे  प्रत्निवर्ष  31  मार्च  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  बर्ष  क ेलिए  30  सितम्बर  या  उससे  पूर्व
 पर्यावरणीय  विवरण  भेज

 (2)  पर्यावरणीय  विवरण  तैयार  और  प्रस्तुत  करने  के  लिए  दिशा-निर्देश  तैयार  किए  गए

 (3)  प्रयोक्ता  उद्योग  के  लिए.मांडल  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  सेक्ररों

 के  संबंध  में  सेक्टर  विशिष्ट  मापांक  पर्यावरणीय  संपरीक्षा  रिपोर्ट  तैयार  की  गई

 (4)  केन्द्रीय  तथा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  तथा  उद्योगों  में  कार्मिकों  के लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम/कार्यशालाएं

 आयोजित  की  गई

 (5)  इंटर-फर्म  तुलना  और  बेहतर  अपशिष्ट  प्रबंधन  पद्धतियों  तथा  निर्णय  लेने  के  लिए  पर्यावरणीय  विवरणों

 में  आंकड़ों  के  कम्प्यूटीकरण  के  लिए  साफ्टवेयर  विकसित  किए  गए

 ध्वनि  प्रदूषण

 *237.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  गत  वर्ष  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  स्थानों/शहरों  में  ध्यनि  प्रदूषण  के  संबंध  में  कोई

 सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  किन-किन  शहरों  में  प्रदूषण
 निर्धारित  सीमा  से  अधिक  पाया  गया  और

 सरकार  ध्वनि  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  केन्द्रीय

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  पिछले  वर्ष  इन्दौर  और  ग्रेटर  कलकत्ता

 के  औद्योगिक  तथा  अन्य  चुनिन्दा  क्षेत्रों  मे ंपरिवेशी  शोर  स्तरों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  किए  वडोदरा  और

 इन्दौर  के  औद्योगिक  क्षेत्रों  और  इन्दौर  में  रात  के समय  कुछ  आवासीय  क्षेत्रों  को छोड़कर  इन  सभी  शहरों  में  रिकार्ड

 किए  गए  शोर  के  स्तर  निर्धारित  मानकों  से  अधिक

 शोर  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :

 -  शोर  प्रदूषण  को  संशोधित  वायु  निवारण  एवं  1987  में  शामिल  किया  गया

 विभिन  श्रेणियों  के  क्षेत्रों  वाणिज्यिक  औद्योगिक  तथा  अन्य  चुनिन्दा  क्षेत्रों  के लिए  शोर  के  संबंध

 में  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  मानक  पर्यावरण  1986  के  तहत  अधिसूचित  किए  गए

 घरेलू  उपकरणों  और  निर्माण  उपस्करों  के  लिए  भी  विनिर्माण  स्तर  पर  ही  शोर  सीमाएं  निर्धारित  की  गई  वाहनों

 के  लिए  शोर  सीमाएं  1992  तक  प्राप्त  की  जानी  थी  जबकि  उपकरणों  और  उपस्करों  के  लिए  1993

 तक  पूरी  की  जानी

 -  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  उद्योगों  और  वाहनों  को  छोड़कर  स्रोत  पर  ही  शोर  को  नियंत्रित  करने
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 के  लिए  व्यवहार  संहिता  तैयार  कौ  गई  इनमें  सार्वजनिक  सम्बोधन  वायुयान  रेल  संचालन

 निर्माण  गतिविधियां  और  पटाखे  चलाना  शामिल  इसको  सभी  रांज्य  सरकारों  को  इस  अनुरोध  के  साथ  सम्प्रेषित  +
 कर  दिया  गया  है  कि  वे  संगत  स्थानीय  अधिनियमों  के  तहत  व्यवहार  संहिता  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्यों  के

 संबंधित  विभागों  को  सलाह

 -  सरकार  ने  औपचारिक  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा  के  जरिए  पर्यावरणीय  अनिवार्यताओं  के  बारे  में  जानकारी

 प्रदान  करने  के  लिए  सरकारी  और  गैर-सरकारी  संगठनों  के  माध्यम  से  पर्यावरणीय  जागरूकता  अभियान  शुरू

 -
 .  भारी  वाहनों  के  आवागमन  को  विनियमित  करना  और  उद्योगों  को  आवासीय  क्षेत्रों  से

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 *238.  श्री  धर्मणण  मोंडयूया  सादुल  :

 श्री  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  दो-दो  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  हैं  जबकि  दूसरे  राज्यों  में  एक  भी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  असंतुलन  को  समाप्त  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :

 से  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  विशिष्ट  शैक्षिक  तथा  के-£  राज्य  दृष्टिकोणों  को  देखते  हुए  स्थापित

 किए  जाते  ये  राज्य-वार  स्थापित  नहीं  किए  जाते

 खुम्भी  का  उत्पादन

 *239.  श्री  जंगबीर  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  राज्य-बार  कुल  कितनी  खुम्भी  का  उत्पादन  किया

 चालू  वर्ष  के  लिए  इसका  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किया  गया

 इसके  उत्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 सरकार  द्वारा  किसानों  को  हरियाणा  में  इसके  उत्पादन  हेतु  उपलब्ध  कराई  गई  मूल  सुविधाओं

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऋषि  मंत्री  बलराम  :  चूंकि  खुंभी  की  खेती  असंगठित  क्षेत्र  में  होती  इसके
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 उत्पादन  के  संबंध  में  वास्तविक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  मुख्य  खुंभी  उत्पादक  राज्यों  के  संबंध  में  1992-93

 के  उत्पादन  के  अनुमानित  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 खुंभी  उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए

 तथा  भारत  सरकार  आठवीं  योजना  के  दौरान  21  राण्यों/संघशासित  क्षेत्रों  में  10  करोड़  की  कुल
 परिव्यय  से  खुंभी  की  खेती  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  क्रियान्वित  कर  रही  इसके  अलावा  राष्ट्रीय

 बागवानी  बोर्ड  खुंभी  के  उत्पादन  और  विपणन  में  लगे  हुए  एकीकृत  एककों  के  लिए  उदार  ऋण  देता

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  के  तहत  इन  राज्यों  में  29  स्पॉन  प्रोडक्शन  30  पास्च्युराइण्ड  कम्पोस्ट  यूनिटों

 की  स्थापना  तथा  कृषकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सहायता  दी  जाती

 हरियाणा  राज्य  के  लिए  दो  स्पॉन  प्रोडक्शन  यूनियनों  तथा  दो  पास्च्युराइण्ड  कम्पोस्ट  यूनिटों  को  मंजूरी  दी

 गई  इसके  राज्य  के  2400  किसानों  को  मशरूम  उत्पादन  और  प्रसंस्करण  के  विभिन्न  पहलुओं  में  प्रशिक्षण

 देने  का  प्रस्ताव

 विवरण

 खुंभी  का  राज्यवार  अनुमानित  उत्पादन

 1972-93  1994-95 हेतु

 2  3  4

 1  आश्च  प्रदेश  300  500

 2...  बिहार  5  10

 3.  दिल्‍ली  500  600

 4...  गुजरात  10  15

 5.  हरियाणा  1650  3000

 6...  हिमाचल  प्रदेश  2000  3500

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  300  500

 8...  कर्नाटक  500  600

 9...  केरल  300  700

 10...  मध्य  प्रदेश  200  1200

 11...  महाराष्ट्र  250  500

 12.  उड़ीसा  50  600

 13.  पंजाब  1200  4200
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 14  राजस्थान  5  10

 15...  तमिलनाडु  1200  4500

 16.  ठत्तर  प्रदेश  2500  3500

 17...  पश्चिम  बंगाल  50  1200

 18.
 अन्य  0

 1000

 योग  _  7750
 ०2%

 कुलपतियों  की  नियुक्ति

 240.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  में  कुलपतियों  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  रामलाल  पारिख  समिति  ट्वारा

 निर्धारित  मार्गनिदेशों  को  कार्यान्वित  किया
 ॥

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  सिफारिशों  को  शीघ्रता  से  कार्यान्वत  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 केन्द्रीय/राज्य  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  तथा  सम  विश्वविद्यालय  संस्थाओं  के  कुलपतियों/निदेशकों  की  नियुवि
 की  पद्धति  की  जांच  करने  के  लिए  सितम्बर  1991  में  प्रोਂ  रामलाल  गुजरांत  विद्यापीठ  के  संयोजकत्व

 में  एक  समिति  गठित  की  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 को  उचित  कार्रवाई  हेतु  राज्य  सरकारों/कुलपतियों  को  भेज  दिया  दिया  जहाँ  तक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  का

 सम्बन्ध  कुलपतियों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों  की  जाँच  की  जा  रही

 तटीय  क्षेत्र

 2256.  श्री  बापू  हरि  चौरे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  के  तटीय  क्षेत्रों  का  वर्गीकरण  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  उद्देश्य  कया  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  देश  के

 तटीय  क्षेत्रों  को  दिनांक  20.2.91  की  राजपत्र  अधिसूचना  सा  का  सं  114  द्वारा  विकासात्मक  गतिविधियों  को

 बिनियमित  करने  के  लिए  4  श्रेणियों  में  बर्गीकृत  किया  गया  वर्गीकरण  के  व्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 तटीय  क्षेत्रों  को  निम्नलिखित  4  श्रेणियों  में  बर्गकृत  किया  गया  है  :-

 आर

 (])  वे  क्षेत्र  जो  पारिस्थितिकी  की  दृष्टि  से  संवेदनशील  और  महत्वपूर्ण  जैसे  राष्ट्रीय  उद्चान/मेरीन

 आरक्षित  वन्यजीव  कच्छ  प्रबाल/प्रबाल  मछलियों  और  अन्य  समुद्री
 जीवों  के  प्रजनन  स्थलों  के  निकट  के  उत्कृष्ट  प्राकृतिक  सौन्दर्य  के  ऐतिहासिक/विरासत  के  जीन

 विविधता  से  सम्पन  पृथ्वी  की  गरमी  के  समुद्र  स्तर  में  वृद्धि  क ेकारण  जलमग्न  होने  वाले

 क्षेत्र  तथा  ऐसे  ही  अन्य  क्षेत्र  जिनकी  घोषणा  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  समय  समय  पर  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  स्तर

 पर  संबंधित  प्राधिकारियों  ट्वारा  की  जाती

 (2)  निम्न  ज्वार  रेखा  और  उच्च  ज्वार  रेखा  के  बीच  का

 और

 वे  क्षेत्र  जिनका  विकास  तटीय  रेखा  तक  पहले  ही  किया  गया  है  अथवा  जो  तटीय  रेखा  के  समीप  इस

 प्रयोजन  के  लिए  क्षेत्रਂ  के  रूप  में  उस  क्षेत्र  का  उल्लेख  है  जो  क्षेत्र  नगरपालिका  सीमाओं  अथवा  अन्य

 कानूनी  तौर  पर  नामोदिष्ट  उस  शहरी  क्षेत्र  के  भीतर  है  जो  पहले  ही  निर्मित  है  और  जिसमें  जल  आपूर्ति  और मलजल

 नालियों  जैसे  जल  निकास  और  पहुंच  मार्गों  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाएं  प्रदान  की  गई

 आर  ु
 वे  क्षेत्र  जो  अपेक्षाकृत  निर्बाध  हैं  और  जो  न  तो  में  आते  हैं  और  न  ही  इनमें  ग्रामीण

 क्षेत्रों  और  अल्प  के  तटीय  क्षेत्रों  क ेसाथ-साथ  नगर  पालिका  सीमाओं  अथवा  अन्य  कानूनी

 तौर  पर  नामोदिष्ट  उस  शहरी  क्षेत्र  के  भीतर  है  जो  पहले  ही  निर्मित  नहीं

 आर

 सी  आर  सी  आर  अथवासी  आर  जेड-ाा  में  नामोदिष्ट  तटीय  क्षेत्रों  को छोड़कर  अण्डमान

 और  लक्षद्वीप  और  छोटे  द्वीपों  के  तटीय

 पानी  की  जांच  करने  के  लिए  प्रयोगशाला

 2257.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  से  प्रत्येक  जिले  में  पानी  की  जांच  करने  के  लिए  प्रयोगशाला

 की  स्थापना  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (")  क्या  ऐसे  प्रस्ताव  अन्य  राज्यों  से  भी  मिले

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  ठन  पर  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  भारत

 सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  जिले  में  जल  परीक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्तमाव  प्राप्त  नहीं

 विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  परियोजना  के  में  शामिल  राज्यों  में  से

 उत्तर  प्रदेश  एक  इस  परियोजना  के  उत्तर  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  उत्तर  प्रदेश  की  केन्द्रीय  और

 क्षेत्रीय  प्रयोगशालाओं  के  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  उपकरण  उपलब्ध  कराए  जाते  ये  प्रयोगशालाएं  फिर  अपने-अपने

 कार्य  क्षेत्र  में  यूनिटों  द्वारा  विसर्जित  औद्योगिक  बहिस्नावों  की  जल  गुणवत्ता  की  निगरानी  करते

 और  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  परियोजना  में

 आठ  राज्यों  अर्थात्‌  प्रथम  चरण  में  तमिलनाडु  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  और  दूसरे  चरण  में  आन्ध्र

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  को  अपने  अपने  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  की  केन्द्रीय  और  प्रादेशिक  प्रयोगशालाओं

 के  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  उपकरण  प्रदान  किए.जा  रहे

 पैंट्री  कारों  क ेलिए  भोजन  सामग्री

 2258.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  एक्सप्रेस  और  अन्य  मेल  एवं  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  पैंट्री  कारों  क ेलिए  भोजन  सामग्री  उपलब्ध

 करने  की  मद-वार  कार्यविधि  क्‍या

 इस  कार्य  के  लिए  कौन  प्राधिकारी  उत्तरदायी  होते

 ये  सामग्रियां  कहां  किन  दरों  पर  और  कितनी  मात्रा  में  प्राप्त  की  जाती

 अभी  रेल  यात्रियों  को  पेंट्री  कारों  द्वारा  किस  प्रकार  के  विस्कूट  वेफर  दिए  जाते  हैं  और  ये  कहां  से

 तथा  किन  शर्तों  और  दरों  पर  प्राप्त  किए  जाते

 केन्द्रीय  भंडार  और  इन  वस्तुओं  को  न  खरीदे  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 केवल  केंद्रीय  भंडार  से  ही  इन  वस्तुओं  को  खरीदने  की  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  से  राजधानी  एक्सप्रेस  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों

 में  पैन्ट्री  कारों  क ेलिए  आवश्यक  खाद्य  म्दें  तथा  कच्चे  सामान  की  खरीद  कौ  प्रक्रिया  स्थानीय  बाजार

 मांग  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  क्षेत्रीय  रेलों  को

 याणिज्य  विभाग  के  खान-पान  अधिकारी  मानक/सरकारी  स्रोतों  जैसे  सुपर  केंद्रीय  मदर  सहकारी

 भंडारों  आदि  अथवा  निविदा  प्रणाली  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  मदों  की  खरीद  के  लिए  उत्तरदाई  बिस्कुट  तथा

 बेफर्श  सहित  प्रोपराइटरी  तथा  मिठाई  की  मर्दे  या  तो  सीधे  निर्माताओं  से अथवा  उनके  अधिकृत  एजेन्टों  के  माध्यम

 से  खरीदी  जाती

 और  प्रश्न  नहीं
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 2259.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 न  क्‍या  नई  दिल्ली  से  पटना  से  नई  दिल्‍ली  और  नई  दिल्ली  से  पटना  के  बीच  चलने

 वाली  राजधानी  एक्सप्रेस  की  प्रत्येक  श्रेणी  और  चेयर-कार  में  आरक्षण  कोटे  में  वृद्धि  करने  की  मांग  की  गई

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  पमत्री  केਂ  जाफुर  :  जी

 2305/2306  नई  दिलली-पटना-हाबड़ा  और  2423/2424  नई  दिल्‍्ली-गुवाहाटी  राजधानी  एक्सप्रैस

 गाड़ियां  थ्रू  यातायात  को  सेवित  करने  के  लिए  उन  मध्यवर्ती  स्टेशनों  पर  कुछ  शायिकाओं/सीटों

 को  कोटा  आबंटित  किया  गया  है  जहाँ  ये  गाड़ियां  रुकती  हैं  मौजूदा  कोटा  धारी  स्टेशनों  पर  कोटे  का  पूरा  उपयोग

 होने  के  कारण  फिलहाल  कोटे  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हिन्दुस्तान  वेजीटेबल  आयल  कार्पोरेशन

 2260.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण

 यह  बताने  की  कण  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  सरकारी  क्षेत्र  के  हिंदुस्तान  वेजीटेबल  ऑयल  कार्पोरेशन  का  सरकारी

 क्षेत्र  के  अन्य  इकाइयों  के  साथ  विलय  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 हिन्दुस्तान  वेजीटेबल  ऑयल  कार्पोरेशन  को  कुल  कितनी  संचित  हानि  हुई

 इस  उपक्रम  को  अर्थक्षम  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  के  पास  हिन्दुस्तान  वेजीटेबल  आयल  कार्पोरेशन  को  निजी  पार्टियों  को  पटटे  पर  देने  का

 कोई  अन्य  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  से  सरकार  कई  विकल्पों  पर  विचार  कर  रही  जिसमें

 हिंदुस्तान  वेजिटेबल  ऑयल  कार्पोरेशन  लिमिटेड  का  अन्य  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  साथ  विलय  करने  की

 बात  भी  शामिल  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 ,  »  हिंदुस्तान  वेजिटेबल  आयल्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड  1991-92  से  घाटे  पर  चल  रही  जैसा  कि  नीचे  दिखाया

 गया  है  :-
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 _  वर्ष  हनि  __

 1991-92  4.56  /

 1992-93  3.53

 1993-94  10.00

 लघु  उद्योग

 2261.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योग  प्रदूषण  नियंत्रण  के  नियमों  का  सही  ढंग  से  पालन  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्‍या  सरकार  की  लघु  उद्योगों  को  स्वच्छ  प्रौद्योगिकी  और  आवश्यक  तकनीकी  सहायता  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  राज्यवार  कितनी  सहायता  उपलब्ध  करायी  गयी  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  यह  सही  है  कि  .&«

 बहुत  सी  छोटी  इकाइयां  प्रदूषण  नियंत्रण  नियमों  का  अनुपालन  नहीं  कर  रही  वे  वित्तीय

 प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु  उपयुक्त  तकनीकी  जानकारी  की  कमी  के  कारण  तथा  उनमें  से  कई  ऐसे  घने  क्षेत्रों  मे ंस्थित

 जहां  प्रदूषण  नियंत्रण  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  नहीं  के  कारण  उत्सर्जनों

 और  बहिस्रावों  के  निर्धारित  मानकों  का  अनुपालन  करने  में  सक्षम  नहीं

 सरकार  ने  स्वच्छ  प्रौद्योगिकियों  तथा  छोटी  इकाइयों  के  बीच  अपशिष्टों  के  पुनः  प्रयोग  करने  संबंधी

 प्रणालियों  के  संवर्द्धध  के लिए  उपाए  शुरू  कर  दिए  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद

 को  छोटे  उद्योगों  में  अपशिष्ट  न्यूनीकरण  के  लिए  क्षेत्रवार  सामान्य  मार्ग  निर्देशी  नियम  पुस्तक  तैयार  करने  के  लिए

 एक  परियोजना  परिवर्तित  की  गई  लघु  उद्योग  विकास  संगठन  के  कार्मिकों  के  लिए  लघु  उद्योगों  के  प्रदूषण

 नियंत्रण  और  निवारण  में  प्रशिक्षण  और  जागरूकता  कार्यक्रम  को  मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  किया  गया  है  जिसमें  लघु

 उद्योग  बिकास  संगठन  के  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  और  इन  अधिकारियों  से  देश  भर  में  लघु  उद्योगों

 के  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  की  आशा  की  जाती

 और  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  परियोजना  के  तहत  औद्योगिक  इकाइयों

 के  समूहों  में  साझा  बहिस्राव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  सरकार  की  एक  स्कीम  *

 इस  स्कीम  के  तहत  अनुदान  के  रूप  में  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  ट्वारा  50  प्रतिशत  राशि  अथवा  एक  करोड़

 40
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 रुपए  में  से  जो  भी  कम  दिया  जाता  उदार  ऋण  के  रूप  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  माध्यम  से

 परियोजना  लागत  की  30  प्रतिशत  राशि  दी  जाती  है  तथा  शेष  20  प्रतिशत  राशि  प्रवर्तक  के  योगदान  के  रूप  में

 होता  विश्व  बैंक  की  इसी  परियोजना  के  तहत  अपशिष्ट  अपशिष्ट  न्यूनीकरण  और  स्वच्छ  प्रौद्योगिकी

 के  क्षेत्रों  में  प्रदर्शी  और  प्रायोगिकी  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  दी  जाती

 (2)  विश्व  बैंक  औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  परियोजना  के  तहत  सहायता  प्राप्त  विभिन्‍न  राज्यों  के  साझा

 बहिस्नाव  शोधन  संयंत्रों  की  सूची  नीचे  दी  गई  है  :-
 विन

 OL  राज्य
 का  नाम

 तारापुर  महाराष्ट्र

 2.  ठाणे  महाराष्ट्र

 3.  अमरावती  महाराष्ट्र

 4.  उन्‍नाव  उत्तर  प्रदेश

 5.  जीआईडीसी-वापी  गुजरात

 6.  जीआईडीसी-पनोली  गुजरात

 7.  सरीगाम  गुजरात

 जी  आईडीसी  सरीगाम  गुजरात

 9.  पलल्‍लवरम  तमिलनाडु

 कोडईकेनाल  तमिलनाडु

 अयूयमपेट  तमिलनाडु

 टाल्को-रानीपेट  तमिलनाडु

 बणियमवाड़ी  तमिलनाडु

 रानीपेट-सिल्डको  तमिलनाडु

 करूर  तमिलनाडु

 पाली  राजस्थान

 जीडीमेटला  आम््र  प्रदेश

 पतनचेरू
 आश्भ्र  प्रदेश

 सी  एल  डब्ल्यू  और  डी  एल  डब्ल्यू  में  अनुसंधान  और  विकास

 2262,  श्री  हाराधन  राय  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ने  चितर॑जन  लोकोमोटिव  वर्क्स  और  डीजल  लोकोपोटिव  वर्क्स  के अनुसंधान  और  विकास

 4]
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 के  लिए  कोई  कोष  स्वीकृत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफुर  :  जी  डीजल  रेल  इंजन  कारखाना  तथा  चित्तरंजन

 रेल  इंजन  कारखानों  के  लिए  अभिकल्प  एवं  विकास  केन्द्र  स्वीकृत  किए  गए

 चित्तरंजन  रेल  इंजन  चित्तरंजन  के  लिए  3.16  करोड़  रुपए  तथा  डीजल  रेल  इंजन

 वाराणसी  के  लिए  2.86  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई

 डीज़ल  इंजनों  को  बदलना

 2263.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  बर्तमान  डब्ल्यू  डी  एम  डीजल  इंजनों  के  स्थान  पर  नये  इंजन  लगाने  की  कोई  योजना

 यदि  बंधी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  ये  नये  इंजन  आयात  किए  जायेंगे  अथवा  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  के  द्वारा  भारत  में  ही  निर्मित  किए

 किस  देश
 से  आयात  अथकवा  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरित  की  जा  रही  और

 इस  पर  कल  कितनी  राशि  खर्च  होगी  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं
 |

 भावनापाडु  छोटा  मत्स्यन  पत्तन  *

 2264.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  भावनापाडु  छोटा  मत्स्यन  पत्तन  की  गलत  तकनीकी  रूपरेखा  और  इसके  कारण

 मछुआरों  द्वारा  पत्तत  की  सुविधाओं  का  उपयोग  न  किये  जाने  की  ओर  दिलाया  गया

 क्‍या  सरकार  का  तकनीकी  की  जांच  के  लिए  समिति  गठित  करने  और  दोषी  अधिकारियों  की

 जिम्मेवारी  निर्धारित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  ने  इसमें  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस«

 :  इस  बन्दरगाह  का  सभी  पहलुओं  से  निर्माण  कार्य  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  निर्माण  पूरा

 होने  के  बाद  ही  बन्दरगाह  की  सुविधाओं  का  अनुकूलतम  उपयोग  संभव
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 से  इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये  सिफारिशें  करने  हेतु  एक  समिति  गठित  की  गई

 एच  राज्य  सरकार  को  उक्त  समिति  की  सिफारिशों को  ध्यान  में  रखकर  लागत  के  नये  अनुमान  प्रस्तुत
 करने  की  सलाह  दी  गई

 ‘
 े  श्रमिक  विद्यालय

 2265.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  मानव  संसाथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हु  क्‍या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  में  हल्दिया  में  एक  श्रमिक  विद्यालय  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  से  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  श्रमिक  विद्यापीठ  की  योजना  का  विस्तार  व्यय  वित्त  समिति

 द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  सम्पूर्ण  देश  में  श्रमिक  विद्यापीठों  के समान  वितरण  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  नए  मानदंड  तैयार  किए  गए  इसके  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हल्दिया  we),  श्रमिक

 विद्यापीठ  के  लिए  हकदार  नहीं

 रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 ७2266.  डा०  पी०  बल्‍लल  पेरूमान
 ;

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भारतीय  रेलवे  तथा  रेलवे  सुरक्षा-बल  के  विभिन्‍न  संवर्गों  में  31.12.93  तक  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित

 जन  जातियों/पिछड़ी  जातियों  के  कितने  कर्मचारी

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  की  संवर्ग-वार  अब  तक  कुल  रिक्तियों  की  स्थिति  क्‍या

 और

 अब  तक  की  इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 1.4.93  को  मौजूद  बकाया  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  एक  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया  गया

 ।  इसके  काफी  हद  तक  कमी  पूरा  कर  दी  गई  ग्रुप  की  बकाया  रिक्तियां  भर्ती  द्वारा

 भरी  जो  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  और  ग्रुप  की  बकाया  रिक्तियां  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  स्क्रीनिंग

 करके  और  अनुकंपा  के  आधार  पर  नियुक्तियां  करके  भी  भरी  जा  रही
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 विवरण

 31.12.1993  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधित्व  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया  है  :-

 ग्रुप  जोड़  अनुसूचित  जीत  अनुसूचित  जन  जाति

 7417  1039  372

 6077  1106  279

 875211  137287  45830

 वध

 ()  सफाई  बाले  128917  49202  10026

 60)  601843  117434  __  38135

 जोड़  01  0)  _  730760  166636  48161

 8.3.93  से  पहले  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति  कर्मचारियों  से  इतर  कप्रचारियों  को  कोई  रिकार्ड

 नहीं  रखा  जाता  अपेक्षित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  31.3.1994  को  भर्ती  ग्रेड  में  बकाया  रिक्तियों  का

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-

 a  गुप

 ह

 अनुसूचित  जाति  अनु«  जन  जाति

 जा
 6

 6
 6

 6

 1

 692  "1160

 089 A ॑  ||

 2267.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  इन्जीनियर  और  डाक्टर  भारत  में  अपना  प्रशिक्षण  और  शिक्षा  पूरी  करने

 के  बाद  अमरीका  चले  और

 सरकार  द्वारा  पेशेवर  व्यक्तियों  को  बाहर  जाने  के  लिए  हतोत्साहित  करने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 है  अथवा  की  जाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप

 :  और  भारत  में  प्रशिक्षण  और  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  बाद  कुछ  इंजीनियर  और  डाक्टर  संयुक्त

 राज्य  अमरीका  चले  जाते  ऐसे  कोई  सांख्यिकीय  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  व्यावसायिकों  को  पुनः  देश

 आने  के  लिए  आकर्षित  करने  के  वास्ते  सरकार  ने  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिव्ययों  में

 क्व
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 नए  वैज्ञानिक  विभागों/संगठनों  की  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संस्थाओं  को  बढ़ी  हुई  प्रशासनिक  और  वित्तीय

 शक्तियों  का  आदि  शामिल
 ह

 त्रिवेन्द्रम  के  पास  नेमन  में  भूमि  अधिग्रहण

 2268.  श्री  एस«  विजयराघवन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  कोच  मरम्मत  यार्ड  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  के  पास  नेमन  में  36  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण

 कर  लिया  गया

 यदि  तो  भूमि  का  अधिग्रहण  कब  किया

 क्या  यार्ड  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  चुका  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं

 वृक्षारोपण  कार्यक्रम

 2269.  श्री  एस«  बी०  सिदनाल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बांधों  के  निर्माण  के कारण  वनों  के  जलाप्लावन  के  परिणामस्वरूप  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  सामाजिक

 वानिकी  और  वृक्षागोपण  के  अन्तर्गत  कितने  पौधों  का  रोपण  किया  गया

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  उनमें  से  कितने  पौधे  लगे  हुए

 अन्य  पौधों  के  असमय  नष्ट  हो  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  लापरवाह  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  बांधों  के  निर्माण  के

 कारण  जलमग्नता  के  लिए  प्रयुक्त  क्षेत्र  के  बदले  में  वर्ष  1989-90  से  1991-92  की  अवधि  के  दौरान  क्षतिपूरक

 बनरोपण  के  तहत  1287.58  लाख  पौधे  लगाए  जिनमें  से  924.71  लाख  72%)  पौधे  बचे  हुए

 पौधों  के  सूख  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  कारक  हैं-वर्षा  न  लम्बी  अवधि  तक  सूखा  जैवीय

 प्राकृतिक  विपदाएं  और  द॑मकों  का  भारी

 प्रश्न  नहीं

 स्कूलों  में  शारीरिक  शिक्षा

 2270.  श्री  शिवराज  सिंह  च॑  हान  :  ब्रा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  ने  अपने  के  स्कूलों  में  शारीरिक  शिक्षा  का  स्तर  सुधारने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मार्ग
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 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्कूलों  में  दी  जाने  वाली  शारीरिक  शिक्षा  के  संबंध  में  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार»

 बोर्ड  की  सिफारिशें  मान  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :

 प्रश्न  नहीं

 (7)

 (४)  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  श्री  के  सिंह  राज्य  मंत्री  सूचना  और  प्रसारण  की  अध्यक्षता

 में  एक  सॉनति  गठित  की  है  जो  शिक्षा  प्रक्रिया  क ेसाथ  शारीरिक  शिक्षा  और  खेल  को  शामिल  करने  के  उपायों

 का  सुझाव

 समिति  ने  स्कूलों  में  शारीरिक  शिक्षा  और  खेल  को  अनिवार्य  विषय  के  तौर  पर  लागू  करने  की  सिफारिश

 की  इसने  सिफारिश  की  है  कि  शारीरिक  शिक्षा  के  लिए  प्रतिदिन  कम  से  कम  40  मिनट  का  समय  दिया  जा

 सकता  सभी  अध्यापकों  को  सेवापूर्व  और  सेवा  काल  में  शारीरिक  शिक्षा  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  इन

 पाद्यक्रमों  का आयोजन  जिला  शैक्षिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  और  एड«  कालेजों  के  माध्यम  से  किया  जाना

 सरकार  ने  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इन

 सिफारिशों  को  स्कूल  पाद्यक्रम  में  शामिल

 प्रश्न  नहीं

 मोरों  की  हत्या

 2271.  श्री  ख्रेलनराम  जांगड़े  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  मोरों  की  हत्या  संबंधी  जांच  पूरी  हो  गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और  श्र

 इस  संबंध  में  कितने  अधिकारी  दोषी  पाए  और  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्ध  मंत्री  कमल  :  और  मध्य  प्रदेश  सरकार

 ने  1991  में  मोरों  की  तीन  अस्वाभाविक  मौतों  की  सूचना  दी  पहला  मामला  25.1.91  को  राजगढ़  जिले  में

 नजीराबाद  में  घटित  हुआ  जिसमें  15  मोर  मारे/मरे  पाए  इस  मामले  में  दो  अपराधियों  को  न्यायालय

 के  उठने  तक  की  कैद  और  300-300  रुपए  का  जुर्माना  किया  अन्य  दो  मामले  17.4.91  को  मिर्जापुर
 *

 और  23.4.9  को  रोसाला  में  घटित  हुए  जिनमें  150  और  4  मोर  मारे  मामलों  की  पुलिस  द्वारा  छान-बीन

 की  मृतक  मोरों  को  उनकी  मौत  के  कारण  का  पता  लगाने  के  लिए  विसर  फारेन्सिक  सागर  भेजा
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 गया  और  रिपोर्ट  में  मौत  का कारण  जहरीली  कीटनाशक  दवाएं  खा  जाना  बताया  इस  मामले  को  पुलिस  अधीक्षक

 द्वारा  बन्द  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  इस  मामले  में  अपराधियों  का  पता  नहीं  लग

 इस  मामले  में  कोई  सरकारी  कर्मचारी  दोषी  नहीं  पाया

 रेलवे  विद्युतीकरण  इकाई  का  बंद  होना

 2272.  श्री  शंकरसिंह  बाघेला  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  का  ध्यान  28  1994  के  एक्सप्रैसਂ  में  रेलवे  इलैक्ट्रीफिकेशन  यूनिट

 फेसिंग  क्लोजरਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वहां  पर  कार्यरत  सभी  श्रेणियों  के लगभग  500  कर्मचारियों  के  भविष्य  का  क्‍या  होगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 बड़ौदा  रेल  विद्युतीकरण  संगठन  द्वारा  निष्पादित  किया  जाने  वाला  स्वीकृत  विद्युतीकरण  का  कार्य  पूरा

 किया  जा  रहा  है  और  पश्चिम  रेलवे  क्षेत्र  में  को  कोई  नया  स्वीकृत  कार्य  नहीं

 उन  कर्मचारियों  को  जिन्होंने  अन्य  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  में  सेवा  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 उन  परियोजनाओं  में  स्थानान्तरित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जायेगा  जब  उनमें  रिक्तियां  उपलब्ध  अन्‍्यों

 को  रेलवे  की  चालू  लाइनों  पर  भेजा  जाएगा  जहां  से  उन्हें  विद्युतीकरण  परियोजनाओं  में  कार्य  करने  में  अस्थायी

 रूप  से  लगाया  गया

 मत्स्य  पालन  इकाइयां

 2273,  श्री  सुधीर  सांवत  :  क्या  कृषी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मत्स्य  पालन  को  कितनी  इकाइयां  स्थापित  करने  का  विचार

 मत्स्य  पालपव  की  आज  तक  स्थान-बार  कितनी  इकाइयां  स्थापित
 की  गई

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  सिंधु  दुर्ग  और  रत्लागिरि  जिलों  में  मत्स्य  पालन  की  इकाइयां  स्थापित  किए  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  ये  कब  तक  स्थापित  कर  दी  और

 Ce)  इन  इकाइयों  की  प्रशिक्षण  योजना  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 गैर  पारंपरिक  ऊर्जा  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस»

 कृष्णा  :  मछली  पालन  के  विकास  के  लक्ष्य  क्षेत्र  के  रूप  में  निर्धारित  किये  जाते
 न
 कि  एककों

 की  संख्या  के  रूप  में  आठवीं  अवधि  के  दौरान  ताजा  जल  मत्स्य  पालन  के  अन्तर्गत  2  लाख  तथा

 खारा  जल  मत्स्य  पालन  के  तह  8000  हैक्टे०  क्षेत्र  को  लाने  का  प्रस्ताव

 47
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 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 तथा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  खारा  जल  मत्स्य  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सिन्धुदुर्ग  तथा

 प्रत्येक  जिले  में  एक-एक  खारा  जल  मत्स्य  पालन  विकास  एजेंसी  को  पहले  ही  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और

 सिन्धुदुर्ग  मे ंलगभग  56  तथा  रत्नागिरि  जिले  में  लगभग  13  हैक्टे०  क्षेत्र  को  इन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  पहले

 ही  खारा  जल  मत्स्य  पालन  के  तहत  लाया  जा  चुका

 ताजा  जल  मत्स्य  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  ताजा  जल  मत्स्य  पालन  विकास  एजेंसी  के  तहत

 तथा  खारा  जल  मत्स्य  पालन  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  खारा  जल  मत्स्य  पालन  विकास  एजेंसी  के  तहत

 कृषकों  को  प्रशिक्षण  देने  का  प्रावधान  प्रशिक्षण  अवधि  के  लिये  25  रू  प्रति  दिन  व्यक्ति  दिन  के  हिसाब  से

 ताजा  जल  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसी  के  कृषकों  को  बजीफा  दिया  जाता  वहीं  अधिकतम  दो  महीने  की  अवधि

 के  लिये  25  २  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  के हिसाब  से  खारा  जल  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसी  के  कृषकों  को  वजीफे

 का  भुगतान  किया  जाता  इसके  अलावा  ताजा  जल  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसी  के  कृषकों  को  क्षेत्रीय  दौरों

 के  लिये  वाहन  प्रचार  के  तौर  पर  की  एक  मुश्त  राशि  का  भुगतान  किया  जाता  है  और  खारा  जल  मत्स्य

 पालक  विकास  एजेंसी  के  कृषकों  को  इसी  उद्देश्य  के  लिये  की  एक  मुश्त  राशि  का  भुगतान  किया

 जाता

 विवरण

 क्र«  सं«  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  त्ता-जन्मनपा«

 वि.एब«द्वारा  ए  द्वारा

 मछली  पालन  अधीन  लाया  गया

 2 828  4

 1.  आम्ध्र  प्रदेश  13417  350

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  115
 न

 3.  असम  2710  -

 4...  बिहार  21858

 5.  गोबा  अन्‍न०  44

 6.  गुजरात  30099  310

 7.  हरियाणा  15565  -

 8...  हिमाचल  प्रदेश  244
 -

 9.  जम्मू  व  कशमीर  1555  क्या

 10.  कर्नाटक  18915  225
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 2  3  4

 ll.  केरल  3668  442

 12.  महाराष्ट्र  9001  107

 13.  मध्य  प्रदेश  50639  -

 14.  मणीपुर  1617  -

 15...  .  परेघालय  25
 '

 -

 16.  मिजोरम  106  -

 17.  नागालैंड  1163  ,

 18.  उड़ीसा  37667  9700  «

 19.  पंजाब  11121  कि

 20.  राजस्थान  3829  -

 21.  सिक्किम  52  -

 22...  तमिलताडु  -  11246  166

 23.  त्रिपुरा  3297  -

 24.  उत्तर  प्रदेश  63694
 -

 25.  पश्चिम  बंगाल  93272  728

 26.  पांडियेरी  65  -

 __
 27.  अंडमानऔर निकोबार  द्वीप  सयृह  7

 योग  394940  12072

 Zo  न०

 लियन  सतर्कता  की  नियुक्ति

 2274.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  रेल  के  सतर्कता  संगठन  के  अंतर्गत  लियन  सतर्कता  के  पद  का  कोई

 प्रावधान  किया

 उपरोक्त  संगठनों  के  अंतर्गत  ऐसे  सृजित  किए  गए/स्वीकृत  पद  कितते

 यदि  तो  भारतीय  रेल  के  प्रत्येक  मुख्यालय  के  अंतर्गत  ऐसे  कितने  उपलब्ध

 यदि  तो  पूर्वी  रेल  के  सतर्कता  संगठन  के  अंतर्गत  लियन  सतर्कता  की  नियुक्ति  का औचित्य

 क्‍या



 लिखित  उत्तः  ७  DT, आस्त  1994

 पूर्वी  रेल  सतर्कता  संगठन  के  अंतर्गत  अब  तक  ऐसे  कितने  पद  भरे  गए  और
 :

 इस  पद  का  सृजन  करने  के  बाद  लियन  सतर्कता  पद  पर  कितने  कर्मचारी  नियुक्ति  किए

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 सतर्कता  पूर्व  रेलवे  के  अंतर्गत  किसी  को  भी  लियन  निरीक्षक  सतर्कता  के  रूप  में  तैनात  नहीं

 किया  गया  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  की  प्रवर्तन  स्थानीय  पुलिस  और  अन्य  विभागों  के  साथ  समन्वय

 और  संपर्क  रखने  के  लिए  पूर्व  रेलवे  सतर्कता  संगठन  के  सतर्कता  निरीक्षकों  के  पदों  में  स ेएक  पद  संपर्क  निरीक्षक

 के  रूप  में  निर्धारित  किया  गया

 और  एक  संपर्क

 राजसहायता  के  भुगतान  में  अनियमितताएं

 2275.  श्री  नीतीश  कुमार  :

 श्री  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  उर्वरकों  पर  राजसहायता  के  भुगतान  में  की  जा  रही  कथित  अनियमितताएं  केन्द्र

 सरकार  के  ध्यान  में  आई

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  के खिलाफ  शिकायतें  मिली

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  शिकायतों  की  सत्यता  से  संबंधित  तंथ्य  एकत्रित  किए

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकले

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उर्वरकों  का  उत्पादन  करने  वाली  इकाइयों  को  सीधी  राजसहायता  देने  का

 पुनः  निर्णय  लिया

 यदि  तो  कया  हाल  ही  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  को  बन्द  कर  दिया  गया  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  से  बिहार  राज्य  से  उर्वरकों  पर  राजसहायता

 के  वितरण  में  अनियमितताओं  की  रिपोर्ट  मिली  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  उन  शिकायतों  की  जांच

 करने  का  अनुरोध  किया  राज्य  सरकार  ने  संघीय  कृषि  मंत्रालय  को  इस  संबंध  में  अन्तिम  रिपोर्ट  अभी  प्रस्तुत

 नहीं  की

 से  यूरिया  पर  सांविधिक  मूल्य  नियन्त्रण  जारी  है  और  यूरिया  पर  राजसहायता  दिये  जाने  में  कोई

 परिवर्तन  नहीं  हुआ  फास्फेटयुक्त  तथा  पोटाशयुक्‍त  ठर्वरकों  को  1992  में  विनियन्त्रित  कर  दिया  गया

 क
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 मूल्य  वृद्धि  को  अप्रभावी  बनाने  के  लिये  विनियन्त्रित  उर्थरकों  पर  रियायत  देने  संबंधी  एक  योजना  रबी  1992-93

 से  शुरू  की  गई  यह  1993-94  में  कार्यन्वित  की  गई  थी  तथा  1994-95  के  दौरान  जारी  इस  योजना  के

 अन्तर्गत  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  बिनिर्माताओं  द्वारा  उर्वरकों  की  आपूर्ति/बितरण  के  पश्चात  उर्वरक
 '

 बिनिर्माताओं  को  भुगतान  किये  जाने  के  लिये  ये  रियासतें  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  दी  गई  कुछ  राज्यों  ने

 राज्य  में  उर्वरकों  की  आपूर्ति/वितरण  हो  जाने  के  पश्चात  भी  विनिर्माताओं  को  भुगतान  नहीं  यह  सुनिश्चित
 करने  कि  लिए  कि  आपूर्ति  की  गई/वितरित  मात्रा  पर  रियायत  का  भुगतान  नहीं  किये  जाने  की  घजह  से  उर्वरक

 आपूर्ति  में  बाधा  न  उत्पन्न  भारत  सरकार  ने  आपूर्ति  किये  गये/वितरित  उर्वरकों  के  लिये  1994-95  के  दौरान

 बिनिर्माताओं  को  भुगतान  करने  का  निर्णय  लिया  राज्य  सरकारों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  विभिन्‍न

 बिनिर्माताओं  ट्वारा/म्यूरियेट  आबव  पोटाश  के  आयातकों  द्वारा  उनके  किसानों  को  आपूर्ति  किये  जाने  वाले  उर्वरकों  के

 मूल्य  तथा  मात्रा  का  निर्धारण  करेंगे  और  उस  की  गुणवत्ता  सुनिश्चित

 उर्वरकों  के  मूल्य

 2276.  डा«  परशुराघ  गंगवार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  प्रकार  के  उर्वरकों  के  मूल्य  बढ़ा  दिये  गये

 यदि  तो  किन-किन  उर्वरकों  के  मूल्य  बढ़ाये  गये  हैं  और  मूल्यों  में  किस  सीमा  तक  बढ़ोत्तरी  की

 य्ब्‌  34

 इस  मूल्यवृद्धि  का  कृषि  और  फसलों  के  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 सरकार  ने  इस  अलाभकारी  प्रभाव  को  रोकमे  लिये  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  और  सरकार  ने  यूरिया  (46%

 एनहाइड्रास  अमोमिया  और  जिंकेटेड  यूरिया  की  कीमतें  10.6.94  से  बढ़ा  दी  इनमें  20%  व॒द्धि  की

 और  इस  वद्धि  के  प्रभाव  की  अभी  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  अपितु  यह  आशा  की  जाती

 है  इन  उर्वरकों  की  खपत  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव  नहीं  अच्छी  वर्षा  और  खाद्याननों  के  बेहतर  समर्थन  मूल्य

 होने  से  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  उर्वरकों  की  खपत  अच्छी  होने  की  आशा

 लौद्ध  पुरावशेष

 2277.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाडूडे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आश्  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  वेरूलापाड़ू  मंडल  के  जण्जुरू  गांव  में  बौद्ध  पुरावशेष  मिले

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इनमें  से  कुछ  मुंडेरों  की  चोरी  हो  गई  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 51
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :

 मूल  रूप  से  चूना-पत्थर  के  मुड़ेर  की  पाँच  पट्ट्मां  पाई  गई  थीं  जिनमें  से  चार  के  दो-दो  टुकड़े  हो

 गए  बाद  दो  और  मुंडेर-पट्टियां  पाई  गई  हैं  जिनमें  से  एक  के  कई  टुकड़े  हो  गए  इसके  एक

 स्तृूप  के  खोल  की  दो  पष्टियां  भी  पाई  गई

 मूल  रूप  से  स्थल  पर  पाए  गए  नौ  टुकड़ों  में  स ेचार  की  चोरी  हो  गई  है  पूरी  दूसरी

 मुंडेर-पटटी  के  दो  टुकड़े  और  तीसरी  आधी

 जज्जुरू  गांव  के  प्रशासनिक  अधिकारी  ने  चोरी  की  औपचारिक  शिकायत  मंडल  राजस्व  अधिकारी

 वीरूलापाडु  मंडल  के  यहां  दर्ज  यद्यपि  यह  स्थल  केद्धीय  संरक्षित  नहीं  तथापि  बाद  में  संरक्षण

 भारतीय  पुरातत्व  विजयवाड़ा  तथा  अधीक्षक  पुरातत्वविदू  भारतीय  पुरातत्व  हैदराबाद

 मंडल  ने  चोरी  की  शिकायतें  कृष्णा  जिला  आश्ध्र  प्रदेश  के  पुलिस  प्राधिकारियों  और  जिला  प्राधिकारियों

 के  यहां  दर्ज  इसके  देश  के  अन्तरराष्ट्रीय  निर्गमम-स्थानों  के  सीमा-शुल्क  विभाग  तथा  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  सावधान  कर  दिया  गया

 कपास  की  खेती

 2278.  श्री  के  प्रथानी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  मे ंकपास  उगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तैयार  की  जाने  वाली  योजना  की  प्रमुख  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  और  गैर  परंपरागत  क्षेत्रों  मे ंकपास

 के  लिए  अभी-तक  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  चावल  पट्टी  क्षेत्रों  मेंगहन  कपास  विकास  कार्यक्रम

 के  जरिए  प्रदर्शनों  का  आयोजन  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 2279.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :

 श्री  शरत  पटनायक  :  हे

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 को  चौड़ा  करने  के  लिए  कई  पेड़ों  को  काटने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  स्वीकृति  ली  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  पर्यावरणविदों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  मामले  को  राज्य

 सरकार  के  साथ  उठाया  गया  जिसने  यह  सूचना  दी  थी  कि  पेड़ों  की  व्यापक  अथवा  बेतरतीब  कटाई  नहीं  की

 बल्कि  पेड़ों  की  कटाई  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  पूरी  सावधानी  बरती

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  स्वीकृति  हेतु  मंत्रालय  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  उन्होंने  सूचित  किया

 है  कि  वृक्ष  राजस्व  भूमि  पर  खड़े  इस  प्रकार  इन  वृक्षों  को काटने  के  लिए  बन  1980

 के  तहत  बानिकी  दृष्टि  से  स्वीकृति  लेने  की  आवश्यकता  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 यात्री  सुविधा

 श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  यात्री-सुविधाओं  को  बेहतर  बनाने  हेतु  का  पूर्ण  उपयोग

 नहीं  हुआ  और  ग

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  पिछले  पांच  वर्षों  में  धन  का  अभ्यर्षण  स्थल

 क्री  उपलब्धता  में  ठेकेदारों  की  सामग्री  की  मौसम  संबंधी  कारकों  आदि  जैसे  अप्रत्याशित

 परिस्थितियों  के कारण  किया  गया  1993-94  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  संभव  प्रयास  किए

 गए  थे  कि  योजना  शीर्ष-यात्री  और  अन्य  रेल  सुविधाएं  के  अंतर्गत  कोई  अध्यर्पण  न  किया  जाए  और

 पके  परिणामस्वरूप  योजना  शीर्ष  के  अंतर्गत  किए  गए  आवंटन  का  पूर्णतया  उपयोग  किया  गया

 चीनी  मिल

 2281.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  मेरठ  जिला  में  मठखास  गांव  में  एक  चीनी  की  मिल  स्थापित  करने  संबंधी  प्रस्ताव

 काफी  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 (")  क्या  ऐसा  कोई  प्रावधान  है  जिसके  अंतर्गत  गन्ने  की  सघन  खेती  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गले  के  मिलों

 के  लगाए  जाने  में  25  कि०मी०  की  दूरी  कम  कर  दी  जाती
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 यदि  हां

 तो  क्‍या  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  के  मठखास  गांव  में  एक  चीनी  मिल  स्थापित  करने

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  औद्योगिक  विकास  उद्योग

 मंत्रालय  के  माध्यम  से  जिला  उत्तर  प्रदेश  में  एक  नई  चीनी  फैक्ट्री  की  स्थापना  के  लिए  5  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उपरोक्त  स्थान  पर  एक  नई  चीनी  मिल  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की

 जांच  समिति  ने  अपनी  दिनांक  के प्रेस  को  हुई  बेठक  में  इन  सभी  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  खाद्य

 मंत्रालय  की  सिफारिशें/टिप्पणियां  लाइसेंसिंग  समिति  के  विचारार्थ  उपयोग  मंत्रालय  को  भेज  दी  गई  हैं

 सरकार  द्वारा  दिनांक  कि. Hh तक  के  प्रेस  नोट  सं०  सकती  के  तहत  घोषित  लाइसेंस  नीति

 संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  क ेअनुसार  25  कि-मी०  की  दूरी  के  मानदण्ड  विशेष  मामले  में  जहां  न्यायोचित  मात्रा

 में  गन्ना  उपलब्ध  मी०  तक  की  भी  छूट  दी  जा  सकती

 व्यापक  वक्षारोपण  कार्यक्रम

 2282.  श्री  एम«  वी०  एस  मूर्ति  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  वर्ष  के  लिए  हैदराबाद  के  जुड़वां  शहरों में  व्यापक  वृक्षारोपण  कार्यक्रम

 हेतु  कोई  योजना  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या

 इस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  और  इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी

 और
 ह॒

 यह  कार्यक्रम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  शहरी  क्षेत्र  क ेचारों  ओर  हरित

 पट्टी  विकसित  करने  के  लिए  आश्ध  प्रदेश  सरकार  ने  हरित  पट्टी  परियोजना  की  राण्य

 सरकार ने को हरा-भरा बनाओਂ के नाम से एक योजना भी स्वीकृत की हैदराबाद नगर निगम का वर्ष के दौरान शहर के विभिन्‍न भागों में 4 लाख वृक्ष लगाने का भी कार्यक्रम भाग में उल्लिखित योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई
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 तथा  हैदराबाद  हरित  पट्टी  परियोजना  की  कुल  परियोजना  लागत  लगभग  996  लाख  रुपए  है

 जिसमें  नीदरलैंड  रायल  सरकार  के  751  लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  भी  शामिल  पांच  वर्ष  की  अवधि

 तक  चलने  वाली  यह  परियोजना  चालू  वित्तीय  वर्ष  अर्थात  1994-95  में  शुरू  हो  गई  जुड़वां  शहर  क्षेत्र  में  वर्ष

 1994-95  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  हैदराबाद  शहरी  विकास  प्राधिकरण  ट्वारा  33,000  पौध  लगाई

 अब  तक  द्वारा  3  लाख  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके

 ञं हैदराबाद  नगर  निगम  द्वारा  1994  तक  3.50  लाख  वृक्ष  लगाए  जाएंगे  और  1994  तक

 को  हरा-भण  बनाओਂ  योजना  के  अंतर्गत  50,000  वृक्ष  लगाए  हैदराबाद  नगर  निगम  ने  4

 योजनाओं  पर  अब  तक  22  लाख  रुपए  खर्च  किए

 विवरण

 1.  हैदराबाद  हरित  पद्टी  परियोजना  की  मुख्य  विशेषताएं

 इस  योजना  का  उद्देश्य  हैदराबाद  के  जुड़वां  शहरों  के  क्षेत्रों  को हरा-भरा  करना  यह  परियोजना  हैदराबाद

 मैट्रो  जल  आपूर्ति  और  जलमल  बोर्ड  तथा  स्थानीय  गैर-सरकारी  एजेंसियों  के  सहयोग  से  हैदराबाद  शहरी  विकास

 प्राधिकरण  तथा  आमन्ध्र  प्रदेश  बन  विभाग  ट्वारा  कार्यान्वत  की  परियोजना  की  अवधि  5  बर्ष  अर्थात  1994

 से  1999  तक

 परियोजना  की  कुल  लागत  996  लाख  रुपए  है  जिसमें  नीदरलैंड  रॉयल  सरकार  के  751  लाख  भी

 शामिल

 हैदराबाद  नगर  निगम  द्वारा  वृक्षारोपण

 वृक्ष  1994-95  के  दौरान  हैदराबाद  नगर  निगम  का  शहर  के  विभिन्‍न  भागों  में  4  लाख  वृक्ष  लगाने  का

 कार्यक्रम  ये  वक्ष  मार्गों  शैक्षिक  धार्मिक  स्थानों  में  तथा  सरकारी

 हस्पतालों  आदि  के  आस-पास  लगाए  हैदराबाद  नगर  निगम  लगभग  50,000  पौध  नि:शुल्क  वितरित

 को  हरा-भरा  बनाओਂ

 राज्य  सरकार  ने  को  हरा-भरा  बनाओਂ  कालोनीज  नामक  एक  योजना  स्वीकृत

 की  है  जिसके  अन्तर्गत  निवासी  संघ  को  20  रुपए  की  रियायती  दर  पर  एक  स्टील  ट्री  गार्ड

 जिसकी  लागत  320  रुपए  के  साथ  एक  वृक्ष  उपलब्ध  कराया  इस  योजनान्तर्गत  वर्ष  1994-95  के  दौरान

 1.50  करोड़  रुपए  कौ  लागत  से  50,000  वृक्ष  लगाए

 पूर्ना  स ेनिजामाबाद  लाइन  का  विस्तार

 2283.  श्री  जी«  गंगा  रेड्डी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्ना  से निजामाबाद  तक  बड़ी  लाइन  का  विस्तार  करने  और  निजामाबाद  से

 पेद्दापल्ली  तक  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  लाइन  कब  तक  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफूर  :  जी

 पूर्ना  से  मुदखेड़  तक  के  आमान  परिवर्तन  को  1995-96  में  पूरा  करने  का  लक्ष्य  निजामाबाद  से

 पेद्दापल्ली  तक  नई  लाइन  के  निर्माण  का  लक्ष्य  नवीं  योजनावधि  में  पूरा  करने  का

 मुदखेड़-निजामाबाद-बोलारम-सिकन्दराबाद  का  आमान  परिवर्तन  भी  नवीं  योजना  में  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 इस  प्रकार  पूर्ना  से निजामाबाद  तक  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  नवीं  योजनावधि  के  दौरान  हो  जाने  की  संभावना
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 प्रश्न  नहीं

 दल्ली  राजहरा-जगदलपुर  रेल  लाइन

 2284.  श्री  मानकू  राम  सोडी
 :

 क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दल्ली-राजहरा-बगदलपुर  रेल  लाइन  के  प्रथम  चरण  हेतु  1994-95  के  बजट  में  कितनी  धनसशि  नियत

 की  गई  ४

 कया  भिलाई  इस्पात  सयंत्र  प्रथम  चरण  में  होने  वाले  व्यय  में  अपना  17:  करोड़  रुपये  का  हिस्सा

 देने  के  लिये  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इस  राशि  का  उपयोग  भूमि  के  अधिग्रहण  और  दोनों  तरंफ  पथ-सरेखण  कार्य  करने

 में  किया  और

 यह  कार्य  कब  शुरू  हो  जायेगा  और  भूमि-अधिग्रहण  और  दोनों  तरफ  पथ-सरेखण  कार्य  में  कितना

 समय  लगेगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  अभी  कार्य  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 और  मैससं  सेल  ने  दल्ली  राजहरा-रोघाट  (95  कि०  के  बीच  निर्माण  की  वास्तविक  लागत

 वहन  करनते  का  प्रस्ताव  किया  है  जिसमें  मुद्रास्फीति  क ेकारण  लागत  में  होने  वाली  यदि  कोई  भी  शामिल

 इसके  वेरोघाट  जगदलपुर  लाइन  के  निर्माण  की  लागत  के  लिए  50  करोड़  रुपए  की  एक  मुश्त  राशि

 का  भुगतान  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  कार्य  स्वीकृत  हो  जाने  पर  भूमि  के  अधिग्रहण  सहित  लाइन  के  निर्माण

 के  लिए  इस  प्रस्ताव  का  लाभ  उठाया

 यह  कार्य  योजना  आयोग  का  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  अनुमोदन  प्राप्त  हो  जाने  तथा  इस  कार्य  को

 संसद  द्वारा  वास्तव  में  अनुमोदित  कर  दिये  जाने  के  बाद  स्वीकृत  किया
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 न  ।  बाघ  के  संबंध  में  विशेष  प्रकोष्ठ

 हि  2285.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 |  क्‍या  सरकार  के  पास  बाघों  के  संरक्षण  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  संबंध  में  जानकारी  प्राप्त  करने  हेतु

 कोई  विशेष  प्रकोष्ठ  और

 :  यदि  तो  उक्त  प्रकोष्ठ  के  गठन  का  समय  क्या  है  तथा  इसके  कार्य  क्‍या  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  केद्रीय

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  बाघ  संकट  सेल  बनाया  गया  है  जिसमें  सदस्यों  के  रूप  में  6  बन्य

 जीव  विशेषज्ञ  और  सदस्य  सचिव  के  रूप  में  बाघ  परियोजना  शामिल  सदस्यगण  बाघ  की  स्थिति  और

 उसेक  सामने  आ  रहे  संकट  के  बारे  में  उपंलब्ध  सचना  को  एकत्र  एवं  उसका  मिलान  करेंगे  और  न  केवल  संरक्षित

 क्षेत्रों  में बल्कि  जहां  जहां  यह  प्रजाति  पाई  जाती  उन  क्षेत्रों  में  भी बाघ  के  उचित  प्रबंध  के  लिए  किए  जाने  वाले

 उपायों  गाव  वे  दिए  गए  सुझावों  के  क्रियान्वयन  की  निगरानी  करेंगे  और  निष्कर्षों  के  बारे  में  अध्यक्ष

 को  रिपोर्ट  भी

 रेल  कूपनों  का  दुरुपयोग

 ७  2286.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :

 डा«  ष्ण  कुसमरिया  :
 ”

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विधान  सभा  सदस्यों  को  जारी  किए

 जाने  बाले  रेल  कूपनों  की  देश  में  खुले  याजार  में  बिक्री  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  इसका  क्‍या  निष्कर्ष  और

 )  सरकार  द्वारा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ? |

 |
 रेल  मंत्री  जाफूर  :  से  खुले  बाजार  में  रेल  यात्रा  कूपनों  कः  बिक्री

 का  कोई  मामला  नोटिस  में  नहीं  आया  मध्य  रेलवे  पर  चार  यात्री  विधान  सभा/विधान  परिषद  सदस्यों

 कूपनों  पर  यात्रा  करते  हुए  पकड़े  गए  उन्हें  उपयुक्त  टिकट  के  बिना  यात्रा  करते  हुए  समझा  गया  और  उन

 देय  राशि  और  जुर्माना  बसूल  किया  रेलवे  कूपनों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  विधान  सभा

 लखनऊ  को  भी  सूचित  किया  गया
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 लिखित  उक्त  ७  ७  फ  ऑ  ऑ“त#औऑनननन

 छितौनी-बगहा  रेल  परियोजना

 2287.  श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रोण  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  करोड़  रुपयों  के  अनुमानित  लागत  पर  में  छितौनी-बगहा  रेल  परियोजना  को

 स्वीकृति  दी  गयी

 क्‍या  इस  पर  करोड़  रुपये  पहले  ही  खर्च  किये  जा  चुके

 इस  परियोजना  का  कितना  प्रतिशत  काम  पूरा  हो  चुका  है  तथा  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  का  काम  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  6.74  करोड़  रू  की  लागत  पर  लाइन से  में  अनुमोदित

 इस  परियोजना  की  नवीनतम  स्वीकृत  लागत  करोड़  रू

 जी

 80  प्रतिशत  जहां  तक  रेलवे  पुल  के  निर्माण  का  संबंध  कोई  विलंब  नहीं  हुआ

 तक  सिवाय  सड़क  अधिरचना

 कोडरमा-हजारीबाग  को  रेललाइन  द्वारा  जोड़ा  जाना

 2288.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हजारीबाग  जिले  और  सर्किल  मुख्यालय  को  रेल  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए

 कोडरमा  से  हजारीबाग  तक  के  सर्वेक्षण  संबंधी  कोई  योजना  तैयार  की

 क्या  सर्वेक्षण  कार्य  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  यह  कब  तक  पूरा  कर  लिया  और

 क्‍या  आठवीं  योजना  के  दौरान  हजारीबाग  को  रेल  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  और  जी  हजारीबाग  के  रास्ते

 रांची  से  गया  तक  एक  नई  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया

 यह  सर्वेक्षण  के  परिणामों  तथा  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 पैलेस-आन-व्हील्स सेवा श्री अनंतराब देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे का विचार देश के अन्य क्षेत्रों में भी सेवा आरम्म करने का
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 गत  दो  वर्षों
 के  दौरान  रेलवे  को  उक्त  सेवा  पर  व्यय  की  तुलना  वास्तविक  लाप  हुआ  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  और  पैलेस-आन  व्हील्स  के  परिचालन  पर  इसके

 अनुरक्षण  सहित  हुए  खर्च  तथा
 इससे  रेलों  को

 हुए  लाभ  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-

 वर्ष  खर्च

 ह

 लाभ

 _  ए
 302.59

 363.58

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  स्थल  संग्रहालय
 :

 2290.  श्री  प्रयीन  डेका  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  का  कोई  स्थल  संग्रहालय  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  राज्यों  में  ऐसे  संग्रहालय  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  का  कोई  स्थल  संग्रहालय  नहीं

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  उन  महत्वपूर्ण  पुरातत्वीय  स्थलों  पर  स्थल/संग्रहालय  स्थापित  किए

 जाते  जहाँ  से  पुरा-वस्तुएं  या  तो  खुदाई  के  दौरान  पाई  जाती  जिनमें  खुली  मूर्तियां  और  उत्कृष्ट  ऐतिहासिक

 कलात्मक  एवं  पुरातत्वीय  महत्व  की  उत्कीर्ण  संरचनात्मक  सामग्री  शामिल  होती  अथवा  उस  स्थान  से  एकत्र

 की  जाती  चूंकि  पूर्वोत्तर  राज्यों  के ऐसे  किसी  स्थल  से  अभी  तक  उत्कृष्ट  महत्व  की  कोई  पुरा-वस्तु  प्राप्त  नहीं

 हुई  इसलिए  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इन  राण्यों  में  कोई  स्थल  संग्रहालय  स्थापित  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं

 गोरखपुर-गोंडा  रेल  लाइन  का  आमान  परिवर्तन

 2291.  श्री  रामपाल  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  उत्तर-पूर्व  रेलवे  के  गोरखपुर-गोंडा  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की

 कोई  मांग

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  शुरू  किया

 क्‍या  उन्होंने  इस  कार्य  को  कार्ययोजना  के  प्रथम  चरण  में  शामिल  करने  का  स्थानीय  लोगों  को  आश्वासन

 दिया  और
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 प्रथम  चरण  को  कब  से  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफर  :  जी

 इस  कार्य  को  योजना  में  पूरा  करने  की  योजना  बशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध

 इस  कार्य  को  कार्य  योजना  के  पहले  चरण  में  शामिल  किया  गया

 तथा  पंचवर्षीय  योजना  के

 वक्षारोपण  कार्य

 2292.  श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  थन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  वृक्षारोपण  कार्यों  तथा  पूरक  वृक्षारोपण  कार्यों  पर  निगरानी  रखने  हेतु  विभाग

 की  स्थापना  की
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कितने  पौधे  लगाए

 तथा  उनमें  कितने  पौधे  बचे  हुए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 वनीकरण  और  वृक्षारोपण  की  देशव्यापी  प्रगति  पर  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  स्थित  राष्ट्रीय  वनीकरण  और

 पारिस्थितिकीय  विकास  बोर्ड  तथा  भारत  सरकार  के  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वन  मंत्रालय  ट्वारा  निगरानी  रखी

 जाती  राष्ट्रीय  वरीकरण  और  पारिस्थितिकीय  विकास  बोर्ड  स्वतंत्र  एजेंसियों  और  विशेषज्ञों  द्वारा  देश  के  चयनित

 जिलों  में  नमूना  जांच  भो  कराता  पूरक  वृक्षारोपण  कार्यों  पर  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों

 द्वारा  निगरानी  रखी  जाती  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  पर  धनदाता  एजेंसियां  भी  निगरानी  रखती

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  स्तर  पर  वीकरण  और  वृक्षारोपण  कार्यकलापों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  तथा  संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  की  अपनी-अपनी  व्यवस्थाएं

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  की  स्वतंत्र  एजेंसियों

 द्वारा  किए  गए  वनीकरण  कार्यकलापों  के  अध्ययनों  तथा  मूल्यांकनों  से पता  चलता  है  कि  स्थान-बार  और  प्रजाति-बार

 भिन्‍नता  को  देखते  हुए  समग्र  जीवितता  दर  55%  से  80%  तक  वर्ष  1991-92  के  दौरान  चलाए  गए

 वनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलापों  को  जिला/तालुक-वार  सूचना  का  ब्यौरा  संकलित  कर  लिया  गया  है  और  30

 राज्यों  व  संघ  शासित  प्रदेशों  की  कम्प्यूटरीकृत  रिपोर्ट  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  चलाए  गए  वृक्षारोपण  कार्यों  की  एक  नमूना  जांच  देश  के  48  चयनित  जिलों  में  की  इस  नमूना  जांच

 के  परिणाम  संलग्न  पर  में  दिए  गए  वर्ष  1992-93  के  दौरान  50  चयनित  जिलों  में  चलाए  गए

 बनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलापों  की  नमूना  जांच  की  जा  रही  नमूना  जांच  के  लिए  इस  प्रकार  चयनित  जिले

 संलग्न  में  दिए  गए

 प्रश्न  नहीं
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 वर्ष  1991-92  के  दौरान  किए  गए  वृक्षारोपण  के  संबंध  में  स्वतंत्र  विशेषज्ञों/एजेंसियों  द्वारा  किए  गए

 जीवितता  दर  अध्ययनों  के  परिणाम
 खत  ्तन्‍++त3+>तन्‍त्त__+___
 क्र  सं  जिले  का  नाम  औसत  जीवितता  दर

 _  _  प्रतिशत*

 श््ष्

 1.  पश्चिम  त्रिपुरा  70.6%

 2.  पश्चिम  कामांग  80.3%

 3.  पश्चिम  खासी  पहाड़ियां  65.8%

 4.  मेहसाना  70.0%  और  उससे  अधिक

 5.  कोरापुट  85.0%-90.0%

 6.  मण्डी  78.34%

 7.  अलवर  88.22%

 संगरूर  86.4%

 9.  जालौन  82.85%

 10.  बरेली  74.25%

 11.  सरगुजा  75.48%

 12.  जोरहाट  40.0%-50.0%

 13.  मोकोकचुंग  80.0%-90.0%

 14.  मणिपुर  70.0%-80.0%

 15.  बहराइच  85.2%

 16.  चद्दपुर  64.5%

 17.  छिंदवाड़ा  61.3%

 18.  कपूरथला  91.7%

 19.  मिदतापुर  49.2%

 20.  नादिया  79.6%

 21.  सम्बलपुर  81.4%

 22.  दक्षिण  सिक्किम  50.6%
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 23.  मेडक  62.8%

 24.  गोवा  68.0%

 25.  इद्दुकी  71.78%

 26.  कासरगोड  84.83%

 27.  जलगांव  77.71%

 28.  तंजावर  81.2%

 29.  पूर्वी  गोदावरी  68.28%

 30.  कथुआ  62.17%

 31.  कोलार  70%-90%

 32.  बस्तर  82.07%

 33.  पौड़ी  गढ़वाल  77.72%

 34.  जामनगर  70.0%  और  उससे  अधिक

 35.  बाड़मेर  72.0%

 36.  मंदसौर  51.43%

 37.  चुरू  72%  से  87%

 38.  डुंगरपुर  65  %  से  85%

 39.  पभिवानी  60  %  से  98%

 40.  नैल्लौर  82.7%

 41.  नीलगिरि  70.%  से  90%

 42.  गुलबर्ग  22%

 43.  मंगलौर  87%

 (4०
 ॥

 44.  धर्मपुरी  69%

 *_.प्रजातिवार/स्थान-वार  भिन्‍नता  के  आधार  पर



 18  1916  न्याय
 विवरण-]ा

 लिखित  उत्तर

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  विशेषज्ञों//स्वतंत्र  एजेंसियों  द्वारा  गमूना  जांच  करने  के  लिए  प्रस्तावित

 पहचाने  गए  जिलों  की  सूची

 .  राज्य  का  नाम  जिलों  के  नाम  जिलों  की  कुल  संख्या
 रा  7.  जाए  जुछूक  जर कवबृतन  ऋण  जाए

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  पश्चिम  सिआंग

 3.  असम  कायी  1

 4...  बिहार  पश्चिम  सिंहभूम  2

 5.  गुजरात  जूनागढ़  2

 6...  हरियाणा  रोहतक  2

 7...  हिमाचल  प्रदेश  सिरमौर  2

 8...  जम्मू  और  कश्मीर  ऊधमपुर  1

 9.  कनटक  शिमोगा  3

 10.  केरल  प्रिचूर  2

 ll  भध्य  प्रदेश  शिवपुरी  4

 12...  महाराष्ट्र  कोल्हापुर
 ह

 4

 13...  मणिपुर  मणिपुर  पश्चिम  1

 14...  मेघालय  पूर्वी  खासी  पहाड़ियां

 15...  मिजोरम  ऐजवाल

 16...  नागालैंड  कोहिमा
 1

 17...  उड़ीसा  सुन्दगढ़  3

 18...  होशियारपुर  2

 19.  बरन  3

 20.  सिक्किम  पश्चिम  सिक्किम  1

 21...  तमिलनाडु  पेरियार  |

 2  त्रिपुरा  3«  प्रिपुरा

 23...  ठत्तर  प्रदेश  पिधौड़ागढ़  उत्तर  काशी  4

 24...  पश्चिम  बंगाल  पुरूलिया  2

 योग  50
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 सिलचर  से  डिब्रूगढ़  तक  सीधी  रेल  सेवा  *

 2293.  श्री  कवीन्द्र  पुरकायस्थ  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सिलचर  से  डिग्रूगढ़  तक  तथा  डिबूगढ़  से  सिल्वर  तक  सीधी  रेल  सेवा  शुरू  करने

 के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफ्र  :  जी

 जांच  की  गई  लेकिन  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  पाया

 रेल  लाइन  का  बढ़ाया  जाना

 2294.  डा«  बहादुर  रावल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दोहरी  रेल  लाइन  को  गुरादनगर  से  सहारनपुर  तक  बढ़ाने  का

 यदि  तो  इस  पर  कितनो  लागत  आने  का  अनुमान

 इस  लाइन  पर  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  से  मुरादनगर-मेरठ  सिटी  खंड  के  दोहरीकरण  _

 के  लिए  सर्वेक्षण  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  उपलब्ध  हो  जाने  के  बाद  ही  परियोजना  पर  आगे  विचार

 करना  संभव  हो

 जायफल  की  खेती

 2295.  श्री  थॉमस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जायफल  के  मूल्य  में  आई  गिरावट  के  कारण  इसकी  खेती  प्रभावित  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्कृषि  मंत्रातवय  में  राज्य  मंत्री  अरबिंद  :  ऐसी  कोई  विशिष्ट  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई
 है  जिससे  यह  जाहिर  हो  कि  जायफल  के  मूल्य  में  आई  गिरावट  के  कारण  इसकी  खेती  पर  युरा  प्रभाव  पड़ा

 (G)  आठवीं  योजना  के  भारत  सरकार  मसालों  के  समेकित  विकास  के  लिये  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  चला  रही  इस  योजना  के  अंतर्गत  किसानों  को-जायफल  की  अच्छी  किस्मों  की  ऊलमों  के  लिए  आर्थिक

 सहायता  देकर  तथा  किसानों  के  खेतों  में  जायफल  प्रदर्शन  प्लाटों  की  स्थापना  करके  किसानों  को  मदद  की  जा

 ही  जिससे  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  करके  जायफल  की  वैज्ञानिक  खेती  को  लोकप्रिय  बताया  जा

 मूल्यों  में  गिरावट  आने  कौ  स्थिति  में  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  में  सहायता  करने  के  लिए  भारत

 सरकार  मण्डी  हस्तक्षेप  योजना  भी  चला  रही  इसके  लिये  राज्य  सरकारों  के  लिये  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि
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 वे  योजना  में  दिये  गये  दिशा  निर्देशों  के साथ  विस्तृत  प्रस्ताव  भेजें  तथा  साथ  ही  साथ  किसी  भी  हानि  की  दशा

 में  उसका  50%  बहन  करने  और  राज्य  नामित  एजेन्सी  की  कार्यशीलं  पूंजी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 सहमत

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  ठेका  प्रणाली

 2296.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  खाद्य  मंत्री  26  1994  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  334  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  ठेका  प्रणाली  अभी  भी  कायम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  इस  प्रथा  को  पूर्ण  रूप  से  कब  तक  समाप्त  करने

 का  विचार  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :
 और  श्रम  जो  भारतीय  खाद्य  निगम  में  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  का  निषेध  करने  के

 लिए  ठेका  श्रम  और  1970  के  अधीन  एक  उपयुक्त  प्राधिकरण  ने  अब  तक

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  193  केद्र  अधिसूचित  किए  हैं  जिनमें  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  का  निषेध  किया  गया

 इनमें  से  78  केद्द्रो  में  ठेका  श्रम  प्रणाली  समाप्त  की  जा  चुकी  शेष  केन्द्र  विभागीयकरण/ठेक़ा  श्रम  प्रणाली

 को  समाप्त  करने  के  मानदण्डों  को  पूरा  नहीं  करते  हैं  और  उनके  नाम  श्रम  मंत्रालय  को  अनुसूचित  करने  के  लिए

 वापस  भेज  दिए  गए

 मौसमी/विरामी/स्वरूप  के  परिचालनों  की  दृष्टि  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकांश  डिपुओं  में  कार्यभार

 दिन-प्रतिदिन  और  मास-प्रतिमास  भिन्‍न-भिन्‍न  होता  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कई  डिपुओं
 में

 विधि  के  अधीन

 ठेका  प्रणाली  जारी  है  बयोंकि  इससे  भारतीय  खाद्य  निगम  को  अपने  परिचालनों  में  लचीलापन  लाने  में  मदद  मिलती

 तम्बाकू  में  मिलावट

 2297.  डा«  महादीपक  सिंह  शाक्‍्य  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  पैदा  की  जाने  वाली  तम्बाक्‌ मे ंकुछ  हानिकारक  रसायनों  कौ  मिलावट

 करने  के  संबंध  में  शिकायतें  मिली  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  इस  मिलावट  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?



 लिखित उतत्त  _  9  आग्त

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरबिंद  :  तम्बाकू  में  हानिकारक  रसायनों  की  मिलावट

 के  संबंध  में  इस  मंत्रालय में  अब  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हि

 और  (०)  ये  प्रश्न  नहीं

 फार्मासिस्टों  का  नियमित  करना

 2298.  श्री  पंकज  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  वाराणसी  में  डिवीजनल  अस्पताल  में  लंबे  समय  से  कार्यरत  अस्थाई  फार्मासिस्टों

 की  सेवाएं  अब  तक  नियमित  नहीं  की  गयी

 क्‍या  इन  फार्मासिस्टों  को  उल्लेखनीय  सेवा  के  लिए  सामूहिक  नकद  पुरस्कार  दिये  गये  थे  और  उन्होंने

 के  लिए  सेवा  में  रहते  हुए  प्रशिक्षणਂ  का  विशेष  पाद्यक्रम  भी  उत्तीर्ण  किया

 यदि  तो  इन  फार्मासिस्टों  को कब  तक  नियमित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इराके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 रू

 गंगा  कार्य  योजना

 2299.  श्री  उदयसिंह  राव  गायकवाड़  :  क्‍या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  गंगा  कार्य  योजना  के  अंतर्गत  कुछ  राज्यों  को  प्रतिवर्ष  कितनी  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की

 क्या  इस  केन्द्रीय  सहायता  की  केन्द्रीय  स्तर  पर  कोई  निगरानी  की  जा  रही

 यदि  तो  इसके  उपयोग  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  संबंधित  राज्यों  न ेअब  तक  पानी  की  गुणवत्ता  में  सुधार  हेतु  कोई  प्रगति  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पर्वावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  पिछले  3  बर्षों  में  गंगा  कार्य

 योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई थित्तीय सहायता का बियरण निम्नलिखित है :
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 ____  रुपए

 वर्ष  पत्त  प्रेश  बिहार
 पश्चिम  बंगाल

 1993-94  2440  44  1548

 1992-93  2289  779  2148

 1991-92  1845  340  2596  _

 और  कार्यों  की  प्रगति  एवं  उन  पर  लगे  खर्च  की  नियमित  निगरानी  का  कार्य  केन्द्रीय

 गंगा  प्राधिकरण  की  संचालन  समिति  द्वारा  किया  जाता  पिछले  3  वर्षों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  खर्च

 का  विवरण  निम्नलिखित  है  :

 ____
 रुपए

 ___
 वर्ष  उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल  ना

 1999  369  1758  कक

 1992-93  2340  583  2662

 _1991-92  2046  404  2549

 से  गंगा  कार्य  योजना  के  कार्यों  का  पटना  और  जादवपुर  विश्वविद्यालयों  तथा

 मोती  लाल  नेहरू  इंजीनियरिंग  इलाहाबाद  से  लिए  गए  विशेषज्ञों  कराया  गया  मूल्यांकन  से

 यह  पता  चलवा  है  कि  गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  स्कीमों  के  क्रियान्चयन  के  परिणाम  स्वरूप  उत्तर

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  इन  तीनों  राज्यों  कानपुर  को  गंगा  नदी  की  जल  गुणवत्ता  में  सुधार

 हुआ  जहाँ  पर  नगर  की  कुल  आंबादी  के  केवल  आधे  भाग  को  शामिल  करने  के  लिए  अवरोधन  एवं  दिशा-परिवर्तन

 कार्यों  को  हाथ  में  लिया  गया  कानपुर  नगर  में  शेष  कार्यों  को  गंगा  कार्य  योजना  के  दूसरे  चरण  में  किए  जाने

 का  प्रस्ताव

 बदरपुर  रेलवे  असम  का  दर्जा  बढ़ाना

 2300.  श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  करीमगंज  जिले  में  बदरपुर  रेलवे  जंक्शन  का  दर्जा  बढ़ाकर  रेल  डिवीजन  किया

 कया  1994-95  के  रेल  बजट  में  इस  कार्य  के  लिए  कोई  प्रावधान  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफर  :  से  चूँकि  फिलहाल  बदरपुर  में  किसी  मंडल  रेल

 मुख्यालय  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसलिए  1994-95  के  रेल  बजट  में  इस  कार्य  के  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  मंडलों  के  सृजन/पुनर्गठन  से  संद्धित  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है

 तथा  उसकी  जांच  की  जा  रही  ग
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 सकोटी  रेल  फाटक  पर  ऊपरी  पुल

 2301.  श्री  के०  बालियान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मेरठ  जिले  के  सखोती  रेल  फाटक  पर  ऊपरी  पुल  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उक्त  पुल
 का  निर्माण

 कब
 तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 नहीं

 -

 रेलमार्ग

 2302.  डा«  अपृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अहमदाबाद-बड़ौदा  और  सूरत  से  होकर  राजकोट  से  मुम्बई

 के  बीच  भारी  यातायात  को  देखते  हुए  तीसरे  रेलमार्ग  को  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  परियोजना  को  आरम्भ  करने  हेतु  बजट  में  कितनी  धनराशि

 का  आवंटन  किया  गया  और

 इसे  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफुर  :  से  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट

 पूरी
 हो  जाने  तथा  इसके  उपलब्ध  हो  जाने  पर  ही  परियोजना  पर  आगे  विचार  करना  संभव  हो

 नए  बैगनों  का  आवंटन

 2303.  डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  रेलवे  मंडलों  को  नए  बैगनों  के  आवंटन  की  कया  प्रणाली  है

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994  तक  प्रत्येक  मंडल  को  कितने  बैगन  आवंटित  किए

 क्‍या  सभी  मंडलों  की  मांग  पूरी  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (27)  पूर्व  मांग  की  पूर्ति  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  रेलों  को  नये  माल  डिब्बों  का  आवंटन

 लक्ष्य  के  अनुसार  माल  यातायात  की  दुलाई  और  संचलन  की  आवश्यकता  तथा  उनके  माल  डिब्बों  के

 मौजूदा  स्वामित्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता
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 1992-93,  1993-94,  1994-95  1994  के  दौरान  माल  डिब्बों  का  क्षेत्रवार  आबंटन

 इस  प्रकार  है  :-

 1992-93  1993-94  1994-95

 1994

 मध्य  2907.5  717.5  1413.5

 पूर्व  898.5  635  2442.5

 उत्तर  315  35  ष्

 पूर्वोत्तर  180  -  -

 पूर्वोत्तर  सीमा  3535  1353

 दक्षिण  102  -  -

 दक्षिण  मध्य  4145  2772.5  1785

 दक्षिण  पूर्व  19534  7892.5  1025

 पश्चिम  500
 -  न

 जी

 और  ()  प्रश्न  नहीं

 गुजरात  में  हिन्दी  प्रशिक्षण  केन्द्र

 2304.  डा०  के०  डी०  जेस्वाणी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  गुजरात  में  हिन्दी  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  वे  कब-तक  स्थापित  किये  जायेंगे  और  उन  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  ऐसे  केन्द्र  स्थापित

 किये  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  प्ें  उपमंत्री

 :  से  गुजरात  अहमदाबाद  में  हिन्दी  शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  की  सुथिधा  विद्यमान

 गुजरात  के  शिक्षकों  सहित  सभी  शिक्षक  केन्द्रीय  हिन्दी  आगरा  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  हिन्दी  शिक्षण

 पारंगत  पत्राचार  पादयक्रम  की  सविधा  भी  प्राप्त  कर  सकते  राजभाषा  भारत  सरकार  भी

 सूरत  और  पाण  स्थित  अपने  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के
 माध्यम  से  सरकारी  कर्मचारियों/उपढ़  कमों और  स्वायत्व

 निकायों  के  कर्मचारियों  के  लिए  अनिवार्य  हिन्दी  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करता
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 नेशनल  फिशरीज  जेनेटिक  प्रोसेसिंग  ब्यूरो

 2305.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलाहाबाद  में  नेशनल  फिशरीज  जेैनेटिक  प्रोसेसिंग  ब्यूरो  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  ब्यूरो  न ेअब  तक  क्या  कार्य  किये

 क्‍या  सरकार  का  इसे  दूसरे  जगह  स्थानांतरित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ब्यूरो  को  स्थानांतरित  करने  पर  आने  वाले  खर्च  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  के  इस  निर्णय  के  खिलाफ  किसी  ने  कोई  आपत्ति  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस«

 कृष्ण  :  राष्ट्रीय  मात्स्यकी  आनुवंशिक  संसाधन  ब्यूरो  पहले  पहल  इलाहाबाद  में  स्थापित  किया  गया

 था  और  बाद  में  लखनऊ  में  स्थापित  कर  दिया

 य्यूरों  न ेमछली  की  महत्वपूर्ण  प्रजातियों  के  मत्स्य  शुक्राणुओं  को  निम्नताप  पर  सुरक्षित  मछली

 की  प्रमुख  प्रजातियों  क ेआनुवंशिक  गुण  पुमणु-जनन  और  लिंग  परिवर्तन

 की  तकनीकों  के  विकास  पर  कार्य  किया  मत्स्य  जनन  द्रव्य  और  संकटापन्न  मत्स्य  प्रजातियों  की  सूची  बनाने

 का  भी  कार्य  किया  गया

 ब्यूगो  लखनऊ  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 लखनऊ  में  जो  स्थान  हैं  वह  संगठनात्मक  एवं  तकनीकी  रूप  से  ज्यादा  उफ्युक्त

 ब्यूरो  को  स्थानान्तरित  करने  पर  हुआ  खर्च  निम्नानुसार  है  :-

 ॉडसओसस
 (९  लाख

 1.  उपस्करों  को  पैक  करने  व  लाने-लेजाने  में  -2.50

 2.  उपस्करों  का  बीमा  कराने  में  -0.50

 3.  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरण  एवं  यात्रा  भत्ता  के  अग्रिम  पर  -2.27

 4...  अन्य  फुटकर  खर्च  -0.34
 गिर

 कल  -5.61

 ब्यूरो  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  और  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  ने  ब्यूगे  के  स्थानान्तरण  के  इस
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 निर्णय  के  सिशोध  में  प्रतिवेदग  दिया  मछुआरों  के  कुछ  नेताओं  ने  इनके  खिलाफ  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में

 याचिका  दायर  की

 है  लखनऊ  में  स्थान  की  तकनीकी  एवं  संगठनात्मक  रूप  से  श्रेष्ठता को  ध्यान  में  रखते  हुए  परिषद  ने  ब्यूरो
 को  इलाहाबाद  से  लखनऊ  में  स्थानान्तरित  करने  का  निर्णय  लिया  ऐसा  मात्सकी  अनुसंधान  के  हितों  को  ध्यान

 -  में  रखकर  किया  गया

 केरल  में  मत्स्य  बन्दरगाह

 2306.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार  ने  मोपला  केन्‍्नानोर  और  चोम्बल  मत्स्यकी  कालिकट  के  निर्माण

 हेतु  आबंटित  पूरी  धनराशि  का  उपयोग  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंप्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस«

 कृष्ण  :  से  मोपला  खाड़ी  और  चॉबल  स्थित  मत्स्यन  बन्दरगहें
 1992  में  क्रमशः  564  लाख  तथा  556  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  स्वीकृत  की  गई  इन

 दोनों  परियोजनाओं  कौ  पूरी  होने  की अवधि  स्वीकृति  की  तारीख  से  चार  वर्ष  31  1994  तक  इन  परियोजनाओं

 के  लिये  53.07  लाख  रुपये  तथा  86.13  लाख  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके

 उत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  सवारी  डिब्बे

 2307.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  सीमान्‍्त  रेलवे  द्वार  प्रत्येक  श्रेणी  में  यात्री  डिब्बों  की  संख्या  के  संबंध  में  कोई  रिकार्ड  रखा

 जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 अन्य  जोनल  रेलवे  से  कितनी  सवारी  डिब्बे  किराये  पर  लिये  गये

 क्‍या  कुछ  सवारी  डिब्बों  को  उनकी  अवधि  समाप्त  होने  पर  भी  उपयोग  में  लाया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सवारी  डिब्बों  का  उपयोग  कर  रहे  यात्रियों  के  लिए  क्‍या  सुरक्षोपाय  किये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफर  :  और  जी  1.8.94  को  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे

 के  पास  यात्री  बाहक  वाहनों  सी  की  टाइप  वार  संख्या  इस  प्रकार  है  :-
 फ

 या



 टाइप  बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन  कुल

 बआतानुकूल-2टिय  28...  190.  # 28  10  38

 बातानुकूल  कुर्सीयान  2  -  2

 पहला  दर्जा  42  31  73

 2/3  टियर॑  दूसरा  दर्जा  240  201  441

 शयनंयान

 जी  एस/दिन  में  चलाए  जाने  215  322  537

 वाले  सवारी  डिब्बे

 एस  एल  85  155  240

 2  25  25
 रा

 कुल

 या

 हि  614  4
 घु

 “742  2
 पु

 1356

 एक  रेलवे  से  दूसरी  रेलवे  पर  सवारी  डिब्बे  किराए  पर  लेने  की  कोई ई  प्र प्रणाली  नहीं

 और  सवारी  आयु-एवं  हालत  के  आधार  पर  नाकारा  किए  केवल  उहां  सवारी

 डिब्यों  को  सेवा  में  बनाए  ९खन  का  अनुमति  दी  जाती  है  जो  चलाये  के  लिए  सुरक्षित  हों  तथा  जिनमें  निर्धारित

 सुविधाएं  उपलब्ध  कुछ  सवारी  डिब्बों  को उनकी  जीवट  आयु  के  बाद  भी  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  क्योंकि

 वे  अभी  भी  सेवा  के  योग्य  1.8.94  को  बड़ी  लाइन  के  4  (0.6%)  तथा  मी»  ला»  के  40  संख्या  की

 तुलना  में  पी  सी  वी  एस  5.5%]  सवारी  डिब्बे  जीवट  आयु  के  बाद  भी  सेवा  में

 कारखानों  में  सवारी  डिब्बों  ओवरहालिंग  के  उनके  प्राथमिक  तथा  गोंण  अनुरक्षण  के  दौरान

 नियमित  जांच  की  जाती  है  ताकि  उन्हें  यात्री  यातायात  के  योग्य  बनाये  रखा  जा

 मुफ्त  रेल  पास

 2308.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जोन-वार  अपने  कर्मचारियों  को  सभी  श्रेणियों  में  कितने  मुफ्त  रेल

 पास  और  पी०टी०ओ०  जारी  किये

 क्‍या  ये  आंकड़े  वार्षिक  आधार  पर  रेलवे  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  नहीं  दर्शाएं  जाते  और
 “

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  न्‍
 ा

 रेल  मंत्री  सी  के  जाफूर  :  से  विभिन्‍न  कोटियों  के  बड़ी  संख्या  में

 सेवारत/सेवानिवृत्त  रेल  कर्मचारियों  को  पास/पी०टी-ओ०  जारी  करने  का  कार्य  देश  के  सभी  भागों  में  सेवारत/रह  रहे

 रेल  कर्मचारियों  की  सुविधा  के  लिए  विकेन्द्रित  किया  गया  ये  पास  सभी  भारतीय  रेलों  पर  विभिन  क्षेत्रीय

 उत्पादन  इकाइयों  और  देशभर  में  फली  अन्य  रेलवे  स्थापनाओं  द्वारा  जारी  किए  जाते  जारी  गए
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 पास/पी.टी-ओ०  की  कुल  संख्या  या  विभिन्‍न  रेलवे  इकाइयों  के  कर्मचारियों  ट्वारा  उनके  वास्तविक  उपयोग  से  संबंधित

 समेकित  रिकार्ड एक  स्थान  पर  नहीं  रखा  जाता  अतः  वार्षिक  रिपोर्टों  में  ये आंकड़े  देना  व्यावहारिक  नहीं  पाया

 गया
 ह

 खादय  और  कृषि  संगठन  से  सहायता

 2309.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  ;

 श्री  वी०  एस  मूर्ति  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 -  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  खाद्य  और  कृषि  संगठन  ने  खाद्य  आपूर्ति  पर  गैट  समझौता  के  प्रभाव  के  सैंबंध  में  कोई  विचार

 व्यक्त  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (7)  क्‍या  भारत  सरकार  ने  खाद्य  और  कृषि  संगठन  की  रिपोर्ट  पर  गंभीरता  से  विचार  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  खाद्य  और  कृषि  संगठन  गरीब  देशों  को  विशेष  सहायता  देने  पर  सहमत  हुआ  और

 यदि  तो  भारत  को  उपलब्ध  कराई  जाने  घाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  और  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  ने  अपने

 दस्तावेज  उरूग्वे  राउण्ड  एग्रीमेंट  एप्रिलिमिनरी  एसेसमेंट  मे ंअपना  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  कषि  व्यापार

 उदारीकरण  और  निर्यात  राजसहायता  में  कमी  करने  से  खाद्य  पदार्थों  के  विश्व  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  सकती  बैसे

 ऐसे  देशों  जिनमें  लागत  कम  है  तथा  राजसहायता  नहीं  दी  जाती  उत्पादन  में  इस  हद  तक  वृद्धि  होने  की

 आशा  है  कि  कृषि  जिंसों  के  उच्चतर  विश्व  बाजार  मूल्य  इन  देशों  के  उत्पादकों  को  प्राप्त  विकसित  देशों

 में  कृषि  उत्पादन  में  कमी  से  विकासशील  देशों  में  कृषि  कार्यकलापों  में  तेजी  लाने  में  भी  मदद

 और  मैराकोश  में  गैट-समझौता  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पहले  ही  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन

 का  दस्तावेज  जारी  किया  गया  था  तथा  यह  केवल  एक  प्रारंभिक  मूल्यांकन  के  रूप  में  खाद्य  एवं  कृषि

 संगठन  अभी  भी  उक्त  समझौते  के  प्रभाव  की  समीक्षा  कर  रहा  इस  दस्तावेज  पर  सरकार  द्वारा  विचार  नहीं

 किया  गया

 से  खाद्य  और  कृषि  संगठन  सदस्य  देशों  को  अनुरोध  करने  पर  नीतियों  के  नीति  विकल्पों

 के  खाद्य  सहायता  कृषि  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिये  तकनीकी  सहायता  के  लिये  सहायता  प्रदान  करता

 है

 भारत  खाद्य  और  कृषि  संगठन  का  एक  महत्वपूर्ण  सदस्य  होने  के  नाते  आवश्यकता  पड़ने  पर  ऐसी  सहायता

 पाने  का  पात्र
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 2310५
 श्रीमती  दीपिका  एच०  टोपीवाला  :  क्‍या  कृषि  मत्री  यह  अताने  का  करेंगे  कि

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  में  गैर  सरकारी  अनुबंधित  जहाजों  और  वायदत  सेवाओं  को  सहायता  से  टिडिंडियों
 के  प्रवोएण  मे  FP  ।  टिडडी  निवारण  बन्दोबस्त  कौ  स्थापना  के  लिए  तीन  करोड़  रुपयों  का  आवंटन  किया

 ओ+

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  सरकार  ने  टिड्डियों  के  प्रकोप  से  बचने  के  लिए  टिड्डी  निवारण  बन्दोबस्त

 के  सुदृद़्ीकरण  के  वह्वते  आठवीं  योजना  (1992-97)  के  दौरान  3.0  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  1993-94

 के  टिड्डी  आक्रमण  के  दौरान  बायुदृत  तथा  गैर  सरकारी  अनुबन्धित  हेलीकॉप्टरों  की  सेवाएं  ली

 यह  प्रश्न  नहीं

 नेरूल-माथेरान  रेल  सेवा

 2311.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  नेरूल-माथेरान  रेल  सेवा  के  बार-बार  बंद  होने  के  कारण  पर्यटकों
 को  बड़ी  होती  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  लाइन  पर  नियमित  रेल  सेवा  सुनिश्चित  करने  हेतु  पुराने  डीजल  इजनों

 के  स्थान  पर  नए  डीजल  इंजन  चलाने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  *

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 मानसून  मौसम  के  खंड  को  बंद  करने  के  रेल  इंजनों  की  गतायु  हालत  तथा  उनके

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  भी  रद्दकरण  किया  गया

 और  नए  इंजनों  की  खरीद  के  लिए  कार्रवाई  प्रारंभ  कर  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  शैक्षणिक  सेवा

 2312.  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्‍या  मानद  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूरे  देश  में  सिविल  सेदाओं  के  समान  भारतीय  शैक्षणिक  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्रंवंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  के  विचार  आमंत्रित  किए  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौया  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 से  और  कार्रवाई  योजना  1992  में  शिक्षा  के  प्रबन्ध  पर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण

 को  बढ़ावा  देने  की ओर  एक  आवश्यक  कदम  के  तौर  पर  भारतीय  शिक्षा  सेवा  ई०  की  स्थापना  करने

 का  प्रावधान  किया  गया  इसमें  यह  भी  प्रावधान  किया  गया  है  कि  इस  सेवा  के  मौलिक  सिद्धांतों  और  भर्ती  की

 प्रक्रियाओं  पर  कार्यों  के  संबंध  में  निर्णय  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  लिया  जाना  तदनुसार  राज्यों  से  भारतीय

 शिक्षा  सेवा  के  गठन  पर  अपनी  विस्तृत  टिप्पणियां  भेजने  का  अनुरोध  किया  अब  तक  केवल  गोवा  और  कर्नाटक

 की  ही  टिप्पणियां  प्राप्त  हुई

 बोकारो  से  हावड़ा  के  लिए  सीधी  रेल  सेवा

 2313.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरूलिया-आदरा  से  होकर  बोकारों  से  हावड़ा  तक  कोई  सीधी  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  का  कोई

 प्रस्ताव  और
 ः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 उपभोक्ता  जागरूकता  पर  विचार  गोष्ठी

 2314.  श्री  पघाणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 श्री  बापू  हरि  औरे  :

 क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  उपभोक्ता  संगठन  संघ  द्वारा  हाल  ही  में  उपभोक्ता  जागरूकता  के  संबंध  में  एक  गोष्ठी

 आयोजित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  गोष्ठी  में  बया  सुझाव  दिए  गए  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीग  :  और  भारतीय  उपभोक्ता  संगठन  संघ  फेडरेशन

 ऑफ  कंज्यूमर  में  उपभोक्ता  जागरूकता  के  बारे  में  15  जुलाई  1994  को  नई  दिल्ली  में  एक  सगोष्टी

 का  आयोजन  किया  संगोष्ठी  में  दिए  गए  मुख्य  सुझाव  हैं  :  विद्यालयों  में  उपभोक्ता  शिक्षा  को  शामिल

 दिल्ली  में  और  जिला  मंचों  की  स्थापना  उपभोक्ता  संगठनों  को  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  गांवों  तक  पहुंचाने

 के  लिए  सुविधाएं  प्रदान

 सरकार  इन  सुझावों  का  स्वागत  करती
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 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 2315.  श्री  सन्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालयों  में  प्रति  छात्र  किये  जा  रहे  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 और

 क्या  व्यय  को  उचित  सीमा  में  रखने  की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  वर्तमान  शुल्क  ढांचे  और  व्यय

 की  पुनदरीक्षा  करने  का  है  ?

 मानक्रसंसाथन  विकास  मंत्रालय  में  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1993-94  के

 दौरान  प्रति  विद्यार्थी  खर्च  45,592  रू

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  ने  पुन्नयूया  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  करने  के  लिए  प्रो»

 आए  राजारमण  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  राजारमण  समिति  ने  आय  शुल्क  व्यय

 मानदण्डों  इत्यादि  सहित  वित्तीय  तथा  शैक्षिक  मानदण्डों  की  विस्तृत  जांच  की  राजारमण  समिति  की  रिपोर्ट  जवाहर

 लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  विचाराधीन

 तमिलनाडु  में  बनों  का  विकास

 2316.  श्री  ए०  अशोकराज  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  में  बनों  क ेविकास  के  लिए  केन्द्रीय  और  विदेशी  सहायता  से  शुरू

 की  गई  परियोजनाओं  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  अब  तक  की  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  परियोजना  के  अंतर्गत  कितनी  सहायता  राशि  उपलब्ध  करायी  गई  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  छक्के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  तमिलनाडु  में  वनों

 के  विकास  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चलाई  जा  रही  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परियोजना

 स्कीमों  का  ब्यौरा  संलग्न  पर  विवरण  में  दिया  गया

 राज्य  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  स्वीडिश  इण्टरनैशनल  डेवलपंमेंट  एजेंसी  की  सहायता  से  तमिलनाडु

 सामाजिक  वानिकी  परियोजना  का  काम  हाथ  में  लिया  गया  परियोजना  की  कुल  लागत  854  मिलियन

 रुपए  थी  और  इसकी  अवधि  5  वर्ष  परियोजना  की  अवधि  1994-95  तक  बढ़ायी  गयी  परियोजना  की

 वर्षवार  प्रगति  संलग्न  में  दी  गई
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 वित्तीय  :  लाख  रुपए

 वास्तविक  :  हैक्टेयर  ॥

 योजनाएं  1991-92...  1992-93  1993-94

 अवमुक्त  अबमुक्त  .  अवमुक्त

 केन्द्रीय

 सहायता  सहायता  सहायता

 2  3  4  5  6  7  8

 1.  ईंधन  लकड़ी  और  85.03...  4.604  6728.  2828.  75.28  2,805

 चारा  परियोजना  स्कीम

 2.  लघु  बनोपज  26.18  520...  26.23  6535  2431  710

 स्कीम

 3.  बीज  विकास  6.00
 -  -  -

 8.00
 -

 4.  हवाई  118.50  18,000  119.82  18,800...  20.00  10,000

 रोपण  स्कीम

 5.  समेकित  वनीकरण  और

 विकास  परियोजना

 स्कीम  63.79  10.00  378  6.45.  366

 6.  अनुदान  सहायता  4.94
 -  13.38  -  893  -

 वन्यजीव  संरक्षण  65.093
 -  92.59  -  134.095  -

 भारत  में  दावनल

 नियंत्रण  की  आधुनिक  विधियां  -  -
 5.00

 -
 8.00

 -

 9.  महत्वपूर्ण  सुरक्षित  क्षेत्रों

 आस-पास  विकास  5.02  न  -  4.76  -

 10.  प्रोजेक्ट  टाईगर  5.99  -  29.63  -  40.86  -

 11.  *सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  का  कार्थक्रम

 विकास  328.50  -  328.50  -  492.75  -

 उपलब्ध  नहीं

 *-.  कुल  वित्तीय  परिव्यय  में  से निधि  का  25%  वनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलापों  के  लिए  निर्धारित

 पा



 लिखित  उत्तर  9  अगस्त  1994

 विवरण-गा

 1...  परियोजना  का  शीर्षक  :

 तमिलनाडु  सामाजिक  वानिकी  चरण-ता

 2...  सहायता  देने  वाली  एजेंसी  :

 स्वीडिश  इण्टरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेंसी

 3.  परियोजना  लागत  :

 I  ॒  ॒ पिलियेस्पए  मिलियन  स्वीडिश
 लागत  854.00  379.56  *

 अंशदान  256.20  113.87  *

 अंशदान  _  __  597.80  313.00
 *

 *अस्थाई  तौर  पर  लगाए  गए  हिसाब  से  1  स्वीडिश  क्रोन  «  2.25  रुपए  के  बराबर

 4.  बनीकरण  कार्यकलापों  के  वास्तविक  और  वित्तीय  लक्ष्य

 वनीकरण  कार्यकलाप  वास्तविक  लक्ष्य  ष्  वित्तीय

 लक्ष्य

 __  __
 -  सामुदायिक  बंजर  भूमि

 विकास  वृक्षारोपण  56,300
 -  *...

 145.50

 -.  मनोरंजन  बानिकी  तथा

 पट्टीदार  वृक्षारोपण  -  1.00

 -
 _  अंतरापृष्ठ  बानिकी

 कार्यक्रम  4,080
 -  25.80

 -  भूमि  में  कृषि

 बानिकी
 -

 35.00  80.00

 योग  60,380  36.00  251.50
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 5...  वित्तीय  प्रगति

 रव्ष  वित्तीय  मिलियन  रुपए

 मू  द०  लक्ष्य  राज्य  परिव्यय  वास्तविक  ज्यय

 -
 1988-89  148.00  140.51  127.35

 प्र  1989-90  161.60  126.62  160.00

 ्ा  1990-91  ४70.70  185.48  194.69

 ्  1991-92  181.60  195.50  195.37

 बन  1992-93  192.10  250.00  240.01

 --  1993-94  255.04  -  25504  250.83

 *
 मूल्यांकित  परियोजना

 6.
 6.  वास्तविक  प्रगति  _

 वर्ष  मूह  पन  लक्ष्य  उपलब्धि

 _  हैबटेयर_मिलि.पौध  कि.मी  हैक्टेयर
 मिली:पौध  कि्मी«

 1988-89  15,260  5.50  750  13,677  न  779

 1989-90  14,160  6.50  600  14,713  5.7  603

 1990-91  3,740  7.00  300  14,174  5.5  305

 1991-92  16,600  8.00  न  17,366  8.03
 -

 1992-93  18,100  -  -
 18,799

 -  -

 1993-94  14,250  14.40  -  14,586  17.19  कल

 में  राज्यवार  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है

 अब  तक  राम्यवार  कुल  कित  हेक्टेयर  वन-भूमि  नियमित  की  गई

 बन-भूमि  का  नियमन

 2317.  श्री  प्रकाश  पाटिल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राण्य  सरकारों  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  और  गुजरात  राज्यों  में  बन-भूमि  को

 नियमित  फरने  के  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्टीकरण

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  ट्वारा  दिए  गए  स्पष्टीकरणों  का  ब्यौरा  क्‍या  और  सरकार  ट्वार  इस  संबंध

 क्या  राज्य  सरकाएं  ने  इस  तरह  नियमित  की  गई  बन-भूमि  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  भूमि  उपलब्ध

 कराई  और
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 यदि  तो  इमके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  बन

 1980  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  और  गुजरातः  राज्य  सरकारों  से  वन  भूमि  पर  किए  गए  अवैध  कब्जों  के  निशमितीकरण

 लिए  इन  राज्यों  से  प्राप्त  औपचारिक  प्रस्तावों  के  बारे  मे ंआवश्यक  अपेक्षित  ब्यौरे  मांगे  गए

 गुजरात  राज्य  सरकार  से  3  1994  को  उत्तर  प्राप्त  हुआ  है  और  उसकी  जांच  की  जा  रही

 अन्य  राज्य  सरकारों  से  ब्यौरे  प्राप्त  नहीं  हुए

 बन  ॥४1९॥  के  छू  होने  से  मध्य  प्रदेश  के  1.03000  लाख  हेक्टेयर  वन  भूमि

 के  अण्डमान  और  निकोबार  ट्वीप  समूह  के  1367  हेक्टेयर  तथा  केरल  में  28,588  हेक्टेयर  के  अंतरण  के

 लिए  अनुमोदन  तथा  अरूणाचल  प्रदेश  में  13,419  हेक्टेयर  के  लिए  25  अक्टूबर  1980  से  पूर्व  बन

 भूमि  में  किए  गए  अवैध  कब्जों  के  नियमितीकरण  का  औपचारिक  अनुमोदन  दे  दिया  गया

 और  जितनी  बन  भूमि  को  अंतरित  किया  जा  रहा  है  उतनी  ही  बेनतर  भूमि/अवक्रमित  बन  भूमि

 में  दुगुना  प्रतिपूरक  वनीकरण  का  निर्धारण  करके  इन  सभी  प्रेस्तावों  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 तेल  शोधक  कारखानों  द्वारा  प्रदूषण

 2318.  डा«  आर»  चौधरी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  तेलशोधक  कारखानों  द्वारा  फैलाए  जा  रहे  प्रदूषण  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण

 कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  कै  डेटा  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  केन्द्रीय  प्रदूषण

 नियंत्रण  बोर्ड  न ेतेलशशोधक  कारखानों  ट्वारा  फैलाए  गए  प्रदूषण  और  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  शोधन  प्रणालियों  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  भारत  में  तेल  शोधक  कारखानों  का  एक  विस्तृत  सर्वेक्षण  इस  प्रकार  के  सर्वेक्षण

 के  आधार  पर  एक  व्यापक  उद्योग  दस्तावेज  तैयार  किया  तेलशोधक  कारखानों  की  प्रदूषण  विशेषताओं  और

 नियंत्रण  उपायों  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  प्रदूषकों  की  परिमेय  सीमाएं  निर्धारित  करने  के  लिए  अपशिष्ट  जल

 और  वायु  प्रदूषण  दोनों  के  संबंध  में  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानक  निर्धारित  किए

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  अपने  कार्य  क्षेत्रों  मे ंसरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुपालन
 के  स्तर  का  पता  लगाने  के  लिए  तेलशोधक  कारखानों  की  निगरानी  कर  रहे  हैं  और  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 देश  में  ।2  तेल  शोधक  कारखानों  में  से  9  कारखानों  ने  अपेक्षित  प्रदूषण  नियंत्रण  प्रणालियां  लगा  ली
 जिन  तेल  शोधक  कारखानों  ने  अपेक्षित  प्रदूषण  नियंत्रण  प्रणालियां  नहीं  लगाई  हैं  ये  हैं  :-

 1.  भारतीय  तेल  डिगबोई

 2.  भारतीय  तेल  हल्दिया
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 3.  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  विशाखापत्तनम

 इन  दोषो  यूनिटों  की  स्थिति  की  समीक्षा  2-3  1994  को  आयोजित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों

 के  अध्यक्षों  और  सदस्य  सचिवों  की  एक  बैठक  में  की  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों
 के

 सभी  दोषी

 यूतिटें  प्रदूषण  नियंत्रण  प्रणालियां  लगाने  की  प्रक्रिया  में

 गाजियाबाद  और  मुरादनगर  के  बीच  रेल  लाइन

 2319.  श्री  राजबीर  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  गाजियाबाद  और  पुरादनगर  दोहरी  रेल  लाइन  का  मुरादनगर  से  मेरठ  कैंट  तक  बढ़ाने

 और  इसकः  विद्युतीकरण  करने  का  भी  विचार

 यदि  तो  इसके  लिए  अनुमानतः  कितनी  राशि  आरव॑टित  की  गई

 यह  कार्य  कब  तक  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  से  मुरादनगर-मेरठ  सिटी  खंड  पर  दोहरी  लाइन

 बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  उपलब्ध  हो  जामे  से  पर  ही  परियोजना  पर  आगे

 विचार  करना  संभव  को

 यातायात  के  कम  संसाधनों  की  तंगी  तथा  अन्य  खंडों  की  तुलना  में  सापेक्षा  महत्व  क ेकारण
 "

 इस  खंड  को  विद्युतीकृत  करने  की  कोई  योजना  नहीं

 काजू  उत्पादन

 2320.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  काजू  अनुसंधान  केन्द्र  आर  सी  का  काजू  का  उत्पादन  दोगुना  करने  और  इनका

 निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और  ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस»

 कृष्ण  :  जी  राष्ट्रीय  काजू  अनुसंधान  काजू  की  किस्मों  और  प्रौद्योगिकियों  को  विकसित

 करने  के  लिए  अनुसंधान  कर  रहा  है  ताकि  काजू  की  उत्पादकता  एवं  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  मदद  मिल

 काजू की  अधिक  पैदावार  बाली  29  किस्मों  और  बड़े  पैमाने  पर  ग्राफ्टों  के  उत्पादन  हेतु  ग्रार्फ्टिण  तकनीक  विकसित

 होने  से  काजू  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  काजू  के  निर्यात  संबंधी  मामले  पर  राष्ट्रीय  काजू  अनुसंधान  संस्थान

 द्वारा  कम  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं
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 2321.  श्रीमती  सूर्यकांता  पाटील  :  र

 श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :
 हें

 क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ,

 क्या  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  लिए  सहकारी  भंडारों  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट

 सरकार  को  दे
 दी

 गई  है

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इसमें  कुछ  अनियमितताओं  और  कमियों  की  ओर  दिया  गया

 यदि  तो  इसमें  कितनी  राशि  की  हेराफेरी  की  गई  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  वर्ष  1993-94  हेतु  लेखा  परीक्षा  पूरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अत्यधिक  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  बितरण  राज्य  मंत्री  और  बाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  जी

 से  लेखा  परीक्षकों  ने  1991-92  के  लिए  अपनी  रिपोर्ट  में  एक  मामले  का  उल्लेख  किया
 |

 जिसमें  एक  पार्टी  जिसे  11.78  लाख  रु  मूल्य  का  माल  ऋण  पर  बेचा  गया  भुगतान  करने  की  जिम्मेदारी

 से  इनकार  कर  दिया  गया  यह  लेखा-परीक्षकों  द्वारा  इंगित  किए  जाने  के  पूर्व  ही  सुपर  बाजार  के  प्राधिकारियों

 की  जानकारी  में  आ  गया  था  और  सुपर  बाजार  के  संबंधित  अधिकारी  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  यह  मामला

 दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  को  जांच  के  लिए  सौंप  दिया  गया  था  और  अब  यह  मामला  न्यायालय  के  सुपुर्द

 कर  दिया  गया

 वर्ष  1993-94  के  लेखाओं  की  लेखा-परीक्षा  की  जा  रही  है  और  लेखा  परीक्षकों  की  रिपोर्ट  शीघ्र

 मिलने  की  संभावना

 प्रश्न  नहीं

 इसमें  कोई  देरी  नहीं  हुई  लेखा-परीक्षा  सूचीबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरी  कर  लिए  जाने  की  आशा

 वन्य  प्राणी  अभ्यारण्यਂ

 2322.  श्री  रवि  राय  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :
 हु

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उनका  ध्यान  दिनांक  27  1994  के  ऑफ  इण्डियाਂ  में  भीतराकानिका  वन्य  प्राणी

 अभ्यारण्य  की  स्थिति  के  बारे  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  सरकार  ने  रिपोर्ट  को  देख

 लिया

 और  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख

 दी

 रियायती  दर  पर  खाद्यान्न

 2323.  श्री  लोकनाथ  चौथरी  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  निर्धनों  को  रियायती  दर  पर  खाद्यान्न  की  आपूर्ति  करने

 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  जाणिज्य  पंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  से  जी  उड़ीसा  सरकार  ने  संपुष्ट  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  तहत  आने  बाले  क्षेत्रों  मे ंवितरण  के  लिए  अभिप्रेत  चावल  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  में  कमी

 करने  का  अनुरोध  किया

 मैसूर  रेलवे  स्टेशन  का  सौन्दर्यकरण

 2324.  श्रीमती  चन्द्रप्रभा  अर्स  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1994-95  के  दौरान  मैसूर  सिटी  रेलवे  स्टेशन  का  सौन्दर्यीकरण  कार्य  आरम्भ  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  और

 1994-95  के  दौरान  कितनी  धनराशि  के  व्यय  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  (-)  से  मैसूर  रेलवे  स्टेशन  के  सौंदर्यकरण  का  कार्य

 14.90  लाख  रुपए  की  लागत  पर  हाल  ही  में  स्वीकृत  किया  गया  है  जिसके  लिए  चालू  वर्ष  में  2  लाख  रुपए  की

 राशि  आर्बोटेत  की  गयी  यद्यपि  इस  संबंध  में  प्रारंभिक  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  लेकिन  अभी  तक  कोई

 *  खर्च  नहीं  किया  गया
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 किलाजलजों  जे  आफिय वद्यालरयाँ  में  का  विकास ||  संसाधन 0९%

 2325.  एस«  यादव  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  योजना  चरित्र  निर्माण  को  स्क्रूल  एवं  कालेज  शिक्षा  का  अंग  बनाकर  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  चरित्र  विकसित  करने  का  और

 यदि  हाँ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभग  और  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 :  और  चरित्र  का  विकास  मन  में  बैठाए  जाने  बाले  कतिपय  मौलिक  मूल्यों  पर  बल

 देने  वाली  एक  व्यापक  अवधारणा  अनिवार्य  चरित्र  शिक्षा  क ेलिए  यह  आवश्यक  है  कि  इन  अत्यावश्यक  मूल्यों
 की  जानकारी  स्कूल  की  संपूर्ण  पाद्यचर्या  और  कार्यकलाप  कार्यक्रम  में  शामिल  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986

 और  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  प्रकाशित  प्रारंभिक  और  माध्यमिक  शिक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय

 पादयचर्चा-एक  ढाँचा  में  सामाजिक  और  नैतिक  मूल्यों  के  सृजन  का  उल्लेख  प्रमुखता  से  किया  गया  स्कूली

 शिक्षा  के  सभी  स्तरों  के  लिए  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  तैयार  किए  गए  दिशा-निर्देश

 तथा  पाद्यचर्या  में  मूल्य  परक  शिक्षा  के  विभिन्‍न  तत्वों  को  शामिल  करने  के  प्रयास  किए  गए  *

 2.  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  ने  मूल्य  परक  शिक्षा  के  विभिन्‍न  तत्वों  को  शामिल  करते

 हुए  1989-92  की  अवधि  के  दौरान  इन  दशा-निर्देशों  क ेआधार  पर  अपनी  पादय  पुस्तकों  को  संशोधित  किया

 राज्य  सरकारों  द्वारा  भिन्‍न-भिन्‍न  मात्राओं  में  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  की  पाद्यचर्चा  तथा

 पादय  पुस्तकों  को  अपनाया  या  अपने  अनुकूल  बनाया  गया  इसके  अलावा  स्कूल  और  गैर-औपचारिक  शिक्षा

 के  क्षेत्रों  मे ंमूल्य  परक  एवं  संस्कृति  को  दिशा  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1993-94  के  केन्द्रीय

 क्षेत्र  की  योजना  शुरू  की  ताकि  नवाचारी  कार्यक्रमों  को आयोजित  करने  के  लिए  सरकारी  एवं  स्वैच्छिक

 एजेंसियों  को  सहायता  प्रदान  की  जा

 3.  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  प्रथम  डिग्री  स्तर  पर  पाद्यक्रम  पुनः  तैयार

 करने  के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आधार  पादयक्रमों  का  प्रावधान  किया

 गया  इन  आधार  पाद्यक्रमों  में  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  चरित्र  के  विकास  संबंधी  शिक्षा  के  अध्ययन  का  प्रावधान

 टिहरी  बांध

 2326,  श्रीमती  मालिनी  भद्टाचार्य  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ९४ ११  जय  ही

 क्या  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  संबंधी  स्थाई  समिति  ने  टिहरी  बांध  के  भूवैज्ञानिक  सामाजिक

 तथा  पारिस्थितिकी  संबंधी  खतरों  के  प्रति  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया

 श्र्च
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 यदि  तो  इस  परियोजना  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति  देते  समय  कया  शर्तें  रखो  गई  और

 क्या  ये  शर्तें  पूरी  की  गई  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :

 टिहरी  बांध  परियोजना  को  कुछ  शर्तों  के  अधीन  पर्यावरणीय  अनापत्ति  प्रदान  की  गई  थी  जिनमें

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 -
 .  परियोजना  प्राधिकारियों  को  इस  बांध  के  सुरक्षा  पक्षों  और  डिज़ाइन  को  इस  प्रयोजनार्थ  गठित  उच्च  स्तरीय

 विशेषज्ञ  समिति  से  अनुमोदित  कराना
 हि

 -  .  जलग्रहण  क्षेत्र  शोधन  योजनाएं  तैयार  करनी

 -
 .  कमान  क्षेत्र  विकास  हेतु  एक  योजना  तैयार  करनी

 -  .  डूब  क्षेत्र  में  आने  वाले  प्राणिजात  और  बनस्पतिजात  का  अध्ययन  कराया

 -.  एक  संकट  प्रबंध  योजना  बनाई

 निर्धारित  शर्तों  के  अनुपालन  के  संबंध  में  प्रगति  निम्नलिखित  है  :-

 -  बांध  के  सुरक्षा  पहलुओं  की  जांच  करके  सरकार  ने  उन्हें  अनुमोदित  कर  दिया

 -  प्रारंभिक  जलग्रहण  क्षेत्र  सुधार  योजना  प्रस्तुत  की  गई  जबकि  विस्तृत  योजना  की  प्रतीक्षा

 -.  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  के  संबंध  में  अध्ययन  पूरे  कर  लिए  गए  मछलीपालन  के  लिए  एक  कार्रवाई

 योजना  तैयार  की  गई

 -  .  कमान  क्षेत्र  विकास  योजना  और  विपदा  प्रबंध  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  परियोजना  प्रस्तावकों  न ेअनुमोदन

 के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी

 छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 2327.  मेजर  डी०  खनोरिया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  रूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पठानकोट-जोगिन्दर  नगर  सैव्शन  में  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  संबंधी  कोई  प्रस्त्मव

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 पठानकोट-जोगिन्दर  नगर  रेल  लाइन  एक  पर्वतीय  रेल  लाइन  है  जिसमें  खड़ी  तीखे  सुरंगे

 तथा  पुल  हैं  जो  कि  बड़ी  लाइन  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  इस  प्रकार  इस  खंड  पर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन

 में  परिवर्तन  करना  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं

 85



 लिखित  झऊ
 9

 आग्त

 रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण

 2328.  श्री  केशरी  लाल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  कानपुर-झांसी  रेल  सेवशन  का  विद्युतीकरण  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  सेक्शन  का  विद्युतीकरण  कब  तक  कर  दिया

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्य  को  शुरू  करने  हेतु  धनराशि  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफुर  :  जी  इस  समय  इस  खंड  को  विद्युतीकृत  करने

 की  कोई  योजना  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 गोवा  में  दुग्ध  सहकारी  संघ

 2329.  कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 श्री  गुरूदास  कामत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  आपरेशन  फ्लड  तृतीय  चरण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अनेक  वर्षों  से  गोवा

 की  शीर्षस्थ  दुग्ध  सहकारी  समितियों  का  परिचालन  और  वित्तपोषण  करता  रहा

 यदि  तो  इस  विवरण  के  साथ  कि  शीर्षस्थ  दुग्ध-संघ  के  अधीन  कितनी  कितनी  सहकारी  समितियां

 उनके  द्वारा  कितना  दूध  खरीदा  और  वितरित  किया  जाता  है  तथा  उनकी  वित्तीय  क्षमता  आदि  की  स्थिति  क्या

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गोवा  सरकार  ने  हाल  ही  में  राज्य  में  मुंबई  आधारित  निजी  डेरी  उत्पाद  कम्पनी  को  निर्यातोन्मुख

 डेरी  एकक  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  गोवा  सरकार  के  उपरोक्त  निर्णय

 को स्वीकार नहीं किया है और राज्य सरकार को निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्‍या कारण और गोवा सरकार की इस पर क्‍या प्रतिक्रिया है ? कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री अरविन्द :
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 अबारन्‍क  (३%०क्मकाा  कप  कप  शी ीधरनिधददिदा नि  की

 गोवा  में  गोवा  जिला  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संघ  लिमिटेड  नामक  केवल  एक  ही  शीर्षस्थ  दुग्ध
 «  हस  शीर्षस्थ  दुग्ध  संघ  के  अधीन  सहकारी  समितियां  यह  दुग्ध  संघ  औसतन  22,500  लीटर  प्रतिदिन

 *दूध  अधिप्राप्ति  करता  है  और  वर्ष  ने मैसर्स  के  दौरान  इसने  लगघग  43,000  लीटर  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  द्ध

 यह  संघ  वित्तीय  दृष्टि  से  व्यवहार्य  है  तथा  aaa  के  दौरान  इसे  4.30  रुपये  का  निवल  लाभ

 से  गोवा  सरकार  ने  मैसर्स  आइडियल  विटामिन  फूड  प्रोडक्ट  मुंबई  को  दूधਂ
 के  विनिर्माण  के  लिए  पौण्डा  गोवा  में  एक  डेयरी  संयंत्र  खोलने  की  अनुमति  दी  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड

 ने  गोवा  सरकार  के  उपर्युक्त  निर्णय  का  अनुमोदन  नहीं  किया  था  और  जिसने  राज्य  सरकार  से  इस  निर्णय  पर  फिर

 से  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  था  क्योंकि  यह  गोवा  के  दुग्ध  उत्पादकों  के  हितों  के  प्रतिकूल  उच्चाधिकार

 प्राप्त  समिति  ने  गोवा  में  निजी  कम्पनी  को  प्रदान  की  गई  डेयरी  यूनिट  खोलने  की  अनुमति  को  वापस  लेने  का  निर्णय

 लिया

 शिमला  में  ऐतिहासिक  लॉज

 2330.  श्री  गुरूदास  कामत  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 क्या  मानव  संसाथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  शिमला  में  ऐतिहासिक  वाइसराय  के  तॉज  पर  गंभीर  विवाद  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  लॉज  का  समुचित  रख-रखाव  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 :  और  एक  जनहित  याचिका  दर्ज  की  गई  है  तथा  यह  उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित

 है  जिसमें  इस  बात  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  है  कि  जिस  प्रयोजन  के  लिए  शिमला  स्थित  वाइसराय  लाज  का  इस

 समय  प्रयोग  हो  रहा  है  उसमें  परिवर्तन  न  लाने  का  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिया  जाना

 से  भारतीय  उच्च  अध्ययन  शिमला  में  यह  सूचित  किया  है  कि  इस  भवन  का  रखरखाव

 समुचित  ढंग  से  किया  जाता  तथापि  नींव  के  घँस  जाने  के  कारण  मुख्य  राष्ट्रपति  निवास  भवन  में  कुछ  दरें

 '  आ  गई  हैं  जिसके  जीणोड्धार  और  परिरक्षण  करने  की  जरूरत  संस्थान  ने  राष्ट्रपति  निवास  के  संरक्षण

 और  जीर्णोद्धार  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  कला  और  सांस्कृतिक  विरासत  न्यास  एऋ  टी०  ए५  सी०  के

 ,  ज्राध  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए
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 मोतीझील  में  मात्स्यिकी

 2331.  श्री  कमला  मिश्र  मथुकर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बैंक  ने  बिहार  के  पूर्वी  चम्पारण  जिले  में  स्थित  मोतीझील  को  साफ  करने  और  उसमें

 मछली  पालने  के  लिए  36  लाख  रुपए  की  एक  योजना  मंजूर  की  है

 यदि  तो  तत्संम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कार्य  आरम्भ  न  करने  के  क्या  कारण

 और

 इस  योजना  को  कब  तक  लागू  कर  दिया  जायेगा  ?

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  विश्व  बैंक  ने  बिहार  राज्य  के  पूर्वी  चम्पारण  जिले  में  स्थित  मोतीझील  को  साफ

 करने  तथा  उसमें  मछली  पालन  करने  के  लिए  18.8  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक  योजना  को  मंजूरी  प्रदान  की

 और  इस  योजना  के  तहत  कार्य  की  मर्दे  इस  प्रकार  हैं  :-

 (0)  खरपतवार  उन्मूलन  (1)  दो  स्लूईस  गेटों  का  निर्माण  (iii)  जल  नियंत्रण  हेतु  कटाई  और  भराई  और  (५)

 रक्षा  बांधों  पर  कटाई  और  भराई

 संविदा  देने  का  प्रारंभिक  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  मानसून  के  बाद  काम  शुरू  किए  जाने  की  आशा  «,

 बैगनों  की  आपूर्ति

 2332.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  विभिन्‍न  आर्थिक  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 बैगनों  की  आपूर्ति  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्षेत्र-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफुर  :  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 नहीं  हुआ  दक्षिण  के  लिए  खाद्यान्न  भेजने  के  लिए  मालडिब्बों  की  सप्लाई  के  संबंध  में  आयुक्त  रायपुर

 मंडल  तथा  कलकटर  रायपुर  जिला  से  फरवरी/मार्च,  1994  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 फरवरी  से  अप्रैल  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लेखे  में  खाद्याननों  का  लदान  गंतव्यस्थानों  पर

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  भंडारण  समस्याओं  के  कारण  मांग  से  कम  बाद  के  महीनों  में  इन  सभी  मार्गों  को

 पूरा  कर  दिया  गया
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 इनन्‍्जीनियरिंग  कालेजों  में  अध्यापक

 2333.  श्री  के०  मुर॒लीधरन  :  क्‍या  मानव  संसाथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्षेत्रीय  इन्जीनियरिंग  कालेजों  के  शासी  मंडल  में  अध्यापकों  की  शिकायतें

 प्रस्तुत  करने  हेतु  किसी  अध्यापक  प्रतिनिधि  को  शामिल  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  क्षेत्रीय  इन्जीनियरिंग  कालीकट  ने  अध्यापकों  की  प्रोन्नति  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  निर्देश  को  कार्यान्वित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 और  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  प्रत्येक  क्षेत्रीय

 इंजीनियरी  कालेज  के  शासी  बोर्ड  में  संकाय  के  दो  प्रतिनिधि  शामिल  होते

 और  (a)  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  कालेजों  में  शिक्षकों  का चयन  तथा  पदोन्नति  और  उनके  वेतनमान  अखिल

 भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  की  सिफारिश  और  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  रूप  में  अभिशासित  होते  क्षेत्रीय

 इंजीनियरी  कालीकट  ने  सरकार  के  पत्र  संगएफ०  5  के  अंतर्गत  जारी  किए  गए
 निदेश  को  कार्यान्वित  किया

 एफ०सी०आई०  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 2334.  वी०  थामस  :  क्या  ख्वाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  एफ»  सी०  आई«  के  कुछ  गोदामों  में  कर्मचारी  हड़ताल  पर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 हड़ताल  को  टालने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  से  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सीधे

 भुगतान  करने  की  माँग  को  लेकर  भारतीय  खाद्य  निगम  वर्कर्स  यूनियन  के  आह्वान  पर  केरल  में  स्थित  आठ  डिपुओं

 में  कामगारों  ने  काम  बन्द  कर  दिया  है  जबकि  तथ्य  यह  है  कि  ये  डिपु  श्रम  सहकारी  समिति  प्रणाली  के  अधीन

 कार्य  कर  रहे  हैं  जो  सुनिश्चित  करती  है  कि  ठेका  श्रम  प्रणाली  के  अधीन  कामगारों  का  किसी  प्रकार  का  शोषण

 संभव  न

 भारतीय  खाद्य  निगम  प्रबन्ध  ने  उनकी  माँग  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  किया  था  परन्तु  कामगार

 अपनी  माँगों  पर  अड़े  हुए  चूँकि  इस  मामले  में  कई  पहलू  अन्तर्ग्रस्त  इसलिए  यह  सारा  मामला  खाद्य  मंत्रालय

 के  विचारॉधीन  सरकार  भारतीय  खाद्य  निगम  प्रबन्ध  ने  यूनियन  से  अपील  की  है  कि  वे  देश  की  खाद्य

 इकोनमि के  हित  में  इस  मामले  पर  जल्दी  न  ,
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 भोपाल  रामगंज  मंडी  रेलवे  लाइन

 2335.  श्री  लक्ष्मण  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपाल-रामगंज  मंडी  रेलवे  लाइन  का  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  इसे  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  देगी  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 भोपाल  और  रामगंज  मंडी  के  बीच  एक  नई  बड़ी  लाइन  के  लिए  1992  में  टोह

 इंजीनियरी-एवं-यातायात  सर्वेक्षण  से  पता  चला  था  कि  262  कि०मी०  लंबी  लाइन  की  लागत  249.77  करोड़  रुपए

 होगी  और  इससे  प्राप्त  होने  वाले  प्रतिफल  की  दर  ऋणात्मक  लाइन  अलाभप्रद  होने  के  कारण  कार्य  शुरू

 करने  के  बारे  में  विचार  नहीं  किया  जा
 ह

 राष्ट्रीय  यातायात  परिवहन  नीति  संबंधी  समिति

 2336.  श्री  अंकुशराव  राव  साहब  टोपे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  परिबहन  नीति  समिति  ने  रेल  और  सड़क  नेटवर्क  के  माध्यम  से  माल  की  दुलाई  के

 कितनी  हिस्सेदारी  का  सुझाव  दिया

 इस  समय  रेल  व  सड़क के  द्वारा  दुलाई  की  वास्तविक  स्थिति  कया

 क्‍या  रेल  के  द्वारा  माल  का  यातायात  कम  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के»  जाफुर  :  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट में  परिकल्पना

 की  थी  कि  2000  ईस्वी  तक  माल  यातायात  में  रेलबे  का  निश्चित  हिस्सा  72%  और  सड़क  नेटवर्क  का  28%

 माल  के  कुल  संचलन  में  रेल  और  सड़क  यातायात  के  हिस्सों  का  नियमित  संकलन  नहीं  किया  जाता

 पिछली  बार  इनका  संकलन  योजना  आयोग  द्वारा  परिवहन  के  विकास  के  लिए  संदर्श  योजना  पर  गठित  सुंचालन

 समिति  ने  किया  था  जिसने  1988  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिसके  अनुसार  वर्ष  1970-71  में  रेलवे  का

 हिस्सा  69.0%,  1980-81  में  61.9%  और  1986-87  में  51-5%  आर्थिक

 में  माल  यातायात  में  रेलबे  का  हिस्सा  लगभग  40%  लगाया

 जी

 परिवहन  एक  व्युसन्न  मांग  रेलें  लंबी  दूरी  के  थोक  यातायात  जो  सामान्यतः  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योगों

 से  प्राप्त  होते  क ेसंचलन  के  लिए  सबसे  उपयुक्त  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  से  प्राप्त  यातायात  प्रत्याशा  से  कम  होने

 तथा  साथ  ही  औसत  गमन  दूरी  कम  हो  जाने  जैसे  कारक  रेलवे  के  निश्चित  हिस्से  में  ऋणात्मक  वृद्धि  के  लिए

 काफी  हद  तक  जिम्मेवार  रहे
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 चीनी  की  कीमतों  से  नियंत्रण  हटाना

 2337.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  खाद्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  चीनी  मिल  संघ  ने  चीनी  की  कीमतों  से  लम्बी  अवधि  के  आधार  पर  पूर्ण  रूप  से  नियंत्रण

 हटाने  के  सम्बन्ध  में  हाल  में  सरकार  को  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  चीनी  मिल  संघ  ने  उपरोक्त  मांग  किन  आधारों

 पर  की  और

 इस  पर  सरकार  कौ  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  माथ  :

 इंडियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  ने  हाल  ही  में  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  गए  अपने  दिनांक

 29.7.1994  के  अभ्यावेदन  द्वारा  अनुरोध  किया  है  कि  चीनी  का  मुख्यतया  निम्नलिखित  आधार  पर  विनियंत्रण  किया

 . (1)  बिनियंत्रण  से  प्रतियोगिता  की  भावना  उत्पन्न  होगी  जिससे  कार्य-कुशलता  में  बृद्धि
 होगी और  लागत

 (2)  बिनियंत्रण  से  उत्पादन  बढ़ेगा  और  उत्पादन  के  बढ़ने  से  सरकारी  राजस्व  में  वद्धि  होगी  और  निर्यात

 के  लिए  अधिशेष  उत्पादन

 (3)  समाज  के  कमजोर  वर्ग  को  सीधे  सब्सिडी  के  माध्यम  से  कम  मूल्यों  पर  चीनी  दी  जा  सकती

 (4)  यदि  तई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  प्रोत्साहन  दिए  ही  जाने  हैं  तो  नई  चीनी  यूनिटों  को  चीमी  पर  उत्पादन

 शुल्क  में  उपयुक्त  छूट  देकर  ऐसा  किया  जा  सकता

 (5)  चीनी  मूल्यों  के  विनियंत्रण  से  चीनी  हकानमि  को  इस  ढंग  से  मजबूत  करने  में  मदद  मिलेगी  कि  भविष्य

 में  देश  में  चीनी  क्री  कमी  नहीं

 (6)  बिनियंत्रण  से  सभी  तीनों  मीठे  पदार्थों  अर्थात  खण्डसारी  और  गुड़  को  बराबर  अवसर  प्राप्त

 )  आर्थिक  उदारीकरण  की  नीति  को  चीनी  के  क्षेत्र  में  भी लागू किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  नियंत्रण  अत्यधिक

 रूप  से  उत्पादकता  विरोधी  हो  गए

 सरकार  का  चीनी  क्वा  विनियंत्रण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 औद्योगिक  मानक  ब्यूरो

 2338.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  नागरिक्र  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  बितरण  मंत्री

 19  1994  क्रे  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3959  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  मानक  ब्यूरों  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 कया  औद्योगिक  मानक  ब्यूरो  ने  उपभोक्ता  वस्तुओं  संबंधी  गुणवत्ता  नियंत्रण  आदेशों  के  उल्लंघन  की

 अत्यधिक  शिकायतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  घटिया  किस्म  के  उत्पादों  के  विषणन  को  कम  करने  हेतु  कोई  योजना

 बनायी  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  और  भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रवर्तन  संबंधी  स्थाई  समिति

 की  पहली  बैठक  1994  में  हुई  और  उसमें  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  गई  थीं

 1.  भारतीय  मानक  ब्यरो  प्रचार  अभियान  ताकि  गणवत्ता  तथा  मानकों  की  धारणाओं  तथा  अपेक्षाओं

 और  उनके  बारे  में  कानूनी  उपबंधों  की  सारे  देश  में  व्यापक  रूप  से  जानकारी  हो

 2.  देश  में  मान्यता  प्राप्त  उपभोक्ता  संगठनों  को  प्रवर्तन  से  संबंधित  कार्यवाही  शुरू  करने  के  लिए  प्रोत्साहित

 3.  गुणवत्ता  मानकों  के  प्रवर्तन  से  संबंधित  मौजूदा  सांविधिक  उपबंधों  में  कमियों  को  दूर  किया  जाए

 व  भारतीय  मानक  ब्यूरो  चिहन  के  दुरुपयोग  को  कम  करने  के  लिए  सभी  संभव

 उपाय  कर  रहा  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  गुणवत्ता  नियंत्रण  आदेशी  का  कारगर  कार्यान्वयन

 सुनिश्चित  आई-एस«आई०  चिह्न  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  राज्य  प्राधिकारियों  की  सहायता  से  नियमित

 रूप  से  प्रवर्तन  अभियान  चलाए  जाते  हैं  तथा  छापे  मारे  जाते  आई-एस«आई०  चिह्न  का  उल्लंघन  किए  जाने  की

 जांच  की  जाती  है  और  जहां-कहीं  संभव  होता  मुकदमे  चलाए  जाते  व्यापारियों  तथा  विनिर्माताओं

 को  व्यापार  जन-संपर्क  कार्यक्रमों  के जरिए  गुणवत्ता  मानकों  तथा  सांविधिक  उपबंधों  के  बारे  में  शिक्षित  किया  जाता
 हे

 तिलहनों  का  आयात

 2339.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  देश  में  तिलहनों  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  इनका  आयात  करने  जा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  आयातित  तिलहनों  का  ब्यौर  क्‍या  और  किन-किन

 देशों  से  कितनी-कितनी  मात्रा  में  इनका  आयांत  किया

 कित-किन  देशों  से  कितनी-कितनी  मात्रा  में  इनका  आयात  किया  गया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  से  पिछले  तीन  सालों  से  स्वदेशी  मांग  पूरा  करने  के  लिए  खाद्य
 '
 तेलों  के  निष्करषर्ण  हेतु  सरकार  ने  तिलहनों  का  आयात  नहीं  किया
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 2340.  श्री  रामकृष्ण  कॉताला  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोदावरी  पुल  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 क्‍या  घन  के  अभाव  में  कार्य  की  प्रगति  में  रोक  आ  गई  और

 कार्य  में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/प्रस्तावित  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  लगभग  66%  कार्य  पूरा  हो  गया

 96.

 जी

 प्रश्न  नहीं

 14  याक्य  संदेश

 2341.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रेल  प्रशासन  ने  पर  काबू  पाने  की  दृष्टि  से

 कंडोम  के  प्रयोग  का  प्रचार  करने  के  लिए  भारतीय  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  14  वाक्य  सदिश  तैयार

 किए  हैं  जिन्हें  रेलवे  स्टेशनों  पर  जन  संबोधन  प्रणाली  से  उद्घोषित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  कि  ये  संदेश  अशिष्ट  और  अटपटे  हैं  और  सड़क-छाप  मजनुओं
 ट्वारा  इनका  प्रयोग  गलियों  और  नुककड़ों  पर  युवा  महिलाओं  को  छेड़ने  के  लिए  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  सदिशों  का  प्रयोग  रोकने  के  लिए  रेल  प्रशासन  को  निर्देश  देने  पर  विचार

 अं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  देशों  को  स्वीकृति  देने  तथा  इनके  प्रयोग  करने  से  पूर्व  भारतीय  स्वास्थ्य

 संगठन  के  साथ-साथ  कतिपय  महिला  संगठनों  से  परामर्श  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 कोल्लम  तिरूअनंतपुरम  के  बीच  रेल  लाइन  का  दोहरा  किया  जाना

 2342.  श्री  एस»  विजयराघवन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोललम-तिरूअन॑तपुरम  लाइन  के  दोहरीकरण  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  कर  ली  गई $।  ९.  प्
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 यदि  तो  विलंब  के  क्या  कारण  और

 (7)  भूमि  के  अधिग्रहण  की  कब  तक  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 संसाधनों  की

 31.3.95

 विक्रमशिला  मगध  एक्सप्रैस  में  अतिरिक्त  सवारी  डिब्या

 2343.  श्री  विजय  छुमार  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  पावपुरी  और  राजगीर  से  दिल्ली  आने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  में  धीरे-धीरे

 वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  यात्रियों  की  सुविधा  हेतु  पूर्वी  रेलवे  के  बख्तियारपुर  जंक्शन  पर

 विक्रमशिला-मगध  एक्सप्रैस  में  अतिरिक्त  सवारी  डिब्बा  जोड़ने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 बिहार  पावापुरी  तथा  राजगीर  से  दिल्‍ली  की  ओर  के  यातायात  को  देखते  हुए
 बिक्रमशिला-पगध  एक्सप्रेस  में  अतिरिक्त  सवारी  डिब्बा  लगाने  का  औचित्य  नहीं  है।*

 भोपाल  डिवीजन  में  रेलवे  स्टेशन

 2344.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  रेलवे  के  भोपाल  डिवीजन  में  कुरवाई  रेलवे

 स्टेशनों  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  को  उचित  ढंग  से  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इन  स्टेशनों  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  स्टेशनों  पर  प्लेटफार्मों

 को  समतल  करने  के  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इन  प्लेटफार्मों  को समतल  करने  और  मरम्मत  करने  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफुर  :  जी

 और  इन  सभी  स्टेशनों  सम्हाले  जाने  बाले  यातायात  के  अनुरूप  ही  उपयुक्त

 जल-आपूर्ति  और  बैठने  का  बुकिंग  और  प्रतिक्षालय  जैसी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  इन  स्टेशनों

 पर  प्लेटफार्मों  की सतह  संतोषजनक  हालत  में  औवेदुल्ला  गुज  पर  प्लेटफार्म  को  ऊँचा  करने  का  कार्य

 प्रगति  पर  है  तथा  इसे  1995  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य

 भ्र्व
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 2345.  उम्मारेड्ड  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  1993-94  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  विश्व  पर्यावरण  कोष  से  कोई  धनराशि  प्राप्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  से  संबंधित  अंतर्राष्ट्रीय  समझौतों  के  अनुसार  संस्थानगत  सीमाओं  में  ब॒द्धि  करने तथा  मार्गनिर्देशों

 के  अनुपालन  में  भारत  को  कहां  तक  लाभ  पहुंचा

 क्‍या  सी०एफ-सी०  के  सीमित  उपयोग  हेतु  यह  धनराशि  भारत  को  भेज  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  1992  के

 पर्यावरण  और  विकास  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  अन्य  मुद्दों  के  विशेषकर  विकासशील  देशों  को

 टिकाऊ  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  नये  और  अतिरिक्त  वित्तीय  संसाधन  मुहैया  करने  के  तौर-तरीकों  पर  विचार

 किया  विश्व  पर्यावरण  सुविधा  जिसका  प्रबंध  विश्व  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  और  संयुक्त

 राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  किया  जाना  एक  संभावना  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  विश्व

 पर्यावरण  निधि  की  प्रायोगिक  जो  जुलाई  1991  से  आरम्भ  हुआ  के  लगभग  44.5  मिलियन  अमरीकी

 डालर  की  परियोजनाओं  को  मंजूर  किया  गया  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए

 भारत  ने  पर्यावरण  और  अंतर्राष्ट्रीय  विचार-विमर्श  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  और  जलवायु  परिवर्तन

 संबंधी  जैब-विविधता  संरक्षण  संबंधी  कन्वेंशन  तथा  ओजोन  को  समाप्त  करने  वाले  पदार्थों  को  हटाने  संबंधी

 मांट्रियल  प्रोटोकॉल  सहित  कई  प्रमुख  करारों  तथा  कन्वेंशनों  का  अनुसमर्थन  किया  ऐसा  माना  जाता  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय

 कन्वेंशनों  में  भाग  लेने  से  देश  पर  कई  नैतिक  दायित्व  आए  और  जिससे  स्थानीय  और  विश्व  दोनों  स्तरों  पर

 टिकाऊ  विकास को  प्रोत्साहन  मिलता  अंतर्राष्ट्रीय  करारों  में  भारत  के  भाग  लेने  से  भारत  वित्तीय  और  तकनीकी

 दोनों  सहायता  पाने  का  भी  पात्र  बन  जाता  यह  इस  बात  को  भी  सिद्ध  करता  है  कि जबकि  भारत  जैसे  विकासशील

 देश  गरीबी  कम  करने  के  प्रयासों  और  लोगों  को  मौलिक  आवश्यकताएं  मुहैया  कराने  में  लगे  हुए  हम  विश्व

 स्तर  पर  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लक्ष्य  के  प्रति  भी  घचनबद्ध

 और  भारत  में  कलोरो-फ्लोरो-कार्बनस  के  विनियमन  के  लिए  16  निवेश  परियोजनाओं  सहित  3(

 गतिविधियों  के लिए  अब  तक  लगभग  11.5  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  राशि  अनुमोदित  की  गई  इन्हें  मांट्रियल

 प्रोटोकॉल  की  बहु-पक्षीय  निधि  ने  मंउर  किया  है  जिसमें  निवेश  परियोजनाओं  के  साथ-साथ  तकनौकी  सहायता

 भी  शामिल  अनुमोदित  का  ज्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया



 विश्व  पर्यावरण  निधि  परियोजनाएं  (3.5.94)

 मंजूर  परियोजनाएं

 ..  रियोजना  का

 हु
 विभाग  कार्यान्वयन  या

 द

 ....... ४:  उजेंसी .
 वैकल्पिक  ऊर्जा  गैर  विश्व  बैंक  पृथ्वी  के

 परियोजना  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  तापमान  में  वृद्धि

 2.  भारत  के  पर्वतीय  यूएनडीपी  पृथ्वी  के

 प्रदेशों  में  छोटे  जल  तापमान  में

 संसाधनों  का  इष्टतम  विकास  वृद्धि

 3.  प्रीन  हाउस  गैसों  के  यूएनडीपी  पृष्वी  के

 उत्सर्जन  को  कम  करने  एक  तापमान  में

 उपाय  के  रूप  में  उच्च  वृद्धि

 स्तरीय  ब्मयोमीथेनेशन

 प्रक्रियाओं  का  विकास

 4.  ग्रीन  हाउस  गैसों  पर्यावरण  और  विश्व  बैंक  पृथ्वी  के

 उत्सर्जन  को  कम  करने  के  वन  मंत्रालय  तापमान

 लिए  किफायती  विकल्प  वृद्धि

 9  अगस्त  1994

 5.4  मिलियन

 15

 डालर  की  तकनीकी

 सहायता  मंजूर  की

 अंतिम  परियोजना  प्रलेख

 तैयार  किया  जा  रहा



 18  1916

 हक  के  हि

 हर  फ  हे

 00009 (03219

 0

 0000८61८

 8!

 000'vrl

 9६

 (१00७८
 9

 ५ घण्ह्ण्छ चश्ह्ः

 (3003.

 [४७

 (४23

 कण

 छंफक
 छ

 पथ

 पा

 जज

 अजा

 न्श्थ्ट

 जद

 खिल

 -६४

 ४४
 ४

 पे
 ४२४
 हे

 ७४४३

 ०४४
 ९६

 डरेछ

 ७७

 ७

 2५४

 ॥ब्थ्

 ऐगटि

 ४६
 ७

 ॥-2३०४५
 '

 *%

 क्र



 0090७...

 ष्यं

 कफ
 शु

 ero

 बश्थरंओ

 pimp

 9

 है

 ६०७७४

 ६30 0 4

 0

 6

 8

 &

 9

 5

 ६

 ट

 |



 18  1916

 -

 0000ZL'¥s

 जा

 अदा एप

 जे

 ८९९४

 ६

 मम
 ७ ग्श्प।१2८८

 ४६०७

 ४०७४

 ४०७५४)

 दुउ१क०
 ७

 12:५5

 दा

 ghrp

 प्य

 ९
 १

 ४५

 ४४०0०

 हा

 ८ ०१४६४ ६ ६8 ((& ४४७) 89 0 ट ही ।



 9  अगस्त  1994

 0000968 000089911 OOSTES'LI 8881#/81
 9

 ध्र्टा

 जा

 अआा

 श्ह

 प्ह्छ

 ध्व्थ्थड

 खकरए
 2)

 2४०३

 ४79९0

 .

 ६४४७
 ७

 ७७७४६

 गफशण

 ©

 ४५०७४
 ६

 ५४७

 €

 ०५७

 ERY

 (१४

 92३

 ५७४०५

 ४५३

 ४४४)

 ४५379
 Be

 0६७०
 ३

 ३४४०३
 ४

 10७४७
 €

 ४७

 Mes

 गउ
 ३

 मककुक

 (२४ ४५०२४ ६४ १ ४५०९७ ऐ ८ ४५०७४ व्थय $ ६३०४५ 2३४ ७ ६४७:३ | ४६:५७ 9 (४०४०४ १० १० ४७५0 एकण३ "४५ ४४४ ०॥०४७७ ००2५४ म_#न ७ ६४०5 ६ ट | धएंकृ८८ ४०४ 5 ःछे १ कन्‍्य



 लिखित  उत्तर

 1३

 ४७८

 ४४

 ५७

 ०४७४४
 te

 ह७

 ४५

 2४]

 २

 ६७
 €

 ४०७४७

 1३

 ४७७
 17

 ३६

 2409

 )०३४७
 (४

 Bah

 380७
 |

 bia ah

 2:७

 ४७७

 प्रछ९

 20%

 38४
 €

 $6

 6
 ५०]

 कण

 ४३६४...

 000009 ८६80८

 ्

 -..

 00000

 000969८ 000'007'61 WBLO9TZ 00000८६

 जा जय

 भ्ह

 ध्ध्€ः

 €

 ४४५०४
 ४

 »|५0३
 २

 ५७

 ४६९७

 DY
 €

 WIR

 101



 9  अगस्त  1994

 ले

 |

 हा आय
 आ

 ab

 ॥५2३॥>०

 ४३४४

 -

 0909

 1:46०4]
 .)।

 v99

 -Be-

 ऐ

 [७७७०७७४

 ोएएः

 (८

 (०८

 व्टै/४८

 202९8

 pay)

 ७२५४

 20४
 ४

 के

 ४
 ६

 ०३७४४
 ३

 [६६००

 -

 00009.

 ०००ऋशणा

 85

 bkh

 8

 kh

 ।

 (८०७

 2६

 ८४५४-४४

 90008

 ४५७७७

 ४४४५५

 "४

 ९३

 (७६-०४

 मर

 -.

 00060६

 000.8886

 |

 -३७-

 ५७४४.

 ५८

 ४

 ०३७
 ४

 ४०५)

 -

 00082६...

 000६6?"

 ५६

 फप

 9९

 ४९-६९

 2२७४

 ४

 ६०८

 लिखित  उत्तर

 &

 ४४००७
 ४

 »|०६७
 €

 पक

 ||

 ८

 9

 पर

 ।

 ६

 टः

 8 कब
 | |



 18
 क्षण  1916  |>|>ऊ>अऋआघझ  इऋकूत/ऑ  लिखित ०

 0६05. 957 ४ ५9६७ ८४४०४ 6 2०0 22॥६॥ ८४०८३ पम्प ह +प हक 9४०८ 20९ ५७९3५०४२



 लिखित  उत्तर  _9  29  आग  1994

 वैगनों  हेतु  क्रयादेश

 2346.  श्री  धर्मण्णा  मॉडयूया  सादुल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  बैगनों  हेतु  क्रयादेशों  में  कमी  के  संबंध  में  प्रधानमंत्री  से  हस्तक्षेप  करने

 की  मांग  की  है  जिससे  इन  राज्यों  में  उत्पादों  की  दुलाई  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  लिए  पर्याप्त  वैगन  उपलब्ध  कराने  जाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/किए

 जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  सी०  के  जाफ्र  :  जी  पश्विम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने माल  डिब्बों

 के  क्रयादेश  देने  के  मामले  में  प्रधानमंत्री-से  हस्तक्षेप  करने  का  अनुरोध  किया  है  परन्तु  उत्पादों/पण्यों  की  दुलाई
 पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ने  के  बारे  में  काई  संदर्भ  नहीं

 माल  डिब्बा  प्रापण  की  वर्तमान  स्थिति  से  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमंत्री  को  अवगत  करा  दिया  गया

 यातायात  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  माल  डिब्बे  उपलब्ध

 टिहरी  बांध  के  संबंध  में  भारतीय  राष्ट्रीय  कला

 और  सांस्कृतिक  विरासत  न्याय  का  प्रकाशन

 2347.  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  कला  और  सांस्कृतिक  विरासत  न्यास  ने  टिहरी  बांध  पर  संभावित  भूकम्पीय  प्रभावों

 के  संबंध  में  एक  प्रकाशन  निकाला

 की  कपा  करेंगे  कि  | दिया

 क्‍या  सरकार  ने  उसमें  प्रकाशित  विशेषज्ञों  के  विचारों  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 ह

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और

 और  भारतीय  राष्ट्रीय  कला  और  सांस्कृतिक  विरासत  न्यास  द्वारा  प्रकाशित  हैजर्ड  एंड

 लार्ज  डैम्स  इन  दि  हिमालयाजूਂ  नामक  पुस्तक  हिमालय  क्षेत्र  में  भूकम्प-प्रवणता  और  बांधों  की  सुरक्षा  संबंधी  मुद्दों
 पर  लब्ध  प्रतिष्ठित  वैज्ञानिकों  द्वारा  व्यक्त  विचारों  का  संकलन  टिहरी  बांध  परियोजना  के  सुरक्षा  पक्षों  पर सरकार

 ट्वारा  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  विचार  किया  था  और  1991  की  उनकी  रिपोर्ट  से  पता  लगता  है

 कि  उक्त  बांध  का  अभिकलन  0.5  ग्राम  शीर्ष-स्थल-त्यरण  के  अधीन  किया  गया  है  और  इसे  संतोषजनक  पाया

 रेल  मार्ग  स्थल

 2348.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाडडे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विजयवाड़ा  नगर  निगम  और  नागरिक  समिति  ने  सत्य  नारायण  पुरम  से  होकर  गुजरने  वाले  रेल-मार्ग
 स्थल  को  सौंपने  हेतु  रेलबे  बोर्ड  से अनुरोध  किया  है  जिससे  इसे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग
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 संख्यः  9  के  जोड़ने  वाली  80  फूट  चौड़ी  सड़क  के  रूप  में  विकसित  किया  जा

 णदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  पर  रेलवे  बोर्ड  की  नवीनतम  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  जी

 अनुरोध  में  सड़क  बनाने  के लिए  3  किलोमीटर  लंबे  रेलपथ  को  हटाना  और  विजयवाडा  नगर  निगम

 को  10.25  हेक्टेयर  रेलवे  भूमि  सौंपना  शामिल

 यह  अनुरोध  स्वीकार  किया  जा  सकता  बशर्ते  नगर  निगम  रेल  पथ  हटाने  और  मौजूदा

 वाल्तेरू-विजयवाड़ा  मुख्य  लाइन  के  समानान्तर  तीसरी  लाइन  के  निर्माण  की  लागत  बहन  करने  और  रेलवे  के  बदले

 में  उतनी  ही  भूमि  सौंपने  के  लिए  सहमत

 जाजपुर-क्योंझर  और  तलचेर  मार्ग  का  सर्वेक्षण

 2349.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  उड़ीसा  में  जाजपुर-क्योंझर  तथा  तलचेर  के  मध्य  रेल-लाइन  बिछाने  हेतु  सर्वेक्षण  कराने

 का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सर्वेक्षण  का  काम  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफुर  :  जी

 एक  यातायात  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया

 एक  यातायात  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया

 वित्त  वर्ष  1994-95

 लेबी  चीनी

 2350.  श्री  एस»  एम  लालजान  वाशा  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  लेबी  आबंटन  आदेशों  के  अनुसार  खुली  बिक्री  और  लेवी  चीनी  की  60:40  की  वर्तमान

 प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  बिक्री  हेतु  चीनी  का  पर्याप्त  भण्डार  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्य  नाथ  :  से  (1)  फिलहाल  खुली  बिक्नी  और  लेवी

 चीनी  की  60:40  के  अनुपात  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  चूंकि  वर्तमान  प्रणाली  संतोषजनक  दंग

 से  कार्य  कर  रही
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 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  सप्लाई  वर्तमान  स्तर  पर  बनी  रहे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 एस«टी-सी-/एम-एम-टी-सी०  के  माध्यम  से  लेबी  चीनी  की  अपेक्षित  मात्रा  आयात  करने  की  व्यवस्था  की  गई

 हावड़ा  रेलये  स्टेशन

 2351.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  हावड़ा  स्टेशन  पर  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  दिए  गए  निर्देशों  का  पालन  नहीं  किया

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  एवं  दंडात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  हावड़ा  रेलवे  स्टेशन

 द्वारा  प्रदूषण  नियंत्रण  के  साधन  की  स्थापना  से  संबंधित  मामले  का  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 वर्ष  1985  के  जनहित  बाद  याचिका  सं  3727  एम  सी०  मेहता  बनाम  भारत  संघ  के  अन्तर्गत  किया  जा  रहा

 इसके  पूर्व  हावड़ा  रेलवे  स्टेशन  पर  प्रदूषण  नियंत्रण क  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देशों  का अनुपालन  न  करने

 के  न्यायालय  ने  इसे  बन्द  करने  का  आदेश  दिया  बाद  की  सुनवाई  में  माननीय  न्यायाधीशों  के  सुझावों

 पर  रेलवे  प्राधिकारियों  न ेआश्वासन  दिया  कि  बहि:ख्नाव  के  उपचार  के  लिए  पहले  चरण  में  अस्थाई  उफ्चार  संयंत्र

 बनाया  जाएगा  तथा  बाद  में  स्थाई  उपचार  संयंत्र  स्थापित  किया  दिनांक  29  1994  को  हाबड़ा  रेलवे

 प्राधिकारियों  द्वारा  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  को  सूचना  दी  गई  कि  उन्होंने  जुलाई  1994  में  3.5  एम०  एल  डी०

 के  बहि:स्नाव  उपचार  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  1.97  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  एक  ठेका  दिया  है  जिसे  18

 महीनों  की  अवधि  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  -

 न

 धान  का  उत्पादन

 2352.  श्री  प्रेम  चनन्‍्द  राम  :

 श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :

 क्या  क्ृृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  राज्य-वार  धान  का  कुल  कितना  उत्पादन

 (a)  क्‍या  इसके  उत्पादन  विशेष  रूप  से  बिहार  कोई  कमी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  अधिशेष  उत्पादन  का  उपयोग  कैसे  किया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1991-92,  1992-93

 1993-94  के  दौरान  चावल  के  कुल  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया

 देश  में  तथा  बिहार  राज्य  में  1993-94  में  चावल  का  उत्पादन  गत  दो  वर्षों  को  तुलना  में  अंधिक

 होने  का  अनुमान
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 प्रश्न  नहीं

 1993-94  में  हुए  अतिरिक्त  उत्पादन  का  उपयोग  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  क ेअधीन  अधिक  अधिप्राप्ति

 के  माध्यम  से  प्रचुर  भंडार  तैयार  करने  में  किया

 विवरण

 चावल  उत्पादन  का  राज्य  वार  आकलन

 राज्य  1991-92  3-94  1993-94

 _

 प्रदेश  9249.4  8575.4  8785

 असम  31972  3299.7  3337  _

 बिहार  4753.2  3569.1  6221

 गुजरात  690.6  829.6

 1
 839

 हरियाणा  1812.0  1869.0  2050

 जम्मू  और  कश्मीर  550.1  550.1  790

 कर्नाटक  2826.1  2967.4  2921

 केरल  1060.3  1084.8  1080

 मध्य  प्रदेश  5248.5  5431.8  5822

 महाराष्ट्र  21002  2363.8  2476

 उड़ीसा  6659.7  5387.7  6601

 पंजाब  6755.0  7002.0  7213

 राजस्थान  119.5  174.8  143

 तमिलनाडु
 «

 6596.3  6563.6  6228

 त्रिपुरा  474.5  4382

 उत्तर  प्रदेश  9411.4  9615.4  10109

 पश्चिम  बंगा  119542  117329  11750

 अन्य  1065.4  1173.4  1670
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 केन्द्रीय  राजकोष  में  लाभांश

 2353.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  बोलला  बुल्ली  रामयूया  :

 श्री  सुल्तान  सलाउददीन  ओवेसी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  केन्द्रीय  राज  कोष  में  इस  आधार  पर  अपना  लाघाश  देने  से  मना  कर  दिया  है  कि  पहले

 केन्द्रीय  विद्युत-केन्द्रों  क ेपास  उसकी  600  करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 वित्त  मंत्रालय  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  मामले  को  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफुर  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं

 पर्यावरण  के  अनुकूल  प्रशीतन  प्रणाली

 2354.  मेजर  जनरल  भुवन  चंद्र  खन्डूरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  ,

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रौद्योगिक  मद्रास  ने  एक  ऐसी  स्वदेशी  वाष्प  अवशोषन  प्रशीतन  प्रणाली  बनाई

 है  जोकि  पर्यावरण  के  अनुकूल  है  और  ऊर्जा  की  बचत  करती

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रणाली  के  विकास  के  लिये  कोई  पहल  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  करण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  भारतीय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  वाष्प  अवशोषण  प्रशीतलन  प्रणाली  तीन

 विभिन्‍न  संकल्पनाओं  के  सम्बंध  में  कार्य  कर  रहा  है  इनमें  से  सभी  पर्यावरण  के  प्रति  अनुकूल  इन  प्रणालियों

 में  ऊर्जा  संरक्षण  विभव  भी  है  जिसमें  उन्हें  औद्योगिक  अपशिष्ट  ऊष्मा  और  सौर  ऊर्जा  से  चलाया  जा  सकता

 ,  इन  तीन  प्रणालियों  में  से  दो  वित्त  पोषण/प्रायोजन  के  सरकारी  सहायता  प्राप्त
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 सुपरफास्ट  मेल/एक्सप्रैस  रेलगाड़ियां

 2355.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सुपरफास्ट  मेल/एक्सप्रैस  रेल  गाड़ियां  चलाए  जाने  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा

 वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार  इन  दो  तरह  की  रेलगाड़ियों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 कया  राजधानी  एक्सप्रैस  की  तुलना  में  सुपरफास्ट  मेल/एक्सप्रैस  रेलगाड़ियों  की  अधिक  मांग  है  क्योंकि

 इनसे  अधिक  यात्रियों  की  जरूरत  पूरी  होती  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इन  रेलगाड़ियों  के  संबंध  में  कोई  अन्य  योजनाएं  तैयार  की  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 1.7.1994  तक  सभी  कोटियों  की  गाड़ियों  की  बड़ी  संख्या  की  तुलना  में  50  जोड़ी  सुपरफास्ट  गाड़ियों

 (राजधानी/शताब्दी  एक्सप्रेस  को

 जी

 कोई  अन्य  योजना  नहीं  बनाई  गयी

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों./अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 रिक्तियां

 2356.  डा«  साक्षीजी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचिज  जन-जातियों

 के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  सहित  शिक्षकों  के  कितने  पद  रिक्त

 इन  रिक्तियों  को  भरने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इस  संबंध  में  अद्यतन  स्थिति  कया  और

 इन  पर्दों  को  भरने  में  विलंब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सुपर  बाजार

 2357.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्र  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1994-95  मे  कर  लगाए  जाने  पर  सुपर  बाजार  में  कपड़ा  धाने  के  साबुन  के  कुछ  आपूर्तिकर्ताओं

 »  ने  अपने  ठत्पादों  की  दरें  बढ़ा  दी  थीं  और  बाद  में  उन्हें  वापस  ले  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या



 लिखित  उत्त  ७ल्‍२॒«  ॒  ७हफ जज  कुछ
 क्‍या  इन  उत्पादों  के  कुछ  आपूर्तिकर्ताओं  पर  न  तो  कोई  कर  लगाया  गया  और  न  ही  इसमें  से  कुछ

 आपूर्तिकर्ताओं  ने  सरकार  को  कोई  उत्पाद  शुल्क  ही  अदा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  दरों  को  बढ़ाए  जाने  के  क्या  कारण

 ऐसे  आपूर्तिकर्ताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 क्‍या  कपड़ा  धोने  के  साबुन  और  डिटर्जेंटे  के  आपूर्तिकर्ताओं  को  आपूर्ति  आदेश  जारी  करते  समय  उनके

 साथ  कोई  भेदभाव  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सुपर  बाजार  द्वारा  इनमें  से  प्रत्येक  आपूर्तिकर्त्ताओं  को  महीनेवार  और  उत्पादवार

 दिए  गए  आपूर्ति  आदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  और  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि

 के  पहले  सप्ताह  में  कपड़ा  धोने  के  साबुन  555  मल  बॉबी  सोप  और  255

 सोप  तीनों  साबुनों  के  आपूर्तिकर्ताओं  ने  उत्पाद  शुल्क  लगने  के  कारण  कीमतों  में  के  बढ़ोतरी  की  मांग

 की  बाद  में  में  मोती  सोप  फैक्ट्री  और  खन्‍ना  सोप  फैक्ट्री  ने  उत्पाद  शुल्क  के  कारण  हुई  कीमतों

 में  वृद्धि  को  वापस  ले  लेकिन  मैसर्स  गोरा  मल  हरी  राम  ने  उत्पाद-शुल्क  वापस  नहीं  लिया  उन्होंने

 सूचित  किया  कि  वे  अभी  भी  विद्युत  क्षेत्रकों  में  हैं  और  उत्पाद  शुल्क  अदा  कर  रहे

 से  (8)  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  सुपर  बाजार  द्वारा  विनिर्माताओं  से  स्पष्टीकरण  मांगा  गया

 और  (७)  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ॥

 गत  तीन  वर्षों  के माह-वार  और  उत्पाद-बार  पूर्ण  ब्यौरों  से  प्राप्त  होने  वाले  परिणाम  उन्हें  तैयार

 करने में लगने वाले श्रम के अनुरूप नहीं इसके अतिरिक्त ये मामले वाणिज्यिक गोपनीयता के दोहरी रेल लाइन की लम्बाई 2358. श्री खुज भूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कूपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने किलोमीटर दोहरी रेल लाइन बिछायी के लिए इस संबंध में क्‍या लक्ष्य निर्धारित किए गये और इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ? रेल मंत्री जाफुर : 693 किलो 300 किलो में करोड़
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 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड

 2359.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वार  प्रदूषण  नियंत्रणेत्तर  कार्य  किये  जाने  क ेकारण  इसे  घाटा  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रभावी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  और  भारत

 के  नियंत्रक  एवं  महा  लेखा  परीक्षक  की  31.3.1992  को  समाप्त  हुए  वर्ष  कौ  रिपोर्ट  (1993  की  2)

 में  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  संबंध  में  बताई  गई  क्षति  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  जिसमें

 अत्यधिक  संवेदनशील  उपकरणों  वाली  प्रयोगशालाए  भी  मे ंनियमित  और  टिकाऊ  विद्युत  आपूर्ति  के लिए  अपेक्षित

 दो  ट्रांसफार्मर  खरौदने  से  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण

 बोर्ड  के  दो  ट्रांसफार्मों  की  खरीद  विद्युत  ठेकेदारों  क ेजोखिम  और  लागत  पर  करनी  भुगतान  की  गई  लागत

 (4.54  लाख  २)  और  टेण्डर  लागत  (2.58  लाख  २)  के  बीच  के  अन्तर  की  प्रतिपूर्ति  विद्युत  ठेकेदार  से कौ  जानी

 किन्तु  प॑चों  ने  दावों  की  अनुमति  नहीं  दी  क्योंकि  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  को  कोई  द्वारा  सही  खण्ड  को  लागू

 नहीं  किया  गया

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  न ेइस  पंच  फैसले  के खिलाफ  एक  मुकदमा  दायर  किया  है  और  मामला

 दिल्ली  के  माननीय  उच्च  न्यायालय  में  निर्णय  हेतु  लम्बित  पड़ा

 ]

 खलासियों  को  नियमित  करना

 2360.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  1976  से  कार्यरत  दिल्‍ली-डिबीजन  ट्वाग  नियमित  पद  के  लिए  चुन  लिए  जाने

 के  बावजूद  भी  अनेक  खलासियों  की  सेवाएं  अभी  तक  नियमित  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उनकी  सेवाओं  को  कब  तक  नियमित  कर  दिया

 क्या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  नई  दिल्ली  की  मुख्य  खण्डपीठ  द्वारा  13  1993  को

 उन  खलासियों  के  पक्ष  में  निर्णय  दिये  जाने  के  बावजूद  भी  सम्बन्धित  रेलवे  प्रशासन  ने  उसको  लागू  नहीं  किया

 .  और

 है



 लिखितढतर  3  3  3  9  अगस्त

 नार्थ-ईसट  और  पुरी  एक्सप्रेस  का  विलंब  चलना

 2361.  डा०  महादीपक  सिंह  शाक्‍य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 माह  जून  और  1994  में  नार्थ-ईस्ट  और  पुरी  एक्सप्रेस  कितनी  बार  सही  समय  पर  और

 विलंब  के  कया  कारण  हैं  और  इन  रेलगाड़ियों  को  सही  समय  पर  चलाए  जाने  को  सुनिश्चित  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जून  और  जुलाई  1994  के  महीनों  के  दौरान  नार्थ  ईस्ट

 अप  दिशा  में  4  दिन  तथा  डाउन  दिशा  में  17  दिन  ठीक  समय  पर  इसी  अवधि  के  पुरी

 एक्सप्रेस  में  4  अप  दिशा  6  दिन  तथा  डाउन  दिशा  में  20  दिन  ठीक  समय  पर

 देरी  के  कारण  खतरे  की  जंजीर  खींचना  तथा  अन्य  शरारती  गतिविधियां  खराब

 ठपकरणों  की  खराबी  तथा  इंजीनियरी  समय  पालन  में  सुधार  के  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों

 के  चालन  पर  कड़ी  नजर  तथा  चौबीसों  घंटे  निगरानी  रखकर  रेलों  के  नियंत्रण  के  भीतर  सभी  रुकावटों  को  दूर  करने

 के  हर  संभव  उपाय  किए  जाते

 सेवा-निवृत  रेल  कर्मचारियों  को  निःशुल्क  रेल  पास

 2362.  श्री  पंकज  औधरी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवा-निवृत  रेल  कर्मचारियों  को  पास  जारी  करने  के  संबंध  में  क्या  नियम

 नियमों  के  अन्तर्गत  सेवा  निवृति  के समय  20  वर्षों  से  कम  समय  की  सेवा  अवधि  वाले  कर्मचारियों

 को  कितने  पास  जारी  किये  जा  सकते
 *

 क्‍या  1987  के  पश्चात्‌  सेवा-निवृत  कर्मचारियों  की  विधवाओं  को  ऐसे  पास  जारी  किए  जा  रहे

 क्‍या  उनकी  सेवा-निवृति  पर  उनकी  विधवाओं  को  पास  जारी  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णण  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  एक  विवरण  संलग्न

 कोई

 से  उन  रेलवे  जो  12.3.87  को  या  उसके  बाद  सेवा  में  थे/हैं,  की विधवाएं  पास  की

 योजना  के  अंतर्गत  पास  पाने  की  पात्र  12.3.87  से  पहले  सेवानिवृत्त  हुए  इन  रेलवे  कर्मचारियों  की  विधवाओं

 को  पास  देने  का  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  न्‍्यायाघीन

 112
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 विवरण

 रेल  कर्मचारियों  को  उनकी  अधिवर्धिता/सेवानिवृत्ति  जैसा  भी  मामला  पर  निम्नलिखित  मापदण्ड  के  अनुसार

 ५  सेवानिवृत्ति  उपरांत  मानार्थ  पास  प्रदान  किए  जाते  हैं  :-

 रेल  शर्तें  nn  की  संख्या

 की  कोटि

 वर्ग  और  ©)  20  वर्ष  या  इससे  अधिक  परन्तु  25  वर्ष
 पु

 प्रतिवर्ष  2  सेट

 से  कम  की  रेल  सेवा  पर

 25  वर्ष  की  न्यूनतम  रेल  सेवा  पर  प्रतिवर्ष  3  सेट

 वर्ग  20  वर्ष  या  इससे  अधिक  परन्तु  25  वर्ष  से  प्रतिवर्ष  1  सेट

 कम  की  रेल  सेवा  पर

 25  वर्ष  की  न्यूनतम  रेल  सेवा  पर  प्रतिवर्ष  2  सेट

 वर्ग  1.7.93  से  पहले  सेवानिवृत्त

 25  वर्ष की  न्यूनतम रेल  सेवा पर  दो  वर्ष  में  एक  सेट

 1.7.93  को  या  उसके  बाद  सेवानिवृत्ति

 25  वर्ष  की  न्यूनतम  रेल  सेवा  पर  प्रतिवर्ष  ]  सेट

 जो  विधवाएं  रेलवे  कर्मचारी  बे  अपनी  सेवानिवृत्ति  पर  सेवानिवृत्ति  उपरांत  मानार्थ  पास  पाने

 की  पात्र  हैं  बशर्ते  कि  वे  नियमों  में  निर्धारित  शर्तें  पूरी  करती

 उड़ीसा  में  रेल  परियोजनाएं

 2363.  डा«  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  रेल  विकास  परियोजनाओं  को  छोड़  दिया  गया  है  और  इन  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटित

 धनराशि  अन्य  राज्यों  को  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  को  छोड़  देने  से  इनकी  लागत  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 राज्य  में  चालू  रेल  परियोजनओं  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  है  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफर  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 उड़ीसा  में  इस  समय  चल  रही  नई  रेलवे  लाइन  और  दोहरीकरण  परियोजनाओं  तथा  उन  पर  अब  तक

 खर्च  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-
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 रुपयों

 परियोजना  का  नाम  लम्बाई  3/94  तक  खर्च  94-95  में

 की  जा  चुकी  आवंटित

 राशि  मिधियां

 नई

 1...  कोणापुट-रायगड़ा  164  419.20  387.94  17.00

 2...  तालचेर-संबलपुर  172  220.00  99.66  35.11

 3...  लांजीगढ़  रोड-जूनागढ़  54  100.00  0.50  2.00

 4...  देतारी-बांसपानी  147  242.55  11.50  23.00

 5...  खोरधा  रोड-बोलंगीर  289  353.38
 ॥॒

 1.00

 दोहरीकरण

 6.  अम्बोडला-बिस्साम  100  84.20  78.05  4.17

 कटक  एवं  तेरूबलि  गुमड़ा

 7.  जोरडा  रोड़  हिंडोल  28  25.09  22.46  2.63

 रेड़

 8...  तालचेर-हिंडोल  रोड़  32  27.6  19.91  6.71

 2  जताढ़-नैरुँशी  200  उपभोक्ता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार  2०

 उपभोक्ता  संरक्षण  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार

 2364.  साबित्री  लक्ष्मणन  :  कया  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  संरक्षण  हेतु  राष्ट्रीय  युवा  पुरस्कारਂ  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  पुरस्कार  को  देने  का  क्‍या  मानदंड  और

 1993-94  के  दौरान  यह  पुरस्कार  किन-किन  व्यक्तियों  को  दिया  गया  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  घाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  जी

 ,  पुरस्कार  की  योजना  के  तहत  महिलाओं  सहित  15-35  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  जिन्होंने  उपभोक्ता

 संरक्षण  के  क्षेत्र  में  उत्तकृष्ठ  कार्य  किया  इस  पुरस्कार  हेतु  पात्र
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1993  के  लिए  पात्र  युवाओं  से  15  1994  तक  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए

 इसलिए  अभी  तक  इस  पुरस्कार  के  लिए  किसी  युवा  का  चयन  नहीं  किया  गया

 आस्ट्रिया  के  साथ  पर्यावरण  समझौता

 2365.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  आस्ट्रिया  के  साथ  पर्यावरण  से  संबंधित  एक  समझौता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 समझौते  के  अंतर्गत  आस्ट्रिया  द्वारा  भारत  सरकार  को  इस  संबंध  में  कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  और  सुश्री  मारिया  राश

 आस्ट्रिया  गणतंत्र  की  युवा  एवं  पारिवारिक  मामलों  की  संघीय  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दौरान

 भारत  और  आस्ट्रिया  के  बीच  पर्यावरण  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  के  लिए  13  1994  को  एक  समझौता-ज्ञापन

 पर  हस्ताक्षर  किए  गए  समझौता-ज्ञापन  का  पाठ  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 यह  समझौता  ज्ञापन  सहायता  के  प्रावधानों  से  संबंधित  नहीं  किन्तु  इसमें  पर्यावरणीय  नीति

 और  पर्यावरण  से  संबंधित  क्षेत्रों  मे ंविचारों  क ेआदान-प्रदान  के  क्षेत्र  में  ष्यावहारिक  सहयोग  को  सुविधाजनक  बनाने

 के  लिए  शक्तिदायक  खण्ड  निर्धारित  किए  गए

 विवरण

 भारत  गणतंत्र  सरकार  के  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  तथा  आस्ट्रिया  गणतंत्र  के

 युवा  एवं  पारिवारिक  मामलों  के  संघीय  मंत्रालय  के  बीच  समझौता  ज्ञापन

 भारत  गणतंत्र  सरकार  का  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  तथा  आस्ट्रिया  गणतंत्र  का  युवा  एवं  पारिवारिक

 मामलों  का  संघीय  मंत्रालय  इसके  पश्चात्‌  अनुबंध  करने  वाला  पक्षकार  देश  कहा

 अपने-अपने  देशों  के  बीच  पारम्परिक  मैत्री  संबंध  और  सहयोग  को  स्वीकार  करते  पर्यावरण  की  सुरक्षा

 और  पर्यावरणीय  गुणवत्ता  में  सुधार  के  लिए  कोशिश  एबं  प्रयास  करने  के  संकल्प  के

 पर्यावरण  के  क्षेत्र  में  पारस्परिक  हितों  के  लिए  दोनों  देशों  क ेबीच  सहयोग  को  मज़बूत  बनाने  और  इस  दिशा

 में  कौशलों  तथा  तकनीकों  का  आदान-प्रदान  करने  की  आकांक्षा  करते  हुए  निम्नलिखित  बातों  पर

 सहमत  हैं  ;

 इस  समझौता  ज्ञापन  के  अंतर्गत  सहयोग  में  निम्नलिखित  शामिल  होंगी  :

 1.  सतत्‌  विकास  की  प्रक्रिया  के  कार्यान्वयन  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  नीतियां  तैयार  करने  में  अनुभवों  का

 2.  पर्यावरण  के  अनुकूल  बैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिकोय  सहयोग  के  लिए  समर्थन
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 3.  मॉनीटरिंग  और  प्रवर्तन  तंत्र  शो  तिकास  में

 4.  संगत  आंकड़ों  और  सूचना  का

 5.  संबद्ध  अंतर्राष्ट्रीय  मंच  में

 के  ढांचे  के  अंतर्गत  विशेषकर  निम्नलिखित  मामलों  में  सहयोग  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ;

 1.  वायु  प्रदूषण

 2.  अपशिष्ट  तकनीकी  और  वित्तीय  पहलू

 3.  वाहनों  से  निकलने  बाला  उत्सर्जन

 4.  विशेषकर  पर्वत  क्षेत्रों  की  सुरक्षा

 5.  ऊर्जा  की  बचत  और  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  स्रोत

 6.  कोई  अन्य  क्षेत्र  जिस  पर  पक्षकार  देशों  के  बीच  परस्पर  सहमति  हो

 अनुच्छेद  3

 इस  समझौता  ज्ञापन  के  तहत  शुरू  किए  जा  रहे  कार्य  का समन्‍्थय  और  इसके  परिणामों  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  एक  कार्य  दलਂ  की  स्थापना  की

 संयुक्त  कार्य  दल  में  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  बराबर  होगी  और  इसकी  बैठकें  बारी-बारी  से

 दिल्ली  और  वियना  में  हुआ

 समझौता  ज्ञापन  के  अंतर्गत  प्रत्येक  पक्षकार  अपने  दायित्वों  को  निभाने  के  लिए  अपनी  वितीय  और

 बजट  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  तथा  निधियां  उपलब्ध  होने  पर  लागतों  को  बहन

 इस  समझौता  ज्ञापन  को  ऐसे  तरीके  से  कार्यानियत  किया  जाएगा  जो  दोनों  देशों  क ेअपने-अपने  कानूनों  और

 विनियमों  के  अनुरूप

 1.  यह  समझौता  ज्ञापन  दोनों  पक्षकारों  द्वारा  इसमें  हस्ताक्षग  किए  जाने  की  तारीख  से  लागू

 2.  पक्षकारों  के  बीच  परस्पर  सहमति  से  इस  समझौता  ज्ञापन  का  विस्तार  अथवा  समापन  किया

 जा  सकता

 3.  इस  समझौता  ज्ञापन  के  समापन  का  पहले  से  चल  रा  ब्रधियों  को  पूरा  करने  का  कोई  प्रभाव  नहीं

 यह  समझौता  13  1994  को  नई  दिल्ली  में  मूलरूप  में  दो-दो  प्रतियों  में  अंग्रेजी  और  जर्मन
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 भाषाओं  में  किया  इसके  सभी  पाठ  समान  रूप  से  प्रामाणिक  व्याख्या  में  असमानता  होने  पर  अंग्रेजी  पाठ

 मान्य

 भारत  गणतंत्र  के  पर्यावरण  और  बन  आस्ट्रिया  गणतंत्र  के  पर्यावरण  युवा  एवं
 मंत्रालय  की  ओर  से  पारिवारिक  मामलों  के  संघीय

 मंत्रालय  की  ओर  से

 मंत्री  संघीय  मंत्री

 पर्यावरण  और  बन  युवा  एवं  पारिवारिक  मामले

 अदरा-मिदनापुर  सेक्शन  पर  डीजल  मल्टीपल  यूनिट

 2366.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अदरा-मिदनापुर  सेक्शन  पर  डीजल  मल्टीपल  यूनिट  गाड़िया  शुरू  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  सी०  के  जाफर  :  और  फिलहाल  ऐसी  सेवाएं  यथासमय
 आर॑भ  करने  के  लिए  इस  खंड  की  पहचान  कर  ली  गई

 पर्यटन  परियोजनाओं  को  मंजूरी

 2367.  श्री  के«  प्रधानी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  पर्यटन  बिकास  की  कुछ  परियोजनाएं  उनके  मंत्रालय  की  मंजूरी  के  लिए  लम्बित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  दिलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  और  उड़ीसा  के  पुरी  जिले

 में  पुरी  और  कोर्णाक  के  बीच  समुद्र  तट  पर  एक  विशेष  पर्यटन  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 से  901.25  हेक्टेयर  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  स्थल  निरीक्षण  और  प्रस्ताव

 की  विस्तृत  जांच  करने  के  पश्चात  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  यह  क्षेत्र  मे ंबनस्पतिजात  एवं  प्राणिजात

 सहित  पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  का  सावधानीपूर्वक  मूल्यांकन  करने  के  पश्चात्‌  एक  संशोधित  प्रस्ताव  तैयार

 राज्य  सरकार  से  वन  1980  के  अन्तर्गत  एक  संशोधित  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा

 प्रश्न  नहीं
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 नवोदय  विद्यालयों  में  आरक्षण

 2368.  श्री  राजवीर  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों/पिछड़े  वर्गों  के  पदों  को  भरने  हेतु  नवोदय  विद्यालय

 समिति  में  कोई  रोस्टर  बनाया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  जी  नवोदय  विद्यालय  समिति  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति/पिछड़े  वर्गों  के  पदों  को  भरे  जाने  के  लिए  रोस्टर  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  हिंदायतों  को  सभी  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  कड़ाई  से  पालन  करने  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  और  सभी  नियुक्तियां  इस  संशोधित  रोस्टर  के

 अनुसार  ही  की

 लागू  नहीं

 मध्य  तथा  पश्चिम  रेलवे  में  चलने  वाली  रेलगाड़ियां

 2369.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1994  के  दौरान  मध्य  तथा  पश्चिमी  रेलवे  के  उपनगरीय  सेक्शन  में  रेल  गाड़ियों  का  निर्धारित

 समय  पर  चलना  बाधित  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गाड़ियों  को  समय  से  चलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  और

 इस  क्षेत्र  में  सिगनल-सिस्टम  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  कितनी  राशि  खर्च  की  गयी  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफर  :  और  मध्य  और  पश्चिम  रेलों  के  उपनगरीय  खंडों

 पर  भारी  आंदोलनों  आदि  के  कारण  कुछ  अवसरों  पर  गाड़ी  सेवाओं  में  बाधा  पड़ी

 निर्धारित  सेवायें  बनाये  रखने  के  लिए  रेलों  के  नियंत्रण  के  भीतर  सभी  व्यावहारिक  प्रयास  किए  जा

 रहे

 31.3.1994  तक  9.4  करोड़

 चीन  में  भारत  महोत्सव

 2370.  श्री  अन्ना  जोशी  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीनी  चीन  में  आयोजित  भारत  महोत्सव  की  सफलता  के  लिए  आश्वस्त/सहायता  देने

 और  प्रचार  करने  में  असफल  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 कुल  कितने  खर्च  की  योजना  बनाई  गई  और  चीनी  सरकार  द्वारा  सहायता  न  दिए  जाने  के  कारण

 *ु  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि  और  खर्च  की  गई  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 '  :  और  भारत  महोत्सव  के  लिए  प्रोटोकॉल  को  लागू  करने  के  लिए  किस

 प्रकार  की  सहायता  की  आवश्यकता  इसकी  अवधारणा  के  बारे  में  कुछ  मतभेद  रहे  इसका  उत्सव
 “

 की  सफलता  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रभाव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 आयल-पाम  की  खेती

 “2371.  डा०  के  वी०  आर०  चौधरी  :

 श्री  रामकृष्ण  कॉताला  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  कुल  कितते  क्षेत्र  में  आयल-पाम  की  खेती  हुई

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  आयल  पाम  का  राज्यवार  और  बर्षवार  कुल  कितना  उत्पादन  और

 आयल  पाम  के  उत्पादन  के  लिए  1994-95  के  दौरान  कितना  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 शत  गैर-पारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  ऑयल  पाम  कौ  खेती  में  राज्यवार  शामिल  किया

 गया  अतिरिक्त  क्षेत्र  इस  प्रकार  है  :-

 शामिल  किया  गया  क्षेत्र

 क्रम  1972-93...  1993-94

 lo  आशय  प्रदेश  290  956  2998

 2...  कर्नाटक  -
 425  500

 3...  तमिलनाडु  -  -  1671
 4.

 4...  गुजरात  -  -  40

 5.  गोवा  -  18  7

 '
 योग  290  1499  5396
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 आमान  परिवर्तन

 2372.  श्री  कमला  मिश्र  मघुकर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मुजफ्फरपुर  से  रक्सौल  तक  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  कार्य  जो  निर्धारित  समयानुसार
 '

 नहीं  चल  रहा  समीक्षा  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  यह  योजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफर  :  यह  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा

 प्रश्न  नहीं

 31.3.1995

 उड़ीसा  की  अपर  इंद्रावती  परियोजना

 2373.  कुमारी  सुशीला  तिरिया  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  अपर  इंद्रावती  परियोजना  के  जलग्रहण-द्षेत्र  के  प्रबंधन  और  प्रतिपूरक  वनरोपण  संबंधी

 कार्यक्रम  को  वैज्ञानिक  रूप  से  तैयार  नहीं  किया  गया  और  इस  परियोजना  के  लिए  पर्यावरण  प्रबंधन  संबंधी  कार्यक्रम  «-

 भी  नहीं  बनाया

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 ह

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  से  इस  परियोजना  को

 जल  ग्रहण  क्षेत्र  क्षतिपूरक  बेदखलों  के  पुनर्वास  तथा  एक  पर्यावरण  प्रबंध  कार्यक्रम  सहित  कतिपय

 सुरक्षा  उपाय  करने  की  शर्त  पर  1979  में  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  मंजूरी  दी

 शुरू  में  जलग्रहण  क्षेत्र  सुधार  योजना  और  बनरोपण  कार्यक्रम  को  मृदा  संरक्षण  और  बन  विभागों

 द्वारा  राज्य  सरकार  में  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  तैयार  किया  गया  उड़ीसा  में  दूर-संवेदी  अनुप्रयोग  केन्द्र  ने

 जलग्रहण  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  शुरू  किया  है  ताकि  कार्यक्रमों  की  प्रगति  का  निर्धारण  किया  जा

 पर्यावरणीय  सुरक्षा  उपायों  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  के  लिए  1990  में  राज्य  सरकार  न ेएक  ,

 परियोजना  स्तरीय  प्रबंध  समिति  का  भी  गठन  किया

 अंतर्राष्ट्रीय  गणित  ओलम्पियाड
 है

 2374.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1996  में  अंतर्राष्ट्रीय  गणित  ओलम्पियाड  आयोजित  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्या  है  और  इस  आयोजन  के  क्‍या  उद्देश्य

 इसमें  भाग  लेने  वाले  देशों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  और  इस  आयोजन  पर  कितना  व्यय

 क्‍या  इसमें  भाग  लेने  वाले  छात्र  किसी  तरह  से  लाभान्वित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :

 स्कूली  शिक्षा  के  अंतिम  वर्षों  में  छात्रों  की गणित  की  दक्षता  की  परीक्षा  करने  के  लिए  प्रति  वर्ष  अंतर्राष्ट्रीय

 गणित  ओलम्पियाड  का  आयोजन  किया  जाता  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  गणित के  क्षेत्र  में

 प्रतिभा  क ेविकास  की  आवश्यकता  है-अंतर्राष्ट्रीय  गणित  ओलम्पियाड  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  महत्वपूर्ण
 तरीकों  में  से  एक  .

 अंतर्राष्ट्रीय  गणित  में  भाग  लेने  के  लिए  उन  सभी  देशों  को  आमंत्रित  किया  जाएगा

 जो  पहले  इसमें  भाग  ले  चुके  इस  अवसर  पर  होने  वाले  संभावित  खर्च  का  ब्यौरा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के

 अधीन  एक  स्वायत्त  संगठन  राष्ट्रीय  उच्चतर  गणित  बोर्ड  द्वारा  तैयार  किया  जा  रहा

 और  अत्यधिक  प्रतियोगी  चयन  प्रक्रिया  और  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  संतोषप्रद  कार्य-निष्पादन से  उत्पन्न

 जोश  से  प्रतिभाशाली  छात्रों  को  गणित  उत्कृष्टता  प्राप्त  करने  क ेलिए  और  अधिक  परिश्रम  करने  की  प्रेरणा  मिलता

 अनिवार्य

 लुमडिंग  से  डिब्रूगढ़  तक  बड़ी  लाइन  का  निर्माण

 2375.  श्री  प्रवीण  डेका  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लुपडिंग  से  डिब्रूगढ़  तक  बड़ी  लाइन  के  पूर्ण  होने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  30.6.94  को  3.45%  गिट्टी  इकट्ठी  करने  तथा  मिट्टी

 संबंधी  कार्य  प्रगति  पर  कार्य  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  की  जा  रहो

 कार्य  पहले  ही  प्रगति  पर
 कार्य  पहले  ही  प्रगति  पर

 है  तथा  इसे  नीचे  लिखे
 अनुसार  चरणबद्ध  तरीके से  पूरा  किया  जाएगा  :-

 खंड  आमान  परिवर्तन  का  बर्ष

 लमडिंग-दीमापुर  (69  1994-95

 दीमापुर-फरकार्टिंग  (70  1995-96

 फरकार्टिग-मरियानी  (38  1995-96

 फरकार्टिंग-मरियानी  (86  कि>मी०)  1997-98

 मारियाती-तिरूसुकिया-लेखापानी  (155  कि०  1996-97

 तिनसुकिया-डिब्रूगढ़  (40  1996-97
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 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सम्पत्ति  किराये  पर  लेना

 2376.  श्रीमती  सूर्यकान्ता  पाटील  :  क्या  खाद्य  मंत्री  ।0  1994  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7079  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  इस  बीच  ईस्ट  ऑफ  नई  दिल्ली  में  किराये  पर  लिये  गये  भवनों

 को  खाली  कर  दिया  है  और  इन्हें  राजेन्द्र  पैलेस  और  लक्ष्मी  नगर  में  टावरਂ  में  स्थानान्तरित  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  उक्त  भवनों  को  कब  तक  खाली  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  पंत्री  कल्प  नाथ  :

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  राजेन्द्र  पैलेस  में  जो  स्थान  उपलब्ध  हैं  उस  स्थान  पर  पहले

 से  ही  इसका  आंचलिक  कार्यालय  कार्यरत  लक्ष्मी  नगर  स्थित  ट्वन  टावर  काम्पलेक्स  में  के

 साथ  बुक  किया  गया  स्थान  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुआ  गुड़गांव  में  अपना  स्थान  उपलब्ध  हो  जाने  पर  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  ईस्ट  आफ  कैलाश  में  किराये  पर  लिया  गया  स्थान  खाली  कर  दिया

 आमान  परिवर्तन

 2377.  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रिवाड्री-भर्टिडा  रेल  लाइन  के  आमान  परिवर्तन  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और  इस  पूरे  रेल  मार्ग

 आमान  परिवर्तन  कब  तक  कर  दिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रिवाड़ी-फाजिल्का  रेल  जहां  आमान  परिवर्तन  का  कार्य  पूरा  हो  चुका

 पर  पुनः  रेल  सेवा  शुरू  करते  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  अम्बाला  और  बीकानेर  डिवीजनों  के  बीच  किसी  अंतरडिवीजन  विवाद  के  कारण  उक्त

 रेल  मार्ग  पर  ट्रेन  सेवाओं  को  पुनः  चालू  करने  में  बाधा  उत्पन्न  हुई  और
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया

 से  भटिंडा  और  हिसार  के  बीच  बड़ौ  लाइन  की  दो  जोड़ी  गाड़ियां  पहले  ही  प्रारंभ  कर  दी

 रेवाड़ी  और  हिसार  के  बीच  भी  2  जोड़ी  गाड़ियां  चलने  का  प्रस्ताव  इसके  4085/4586  भिवानी  एक्सप्रेस

 को  सिरसा  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 जी

 प्रश्न  नहीं
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 ओज़ोन  निधि  ऑपरेशन

 2378.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  में  रियो  डि  जेनेरियो  में  आयोजित  विश्व  शीर्ष  सम्मेलन  में  हस्ताक्षरित  के

 प्रसांगिक  खण्डों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ओज़ोन  फण्ड  ऑपरेशन  का  गत्‌  माह  स्वतंत्र  रूप  से  नैरोबी  मे ंआकलन

 किया  गया

 यदि  तो  ओजोन  क्षरण  पदार्थों  को  हटाने  हेतु  उन  अपेक्षित  तकनीकों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या

 प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  जो  निधि  के  लिए  उपयुक्त  है  तथा  यह  मांट्रियल  संधि  के  कितनी  अनुरूप

 समीक्षा  करने  के  लिए  बनाये  गये  अंतर्राष्ट्रीय  पैनल  के  गठन  का  कार्य  स्वरूप

 किसी  एजेंसी  ट्वार  यह  आकलन  किया  और

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  कि  इस  निधि  पर  कुछ  औद्योगिक  देशों  क ेवाणिज्यिक

 प्रतिष्ठानों  का  वर्चस्व  स्थापित  न  हो  तथा  ओजोन  स्तर  को  बयाने  हेतु  निर्धारित  मूल  लक्ष्य  की  उपेक्षा  न  की  जा

 सके  ?
 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  मांट्रियल  प्रोटोकाल  के  पक्षकारों

 की  ?  में  कोपनहेगन  में  हुई  चौथी  बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  माण्ट्रियल  प्रोटोकाल  के  अनुच्छेद

 की  द्वारा  स्थापित  वित्तीय  तंत्र  का  मूल्यांकन  और  पुनरीक्षा  लिया  में  रियो  डि  जेनेरो  में  आयोजित  संयुक्त  राष्ट्र

 पर्यावरण  एवं  विकास  सम्मेलन  में  अपनाए  गए  एजेण्डा  के  अध्याय  9.33  और  34  तथा  अन्य  सभी  संगत  अध्यायों

 को  ध्यान  में  रखकर  सम्मेलन  तक  किया

 में  बैंकाक  में  मांट्रियल  प्रोटोकाल  के  पक्षकारों  की  पांचवीं  बैठक  में  पक्षकारों  क ेओपन  एण्डेड  बर्किंगं

 ग्रुप  से  यह  अनुरोध  करने  का  निर्णय  लिया  गया  कि  वे  अपनी  दसवीं  बैठक  में  इस  मूल्यांकन  और  पुनरीक्षा  के

 लिए  एक  एपिपोर्ट  हेतु  विचारार्थ  विषय  और  कार्य  विधियां  तैयार

 पक्षकारों  क ेओपन  एन्डेड  बर्किंगं  ग्रुप  की  दसवीं  बैठक  में  नैरोबी  में  आयोजित  की  जिसमें

 ओपन  एंडेड  वर्किंगं  ग्रुप  ने  रिपोर्ट  के  लिए  विचारार्थ  विषयों  तथा  कार्यविधियों  को
 अन्तिम  रूप  दे

 माण्ट्रियल  प्रोटोकाल  के  पक्षकारों  की  प्रथम  बैठक  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  तकनीकी  मूल्यांकन

 के  लिए  पैनल  स्थापित  किया  गया  यह  पैनल  ओजोन  परत  की  क्षीण  करने  वाले  पदार्थों  के  बदले  में  वैकल्पिक

 प्रौद्योगिकियों  के  प्रयोग  का  मूल्यांकन  करता  है  और  अपनी  रिपोर्ट  को  प्रतिवर्ष  अद्यतन  बनाता  इसकी  रिपोर्ट  पर

 ओपन  एंडेड  वर्किंगं  ग्रुप  द्वारा  चर्चा  की  जाती  है  जो  पक्षकारों
 की

 अगली  बैठक  के  सम्मुख  अपनी  सिफारिशें  रखता

 पक्षकारों  की  बैठक  में  इस  प्रकार  की  सिफारिशों  पर  उपयुक्त  निर्णय  लिया  जाता

 ओपन  एंडेड  बर्किंग  ग्रुप  ने अपनी  दसवीं  बैठक  में  पुनरीक्षा  के  मार्ग  दर्शन  के  लिए  विशेषज्ञों  का

 एक  संचालन  पैनल  गठित  करने  का  निर्णय  तीम  विशेषज्ञ  विकसित  देशों
 से

 और  तीन  विकासशील  देशों
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 जए  इस  पैनल  में  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  देश  हैं  :  मारीशस  और

 प्रत्येक देश  ने  एक  विशेषज्ञ  नामित  विशेषज्ञों  के  नामों  का ओपन  एंडेड  वर्किंगं  ग्रुप  द्वारा  समर्थन  किया

 ओपन  एंडेड  वर्किंग  ग्रुप  ने  निर्णय  लिया  कि  अह्तता  प्राप्त  परामर्शदाता  के  चयन  की  प्रक्रिया

 ओजोन  सचिवालय  प्रारम्भ  प्रस्तुत  किए  गए  आवेदनों  क ेआधार  पर  ओजोन  सचिवालय  अहतता  प्राप्त  आवेदकों

 की  एक  सूची  तैयार  आवेदनों  के  मूल्यांकन  के  लिए  मानदण्ड  भी  ओपन  एंडेड  वर्किंग  ग्रुप  ट्वारा  निश्चित

 किए  का  अन्तिम  रूप  से  चयन  संचालन  पैनल  द्वारा  किया  के  चयन

 की  प्रक्रिया  चल  रही  है  और  कुछ  सप्ताहों  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिए  जाने  की  उम्मीद

 पक्षकारों  की  बैठक  में  तथा  इसकी  विभिन्‍न  पैनलों  आदि  में  निर्णय  आम  सहमति

 से  लिए  जाते  यह  उम्मीद  है  कि  सदस्य  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  प्रोटोकाल  के  उद्देश्यों  क ेअनुरूप  तथ्यात्मक  अवधारणाओं

 के  आधार  पर  निर्णय  प्रोटोकाल  को  कार्यान्वित  करने  में  सौद्देश्यता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वित्तीय  तंत्र  की

 समीक्षा  एक  अन्य  सुरक्षा  उपाय

 पर्यावरण  का  संरक्षण

 2379.  श्रीमती  वीनू  कुमारी  देवी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनेक  पर्वतीय  श्रृंखलाओं  में  शहरों  के  विकास  के

 लिए  और  औद्योगिक  उद्देश्यों  स ेटीलों  और  पहाड़ियों  का  विनाश  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार  देश  की  पारिस्थितिकी

 और  पर्यावरण  संतुलन  को  क्षति  पहुंचाई  जा  रही  और

 यदि  तो  पर्वत  श्रृंखलाओं  के  विनाश  को  रोकने  और  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  जैसा  कि  1992

 में  बनाई  गई  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  में  कहा  गया  है  पर्वत  श्रृंखलाओं  का  पारिस्थितिकी  दृष्टि  से  संरक्षण  पर  सरकार

 का  ध्यान  आकृष्ट  हो  रहा  पर्वत  धृंखलाओं  के  संरक्षण  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 कार्यों  को  करने  के  लिए  मार्ग-निदेशों  का  जारी  किया

 घाटी  और  अग़वली  श्रृंखला  के  कुछ  भाग  में  संवेदनशील  क्षेत्रों  में विकासात्मक  गतिविधियों  के  नियंत्रण

 के  लिए  पर्यावरण  1986  के  तहत  अधिसूचनाएं  जारी

 1980  का

 पहाड़ियों  में  और

 क्षेत्र  का  पारिस्थितिकीय  दृष्टि  से  उपयुक्त  प्रौद्योकियों  तथा  ज्ञान  के

 विकास  के  लिए  गोविन्द  बल्‍लभ  पंत  हिमालय  पर्यावरण  और  संस्थान  की  सहायता

 14

 ।
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 विजयवाड़ा  रेल  लाइन  पर  उपरि  पुल  का  निर्माण

 2380.  श्री  शोभनाद्रीश्यर  राव  बांड्डे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विजयवाड़ा-अलोरू  रेल  लाइन  पर  विजयवाड़ा  के  निकट  अजीत  सिंह  नगर  में  रेल

 फाटक  के  स्थान  पर  सड़क  उपरि  पुल  के  निर्माण  को  स्वीकृति  दी

 इस  पर  कितनी  राशि  व्यय  और

 यह  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  सी  जाफुर  :  जी

 मार्च  94  के  अंत  तक  खर्च  की  गई  राशि  12.41  लाख  रुपए

 रेलवे  रेलपथ  के  ऊपर  पुल  का  भौतिक  निर्माण  कार्य  पृषपिक्षित  औपचारिकताएं  पूरी  कर  लेने  तथा

 राज्य  सरकारों  द्वारा  पहुंच  मार्गों  पर  कार्य  शुरू  कर  दिए  जाने  के  बाद  प्रारंभ

 नीम  के  पेड़

 2381.  श्री  एस«  एम«  लालजान  बाशा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नीम  के  पेड़ों  के  पौधरोपण  को  बढ़ावा  देने  हेतु  एक  प्रोत्साहन  योजना  तैयार

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौग  क्या

 क्‍या  किसानों  को  नीम  के  पेड़ों  के  लाभों  के  संबंध  में  अधिकांश  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  भी अपने  विचार

 व्यक्त  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  भारतीय  नीम  के  पेड़ों  के  उत्पादों  का  विदेशों  में  पेटेंट  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  नहीं इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 शैसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं

 प्याज  का  उत्पादन

 2382.  उम्मारेष्टि  बेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  प्याज  का  कितना  उत्पादन  किया  गया  और  कुल
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 कितने  क्षेत्र  मे ंइसकी  खेती  की

 क्या  अपने  देश  में  प्याज  और  इसके  बीजों  के  निर्यात  की  अच्छी  संभावना

 यदि  तो  प्याज  और  इसके  बीजों  के  निर्यात  के  लिए  नीति  विनियमन  में  ढील  देने  के  संबंध  में  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  वर्ष  1993-94  के  लिए  प्याज  के  अनुमानित

 क्षेत्र  और  उत्पादन  के  राज्य-वार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 प्याज  का  निर्यात  किया  जाता  प्रतिबंधित  मद  क्रम  सं+  20  के  अन्तर्गत  भाग  1]  159  में  प्याज  के

 बीज  को  वर्गीकृत  किया  गया  है  जिसका  निर्यात  प्रत्येक  मामले  के  हिसाब  से  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  किया

 गया

 खान-पान  ठेका

 2383.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  प्लेटफार्मों  पर  दुग्ध  बिक्री  स्टालों  पर  चाय  और  स्नैक्स  की  ग्रिक्नी  के  लिए  खान-पान  ठेके  के

 आवंटन  हेतु  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गये

 कया  सरकार  ने  उत्तर  रेलवे  में  ऐसे  मामलों  को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  संशोधित  नीति  के  कारण  स्टालों  पर  दुग्ध  बिक्री  में  गिरावट  आयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  घाटे  की  क्षतिपूर्ति  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए

 जारहे
 ह

 रेल  मंत्री  जाफुर  मिल्क  बारों  से  चाय  तथा  सीमित  स्तैक  मर्दों  की  बिक्री

 की  अनुमति  दी  जाती  है  बशर्तें  उसी  स्टेशन  पर  आबंटित  स्थान  के  भीतर  कई  स्रोतों  से  यात्रियों  के लिए  इन  मददों

 को  उपलब्ध  कराने  का  औचित्य  हो  तथा  मिल्क  बार-दृध  की  मर्दों  की  बिक्री  जारी

 प्रश्न  नहीं

 कोयला  बैगनों  को  खाली  करना

 2384.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  ;  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  वाराणसी  जिले  (३०  के  शिवपुर  रेल  स्टेशन  पर  कोयला  बैगनों  की  खाली

 करने  के  कारण  बड़े  पैमाने  पर  फैल  रहे  प्रदूषण  की  ओर  गया  और
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 सरकार  द्वारा  इस  स्टेशन  पर  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 रैल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 पार्टियों
 से

 कोयले  की  सावधानीपूर्वक  उतराई  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  कम  धूल  उड़े  और

 उनसे  प्रदूषण  का  स्तर  नीचे  रखने  के  लिए  पानी  का  छिड़काव  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  इसके

 प्रदूषण  रोकने
 के  लिए  चालू  मानसून  के  दौरान  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर  वृक्षारोपण  किया  जा  रहा

 क्षेत्रीय  कार्यालय  का  स्थानानतरण

 2385.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  भुवनेश्वर  से  कलकता  स्थानान्तरित  करने  और  अधीनस्थ

 अधिकारियों  को  समयोजित  करने  के  उद्देश्य  से  1989  में  9295  वर्ग  फुट  भूमि  अधिगृहीत  की

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौण  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  भूमि  पर  डेढ़  वर्ष  तक  कब्जा  रखने  के  परिणामस्वरूप  5  करोड़  57  लाख  रुपये

 का.घाटा  हआ  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  भुवनेश्वर  से  कलकत्ता  स्थानान्तरित  करने  संबंधी  प्रस्ताव  को

 स्थगित  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  और  कलकता  में  मंत्रालय

 के  कार्यालयों  के  लिए  किराए  पर  लिए  गए  आवासों  के  ब्यौरे  निम्नवत्‌  हैं  :-

 _  वर्गफुट  क्षेत्र

 छा  तीय  बन  सर्वेक्षण  >
 ः

 4638

 2.  मुख्य  बन  संरक्षक  -  3531

 3.  गंगा  परियोजना  निदेशालय  -  1126

 कुल  पं  9295

 13  1989  से  8  अगस्त  1900  तक  कब्जा  करने  के  लिए  5.23  लाख  २  का  किराया  देना

 प्रशासनिक  औचित्य  के  कार्यालय  को  भुवनेश्वर  में  रखने  का  निर्णय  किया
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 विद्यालयों  में  धर्म  की  शिक्षा

 2386.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्यालयों  के  पाद्यक्रमों  में  विभिन्‍न  धर्मों  और  मतों  की  शिक्षा  को शामिल  करने  के  लिए  राज्यों

 को  समय-समय  पर  कतिपय  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 धार्मिक  सह-अस्तित्व  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  सभी  स्तरों  की  शिक्षा  की  पाद्यचर्या  में  शामिल  करने  के  लिए  अनेक  कोर

 पाद्यचर्य  क्षेत्रों  का चयन  किया  गया  इसमें  भारत  की  साँझी  सांस्कृतिक  विरासत  शामिल  विभिन्‍न  धर्मों

 के  ज्ञान  और  समय  का  विकास  तथा  भारत  की  धार्मिक  विविधता  का  महत्व  इसके  महत्वपूर्ण  संघटक  राष्ट्रीय

 शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  तैयार  किए  गए  पाद्यक्रमों  तथा  पाद्यपुस्तकों  में  विभिन्‍न  धर्मों  के  मतों

 और  प्रथाओं  का  अध्ययन  शामिल  राज्यों/केन्र  शासित  प्रदेशों  के  शैक्षिक  प्राधिकरणों  को  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद  का  पाद्यक्रम  और  पाद्य-पुस्तकें  उपलब्ध  करा  दी  गई  हैं  ताकि  वे  इन्हें  अपना  सकें  और

 अपने  अनुकूल  बना

 कपास  का  उत्पादन

 2387.  डा«  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 श्री  मीतिश  कुमार  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  में  कपास  के  उत्पादन  में  भारत  का  कौन-सा  स्थान

 क्‍या  देश  में  कपास  की  औसत  उत्पादन  दर  असंतोषजनक

 क्‍या  हाल  ही  में  इस  औसत  दर  में  कोई  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वर्ष  1990  के  दौरान  औसत  दर  कितनी  थी  और  1994  में  इस  समय  तक  औसत  दर

 कितनी  और

 वर्ष  2000  के  अंत  तक  इसकी  औसत  उत्पादन  दर  में  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  की  प्रोडक्शन  ईयर
 *

 बुक  1992  के  अनुसार  कपास  उत्पादन  के  मामले  का  विश्व  में  तीसरा  स्थान
 नि  ॒

 विश्व
 के

 औसत  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  कपास  की  प्रति  हैक्टेयर  औसत  उत्पादन  दर  बहुत  ही

 कम

 जी

 कपास  का  प्रति  हैक्टेयर  औसत  उत्पादन  जो  1990-91  में  225  कि०ग्रा०  था  1993-94  में  बढ़कर

 266  तक  पहुँच  1994-95  के  कपास  उत्पादन  के  बारे  में  बताना  बहुत  जल्द  बाजी  होगी  क्योंकि

 सभी  राज्यों  में  इस  फसल  की  बुआई  का  कार्य  अभी  समाप्त  नहीं  हो  पाया

 देश  में  कपास  के  औसत  उत्पादन  में  वर्ष  2000  ई०  तक  वर्तमान  स्तर  के  मुकाबले  20%  तक  वृद्धि

 होने  की  आशा

 प्रदूषण  नियंत्रण  अध्ययन

 2388.  प्रो  सावित्री  लक्ष्मणन्‌  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  का  विचार  सत्रह  श्रेणियों  के  अंतर्गत  आने  वाले  नब्बे  उद्योगों  के

 बारे  में  गहन  प्रदूषण  अध्ययन  करने  का  और

 ve  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  उद्योगों  और  उनकी  श्रेणियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  और  1992-93

 तथा  1993-94  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  का  पर्यावरणीय  संपरीक्षा  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  उद्देश्य  से

 अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  की  अभिनिर्धारित  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  आने  बाले  90  उद्योगों  में  गहन  प्रदूषण

 नियंत्रण  अध्ययन  करने  का  प्रस्ताव  उन्होंने  17  श्रेणियों  के  8  उद्योगों  और  दूसरी  प्रेणियों  के  9  उद्योगों  के

 लिए  पहले  ही  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  उनके  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  का  श्रेणी-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 विवरण

 प्रत्येक  श्रेणी  में  उन  उद्योगों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  जिनके  संबंध  में  गहन  अध्ययन  किए

 ma

 श्रेणि...................>£&
 उद्योगों

 की
 संझ्या

 2  3

 1.  एल्यूमिनियम  प्रगालक  04

 वि  2...  काष्टिक  सोडा  04

 3...  सीमेन्ट  10

 4  तांबा  प्रगालक  03
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 1  2  3

 5.  मद्निर्माण  उद्योग  05

 6.  डाइज  एंड  डाइज  इन्टरमीडिछएट्स  05

 7...  उर्वरक  08

 8...  समेकित  लौह  और  इस्पात॑  01

 9...  चर्मशोधनशालाएं  05

 10...  कीटनाशक  05

 Ll.  पैट्रोकेमिकल  01

 12.  .  फार्मेस्यूटिकल  05

 3.  लुगदी  और  कागज  05

 14...  तेल  शोधनशाला  03

 15.  चीनी  07

 16. ary  बिजली  संयंत्र  09

 17.  जस्ता  प्रगालक  01

 18...  .  अन्य  श्रेणियां  09

 3.  कल  0०%
 कोंकण  क्षेत्र  में  विश्वविद्यालय

 हु

 2389.  श्री  धर्मणणा  मॉडयूया  सादुल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महासागर  तथा  मछलीपालन  के  विकास  हेतु  महाराष्ट्र  क ेकॉकण  जैसे  पिछड़े

 इलाके  में  विश्वविद्यालय  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  शिक्षा  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 1992  में  यथासंशोधित  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  संस्थाओं  में

 चहुँमुखी  सुधार  करने  की  आवश्यकता  को  देखते  निकट  भविष्य  में  विद्यमान  संस्थाओं  में  सुविधाओं  के  समेकन  *

 एवं  विस्तार  पर  मुख्य  बल  दिया
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 2390.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 *

 क्‍या  रेलवे  का  अपना  अनुसंधान  विभाग  सदी  में  डीजल  ट्रेक्शन  के  लिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी

 विकसित  करने  में  सक्षम  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  विभाग  का  आधुनिकोकरण  वियाराधीन  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  और  (a)  डीजल  रेल  इंजन  प्रौद्योगिकी  में  विभिन्‍न

 क्षेत्र  अर्थात्‌  डीजल  इंजन  सहायक  ब्रेक  कंट्रोल  आदि  सम्मिलित  अगली  शताब्दी

 में  डीजल  कर्षण  में  काफी  प्रौद्योगिकी  संबंधी  परिवर्तन  होने  की  संभावनाएं  माइक्रोप्रोसरे  पर  आधारित  नियंत्रण

 प्रणालियां  आदि  का  डीजल  रेल  इंजनों  पर  बड़े  पैमाने  पर  इस्तेमाल  किया  जाएगा  इन

 पभी  में  प्रारंभ  में  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  विकसित  करने  के  लिए  पर्याप्त  पुष्टि  अवधि  वित्तीय  निवेश  तथा  परिष्कृत
 ब्नात्मक  सुविधाओं  की  आवश्यकता  यद्यपि  संबंधित  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  विकसित  करते  के

 स  किये  जाते  रहेंगे  परन्तु  विदेश  से  प्राद्योगिकी  को  अपनाकर  देशी  प्रयासों  को  बढ़ाना  आवश्यक

 अनुसंधान  अभिकल्प  एवं  मानक  संगठन  में  अनुसंधान  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  एक  सतत  कार्य

 उड़ीसा  में  ऊपरि  पुल

 2391.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  सड़क  मार्ग  पर  कितने  ऊपरि  पुल  निर्माणाधीन  हैं

 प्रत्येक  ऊपरि  पुल  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई

 उन  ऊपरि  पुलों  का  निर्माण  कार्य  तेज  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफर  :  6।

 प्रगति  इस  प्रकार  है
 _

 प्रगति

 ऊपरी  सड़क  पुलों  रेलवे  का  राज्य  सरकारों  का

 का  ब्यौरा  भाग

 ।  2  3  4

 1.  भुवनेश्वर  में  100%  कुछ  नहीं

 ऊपरी  सड़क  पुल
 :

 2.  भुवनेश्वर  जी  85%  कुछ  नहीं

 में  ऊपरी  सड़क  पुल
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 1  2  _  3  4

 3.  जाजपुर-क्योंझ्वर  रोड  में  65%  कुछ  नहीं

 ऊपरी  सड़क  पुल

 4...  ग़यगडा  में  ऊपरी  सड़क  पुल  40%  62%

 5.  टिटलागढ़  में  ऊपरी  सड़क  पुल  4%  कुछ  नहीं

 __6.
 केसिंगा  में  ऊपरी  सड़क  पुल  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 और  रेलवे  के  भाग  में  कार्य  की  प्रगति  संतोषजनक  राज्य  सरकार  को  पहुंच  मार्गों  पर  कार्य

 की  गति  तेज  करनी

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालय/गोदाम

 2392.  श्री  प्रबीन  डेका  :  कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  असम  के  उन  जिलों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालयों/गोदामों  की

 स्थापना  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  है  जहां  वर्तमान  में  कार्यालय/गोदाम  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  माथ  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  गुवाहाटी  में  अपना  आंचलिक  कार्यालय  है  जिसके  नियंत्रण  में  निगम  के असम

 और  उत्तर  पूर्वी  सीमावर्ती  क्षेत्र  हैं  और  यह  कार्यालय  1989  से  कार्य  कर  रहा  यह  कार्यालय  समस्त

 उत्तर  पूर्वी  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में भारतीय  खाद्य  निगम  के  खाद्यान्नों  सम्बन्धी  परिचालनों  की  प्रभावी  रूप

 से  देख-भाल  कर  सकता  इसके  काफी  संख्या  में  जिला  कार्यालय  असम  में  और  अधिक

 कार्यालय  स्थापित  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 असम  में  40  गोदाम  हैं  जो  पूरे  राज्य  में  फैले  हुए  हैं  और  इनकी  कुल  भण्डारण  क्षमता  2.87  लाख  मीटरी

 टन  असम  के  सभी  राजस्व  जिले  इन  गोदामों  से  जुड़े  हुए  हैं  जो  राज्य  की  खाद्यान्न  आवश्यकता  को  पूरा  करने

 के  लिए  पर्याप्त  समझे  जाते

 निजामुद्दीन-श्रीगंगानगर  एक्सप्रैस  गाड़ी  का  गंतव्य  स्थान  आगे  बढ़ाना

 2393.  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  चालू  की  गई  हजरत  निजामुद्दीन-श्रीगंगानगर  एक्सप्रैस  रेल  गाड़ी  को  राज्य  के  कुछ

 नजदीकी  और  आस-पास  के  नगरों  के  यात्रियों  के  लिये  सुलभ  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस्र  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 रेल  मंत्री  जाफुर  :  जी

 भर्टिडा  में  गाड़ी  को  विभाजित  करने  तथा  एक  हिस्से  को  फाजिल्का  तक  चलाने  के

 जांच  की  गई  है  परन्तु  परिचालनिक  कठिनाइयों  के  कारण  व्यावहारिक  नहीं  पाया

 संकर  बीज

 2394.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड्डढे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  एक  वर्ष  में  अच्छे  किस्म  के  विशेषकर  संकर  बिनौलों  तथा  धान  के  बीजों  के  मूल्यों
 में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  संकर  किस्म  के  बीजों  को  विकसित  करने  तथा  उन्हें  किसानों  को  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या

 कदम  उठा  रही  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  तथा  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  कपास  के  संकर  बीजों

 के  मामले  में  केवल  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  बीजों  के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  ह ैजबकि  धान  के  बीज  के  मूल्यों
 में  ऐसी  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  कपास  के  संकर  बीजों  के  मूल्य  में  वृद्धि  मात्र  निम्नलिखित  कारणों  से  हुई  है  :-

 (0)  पिछले  वर्ष  कपास  की  फसल  की  पैदावार  बेहतर  होने  की  बजह  से  आंध्र  प्रदेश  तथा  इसके  समीपवर्ती

 क्षेत्रों  में अत्यधिक
 ह

 (॥)  तम्बाकू  तथा  जिजेजी  के  कुछ  क्षेत्र  मे ंकपास  की  खेती  शुरू  कर

 संकर  बीजों  के  विकास  तथा  उत्पादन  में  तेजी  लाने  के  लिये  1989  से  विशेष  अनुसंधान

 तथा  विकास  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  इसके  साथ-साथ  संकर  बीजों  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  भी  की  जा  रही  है  और

 इससे  कृषकों  को  उचित  मूल्यों  पर  संकर  बीज  बेहतर  ढंग  से  उपलब्ध

 रेलवे  क्वार्टर

 2395.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1987-88  से  विभिन्न  रेलवे  जोनों  में  काफी  संख्या

 में  क्वार्टर  खाली  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  जोनवार  ब्यौरा  क्या

 (n)  क्वार्टरों  क ेखाली  रहने  के  कारण  प्रति  वर्ष  आवास  किराया  भत्ते  आदि  पर  कितना  व्यय  हो  रहा
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 इस  संबंध  में  क्षेत्रीय  आवास  रामितियों  को  सरकार  द्वारा  जारी  अनुदेशों  और  उपयुक्त  रेल  कर्मचारियों

 को  इन  क्वार्टरों  को  आवंटन  सुनिश्चित  करने  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकद्ठी  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल

 पर  रख  दो

 समेकित  मत्स्य  पालन  परियोजनाओं  में  कामबन्दी

 2396.  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समेकित  मत्स्य  पालन  परियोजना  निदेशालय  कोच्चि  ने  9  1994  से  मत्स्यपालन  अनुभाग
 में  कामबन्दी  की  घोषणा  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  को  कामबन्दी  के  कारण  कितना  घाटा  और

 सरकार  द्वारा  भारत-नोर्वेजियन  परियोजना  कर्मचारी  संगठन  के  साथ  इस  मुद्दे  को  सुलक्षाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  तथा  समेकित  मत्स्य  पालन  परियोजना  कोच्चि  के  प्रबन्धकों  द्वारा  10

 1994  को  00.00  बजे  से  चालक  अनुभाग  में  आंशिक  रूप  से  कामबन्दी  की  घोषणा  की  गई  थी  क्योंकि  चालक

 दल  मत्स्य  परियोजना  संबंधी  जहाजों  को  अपनी  क्षमता  के  अनुसार  चलाने  से  लगाताए  इन्कार  करते  रहे  थे  और

 इससे  सरकार  को  अत्यधिक  हानि

 कामबन्दी  की  अवधि  के  दौरान  29.60  लाख  रुपये  की  हानि  आकलित  की  गई

 सहायक  श्रम  कोचिन  के  माध्यम  से  समझौता  कराने  के  प्रयास  किये  गये  थे  लेकिन  बार-बार

 बैठक  करने  के  बावजूद  इस  मसले  का  समाधान  नहीं  मिल  इस  विभाग  के  उप  सचिव  को  भी  स्थिति  का

 जायजा  लेने  तथा  बातचीत  में  सहायता  करने  के  लिऐ  दिल्ली  से  कोचिन  भेजा  अन्ततोगत्वा  कर्मचारियों  के

 इस  आश्वासन  के  परिणामस्वरूप  कि  वे  जहाजों  का  प्रभावी  ढंग  से  प्रचालित  करने  में  सहयोग  प्रबन्धकों

 द्वारा  समेकित  मत्स्य  परियोजना  में  आंशिक  काम  बन्दी  की  स्थिति  18  1994  को  00.00  बजे  से  समाप्त

 घोषित  कर  दी  गई  काम  बन्दी  समाप्त  हो  जाने  पर  चालक  अनुभाग  से  सम्बन्धित  सभी  कर्मचारी  काम  पर

 आ  गये  और  उनको  सौंपे  गये  कार्य  करने  पर  सहमत  हो  गये  और  जहाज  लम्बे  समय  तक  समुद्र  में  कार्य  करने

 के  लिये  निकल  चुके
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 प्रयुक्त  बैटरियां

 2397.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :

 वाई  एस«  राजशेखर  रेड्डी  :

 श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  हानिकारक  रसायनों  के  भण्डारण  और  आयात

 में  प्रयुक्त  बैटरियों  के  लिए  कोई  प्रावधान  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लग  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  दिल्ली  में  धातुएं  गलाने  वाले  एककों

 द्वारा  आयातित  शीशा  अपशिष्टों  से  उन  क्षेत्रों  में तबाही  हुई  थी  जहां  ये  कारखाने  स्थित  हैं  और  जिनसे  न  केवल

 स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याएं  ही  पैदा  नहीं  हो  रही  थीं  बल्कि  पशु  भी  मर  रहे

 यदि  तो  ऐसे  एककों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 इण्टरनेशनल  बेस  कवेंशन  को  लागू  करने  और  ऐसे  हानिकारक  पदार्थों  क ेआयात  पर  रोक  लगाने

 हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कमल  :  और

 पाश  तथा  प्रयुक्त  बैटरियों  में  निहित  अन्य  विषाक्त  घटकों  जैसे  परिसंकटमय  अपशिष्टों  के  प्रबंधन  की  पर्यावरण

 1986  के  तहत  मंत्रालय  ट्वारा  अधिसूचित  परिसंकटमय  अपशिष्ट  एवं  1989

 में  पहले  ही  शामिल  कर  दिया  गया

 और  केद्दीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  की  गई  जांचों  से  पता  चलता  है  कि  उत्तर-पश्चिम  दिल्ली

 में  मुण्डका  और  नांगलोई  में  गौण  सीसा  प्रगालक  यूनिटों  से  आसपास के  क्षेत्रों  मे ंलोगों  तथा  मवेशियों  के  लिए

 पर्यावरणीय  प्रदूषण  और  स्वास्थ्य  समस्‍यायें  पैदा  कर  दी  इन  जांचों  के  अनुसार  में  यूनिटें  कच्चे  माल  के  तौर

 पर  देशी  और  आयातित  दोनों  थकस्म  की  बैटरियों  के कतरन  का  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने  कोई  प्रदूषण

 नियंत्रण  उपाय  नहीं  किए  वायु  निधारण  एवं  1981  के  तहत  दिल्‍ली  में  और  उसके

 आसपास  108  यूनिटों  को  बंद  करने  के  आदेश  जारी  किए  गए

 परिसंकटमय  अपशिष्टों  को  परिसंकटमय  अपशिष्ट  एवं  1989  के  नियम

 11  के  तहत  विनियमित  किया  जाता  केन्द्र  सरकार  ने  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  से परिसंकटमय  अपरशिष्टों  के

 आयात  के  पत्तन  पर  प्रवेश  को  तब  तक  के  लिए  रोक  देने  का  अनुरोध  किया  है  जब  तक  इनको  पर्यावरण  एवं

 बन  मंत्रालय  द्वारा  अनुमति  दे  दी  जाती  भारत  सरकार  परिसंकटमय  अपशिष्टों  के  सीमा-पार  गमन  और  उनके

 निपटान  के  नियंत्रण  संबंधी  बेसल  कन्वेंशन  का  एक  पक्षकार  है  और  भारत  के  लिए  पर्यावरण  एबं  बन  मंत्रालय

 को  सक्षम  प्राधिकारी  पदनामित  किया  गया  परिसंकटमय  अपशिष्टों  क ेसभी  आयात  और  निर्यात

 इस  कन्वेंशन  के  उपबंधों  के  अधीन  हैं  और  इसके  लिए  इस  मंत्रालय  की  सहमति  अपेक्षित
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 मात्स्यथिकी  पत्तन

 2398.  श्री  धर्मण्णा  मोंडयूया  सादुल  :
 *

 श्री  गोविन्दराव  निकम  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कॉकण  समुद्र  तट  पर  मात्स्यिकी  पत्तनों  का  विकास  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
 /

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस»  कृष्ण  :  जी

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 लेक्चरार  के  पद  पर  नियुक्ति

 2399,  श्री  भगवान  शंकर  रावत  ;  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  1993  तक  पी«एच«डी०  की  डिग्री  प्राप्त  करने  वाले

 उम्मीदवारों  को  लेक्चरार  पद  की  नियुक्ति  हेतु  अर्हता  व्यापक  परीक्षा  से  छूट  दे  दी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  पूरे  देश  के  उच्च  शिक्षा  आयोग  और  राज्यों  के  लोक  सैवा  आयोग  लेक्चरार  पद

 के  चयन  हेतु  ऐसे  उम्मीदवारों  को  पात्रता  प्रदान

 यदि  तो  क्या  सभी  संबंधित  आयोगों  ने  इस  संबंध  में  सूचना  भेज  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  आयोग  के  निर्णय  के  निर्णय  का  पालन  न  किए  जाने  के  संबंध  में  किसी  क्षेत्र  स ेकोई  सूचना

 मिली  और

 यदि  तो-तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  31.12.1993  तक  अपनी  पी«एच«डी०

 डिग्री  प्रस्तुत  करने  वाले  उम्मीदवारों  को  राष्ट्रीय  पात्रता  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  से  छूट  देने  की  सहमति  दे  दी

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  निर्णयों  पर  संबंधित  एजेंसियों  द्वारा  यथोचित  ध्यान  दिया  जाता

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सभी  विश्वविद्यालयों  को  10.2.1993  को  तथा  राज्य  सरकारों
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 को  15.6.93  को  सूचना  भेज  दी

 7  प्रश्न  नहीं

 (8)  प्रश्न  नहीं

 कोको  की  खेती

 2400.  श्री  पी०  सी०  थॉमस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  1993-94  के  दौरान  कोको  के  उत्पादन  और  इसकी  खेती  में  कितनी  वृद्धि

 हुई

 देश  में  कोको  की  अनुमानित  खपत  कितनी

 इसका  किस  तरह  से  इस्तेमाल  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  का  इसके  लिए  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  का  विचार

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना  में  1993-94

 के  दौरान  कोको  के  उत्पादन  में  न्यूनतम  बुद्धि  हुई  है  जो  निम्नवत  है  :-

 उत्पादन

 1991-92  1376

 1992-93  7357

 __ 1993-94  00

 देश  में  कोको  की  अनुपानित  खपत  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 कोको  को  चाकलेट  उत्पादों  में  परिवर्तित  किया  जाता  है  तथा  उसकी  खपत  की  जाती

 चूर्ण  तथा  मक्खन  का  प्रयोग  बेकरी  उत्पाद  तैयार  आइसक्रीम  ड्िंकिंग  चाकलेट  तथा  माल्ट  तैयार  करने

 में  किया  जाता
 *

 जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 कोकों  का  प्रचालित  मूल्य  12  से  13-50  रुपये  प्रति  किलो  जो  उचित

 रेल  के  डिब्बों  का  अनुरक्षण

 2401.  श्री  शांताराम  पोतदुखे  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ई.एम-यू०  के  डिब्बों  सहित  कैरियज  और  बैगनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  के  व्यय  में  वृद्धि
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 के  बावजूद  विभिन्‍न  गाड़ियों  में  लगे  डिब्बों  पुराने  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  का  अनुरक्षण  बहुत  घटिया  स्तर

 का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  जोन  में  डिब्बों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  पर  हुए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 और

 सरकार  ने  यात्री  डिब्बों  और  माल  डिब्बों  के  समुचित  अनुरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  सी  के०  जाफर  :  से  पिछले  दो  वर्षों  में  एम०  यू०  सहित  सवारी

 डिब्बों  और  माल  डिब्बों  के  अनुरक्षण  पर  खर्च  में  वृद्धि  मुद्रास्फीति  की  सामान्य  दर  के  अनुरूप  ही

 रेलों  पर  इस  आशय  के  अनुदेश  पहले  ही  मौजूद  हैं  कि  कारखानों  और  चालू  लाइन  पर  सवारी  तथा  माल

 डिब्बों  की ओर  समुचित  और  समय  पर  ध्यान  दिया  इसके  अतिरिक्त  रेलों  को  सवारी  डिब्बों  की  दशा  सुधारने
 के  लिए  एक  अभियान  चलाने  के  अनुदेश  दिए  गए  थे  तथा  रेलों  पर  इनके  कार्यान्वयन  पर  उच्चतम  स्तर  पर  निगरानी

 रखी  जा  रही

 माल  डिब्बा  अनुरक्षण  खास  तौर  पर  कारखानों  और  चालू  लाइन  पर  ओवरहाल  पर  निरन्तर  निगरानी  रखो

 जा  रही  ताकि  विश्वसनीयता  में  सुधार  किया  जा  मार्ग  में  माल  डिब्बों  क ेअलग  होने  की  घटनाएं  1992-93
 की  तुलना  में  1993-94  में  19%  कम  हुई

 एम०  यू७  को  छोड़कर  सवारी  डिब्बा  अनुरक्षण  के  लिए  मांग  6  के  अंतर्गत  1993-94  का  संशोधित

 अनुमान  467.22  करोड़  रुपए

 ह॥

 यात्री  सुविधाएं

 2402.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  उन  रेलबे  स्टेशनों  के  नाम  हैं  जहां  पर  शौचालय

 विश्रामालय  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  और  जिनके  प्लेटफार्म  बिना  छत  के

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  और  यदि  तो  ऐसे  कितने  मामले  रेल  परामर्शदात्री

 समिति  को  भेजे  ;

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इन  रेलवे  स्टेशनों  पर  ये  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी
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 2403.  श्री  शांताराम  पोतदुखे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केद्र  द्वारा  प्रायोजित  काटन  डेवलपमेंट  प्रोग्रामਂ  का  कार्यान्वयन  कब

 कार्यक्रम  का  प्रमुख  उद्देश्य  क्या

 राज्यवार  1993-94  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  गई  और  1994-95  के  लिए
 *

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  एक  वर्ष  पूर्व  की  तुलना  में  इसके  कार्यान्वयन  के  पश्चात्‌  उपलब्धि  कितनी

 और

 इस  कार्यक्रम  को  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  किस  तरह  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  केन्द्रीय  प्रायोजित  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम
 का  कार्यान्वयन  वर्ष  1971-72  से

 किन-किन  राज्यों  में  ऐसा  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है

 इस  कार्यक्रम  का  मुख्य  उद्देश्य  कपास  उत्पादन  को  बढ़ाना  है  ताकि  घरेलू  आवश्यकता  को  पूरा  किया

 जा  सके  और  निर्यात  हेतु  कपास  बच

 जिन  राज्यों  में  यह  कार्यक्रम  चल  रहा  है  उनके  नाम  हैं-आंध्र  मध्य

 तमिलनाडु  और  उत्तर

 1993-94  के  दौरान  मुहैया  की  गई  तथा  1994-95  के  दौरान  आबंटित  की  गई  राज्यवार  वित्तीय  सहायता

 (75%  केद्धीय  नीचे  दर्शायी  गई  हैं  :-

 ही  री  ____  रुपये
 राज्य  1993-94  1994-95  के  दौरान

 के  दौरान  मुहैया  की  आबंटित  की  गई

 1  2

 (1)  आशभ्ध  प्रदेश  निर्मुक्त  नहीं  की  गई  64.836

 (2).  गुजरात  45.65  75.00

 (3).  हरियाणा  58.71  81.00

 (4).  कनटिक  24.86  65.0625

 (5)  मध्य  प्रदेश  20.33  64.1288

 (6)  महाराष्ट्र  71.58  297.57
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 1  2  3  4

 (7).  उड़ीसा  3.48  6.1875  दि

 (8).  पंजाब  151.15  235.875
 +

 (9).  राजस्थान  88.35  70.8575

 (10)  तमिलनाडु  200.06  261.975

 Ql)  उत्तर  प्रदेश  1.73  6.1125 665.90
 665.9  1228.6348

 केन्द्रीय  प्रायोजित  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  बाद  से  कपास  का  उत्पादन  जो

 1970-71  में  170  किलोग्राम  प्रत्येक  की  476  मिलियन  गांठें  बढ़कर  1992-93  में  11.58  मिलियन  गांठें

 हो

 चुनिन्दा  जिलों  में  उन्नत  कपास  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  में  प्रशिक्षणें  का आयोजन  किया  जा  रहा  इनके

 समेकित  कीट  प्रबन्ध  में  प्रदर्शन  व  प्रशिक्षण  का  भी  आयोजन  किया  जा  रहा

 आमखश्ध्र  प्रदेश  में  रेलवे  क्वार्टर

 2404.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आश््र  प्रदेश  में  रेल  कर्मचारियों  को  उनकी  बारी  आने  पर  गैर-आवश्यक  श्रेणी

 में  कितने  रेलबे  क्वार्टट  आवंटित  किए  ‘r

 रेलवे  क्वार्टरों  के  बिना  बारी  के  आवंटन  के  लिए  क्‍या  मानदंड  गये

 इस  प्रकार  के  आवंटन  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  गि

 कितने  कर्मचारियों  को  क्वार्टर  आवंटित  किए  गए  और

 बकाया  कर्मचारियों  के आवेदन  किन  आधारों  पर  अस्वीकृत  कर  दिए  गए  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभापटल

 पर  रख  दी

 पारिस्थितिकी  के  अनुकूल  कीटनाशक

 2405.  श्री  शांताराम  पोतदुखे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पर्यावरण  प्रदूषण  को  रोकने  हेतु  पारिस्थितिकी  के  अनुकूल  कीटनाशक  बनाने  के

 कोई  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  *  *

 कृष्ण  :  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  नई  भारतीय  रसायन  प्रौद्योगिकी
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 संबंधी  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  पारिस्थितिकीय  रूप  से  अनुकूल  इन  अनुसंधानात्मक  प्रयासों

 के  फलस्वरूप  नीम  पर  आधारित  योग  तथा  वैसिलस  थुरिन्जिसिस  तथा  बैसिलस  स्फाराइकस

 पर
 आधारित  खरपतवार  नाशी  दवाइयां  विकसित  की  गई

 देश  में  नीम  पर  आधारित  कूमिनाशी  दवाओं  और  खरपतवार  नाशी  दवाओं  को  बढ़ावा  देने  तथा  उन्हें  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिये  उठाए  गये  मुख्य  कदम  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  नीम  पर  आधारित  कूमिनाशी  दवाओं  और  खरपतवार  नाशी  दवाओं  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  पंजीकरण

 प्रविधियों  को  सरल

 (2)  अनन्तिम  पंजीकरण  के  अवधि  में  नीम  पर  आधारित  कृमिनाशी  दवाओं  तथा  खरपतवार  नाशी  दवाओं

 का

 (3)  समेकित  कृमि  प्रबन्ध  के  समग्र  कार्यक्षेत्र  क ेतहत  नीम  पर  आधारित  कृमि  नाशी  दवाओं  तथा  खरपतवार

 नाशी  दवाओं  को  शामिल

 हाल्ट  स्टेशन

 2406.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्वी  रेल  के  पंस्कुरा-हल्दिया  सेक्शन  में  रानीयक  स्थान  पर  यात्री  हाल्ट  स्टेशन  के  निर्माण

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  और  पांसकुड़ा-हल्दिया  खंड  पर  शिल्पाप्रवेश

 और  हल्दिया  स्टेशनों  के  बीच  रानीचक  में  हाल्ट  स्टेशन  खोलने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  परन्तु  वित्तीय

 एवं  परिचालनिक  दृष्टि  से  इसे  औचित्यपूर्ण  नहीं  पाया

 खाद्याननों  के  अन्तर्गत  भूमि

 2407.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आश्च्र  प्रदेश  में  खाद्यान्नों/बागवानी  की  खेती  के लिए  अलग-अलग  कुल  कितना  क्षेत्र  और

 इनमें  कार्यरत  किसानों  को  दी  जा  रहो  सुविधाओं  का  ब्यौर  कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  भू  उपयोग  सांख्यिकी  1990-91

 के  अनुसार  आश्च  प्रदेश  में  खाद्यान्नों  और  बागवानी  की  खेती  के  अंतर्गत  आने  वाला

 भू  क्षेत्र  क्रमशः  7762  हजार  हैक्टेयर  और  527  हजार  हैक्टेयर

 नस  सरकार  विभिन्न  फसलो  त्पादोन्मुखी
 कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  उन्नत  बीजों  के  मिनीकिटों  का वितरण  अभिज्ञात

 फार्म  उपस्करों  पर  राज  प्रमाणित  बीजों  का  वितरण  विभिन्‍न  खाद्य  एवं  बागवानी  फसलों  से  सम्बन्धित

 आद्योगिकी  अंतरण  के  लिए  प्रदर्शों  क ेआयोजन  एवं  किसानों  को  प्रशिक्षण  जैसी  विभिन्‍न  प्रकार  की  सुविधायें  और

 पा



 लिखि  a  9  अगस्तु  1994

 प्रोत्साहन  प्रदान  कर  रही  सरकार  दोनों  प्रकार  की  फसलों  के  उत्पादकों  को  मूल्य  एवं  बाजार  समर्थन  भी  प्रदान

 कर  रही

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम

 2408.  श्री  अपल  दत्त  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम  ने  कलकत्ता  में  फ्रेट  स्टेशनਂ  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 की  .

 इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  और

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम  ने  माल  प्राप्त  करने/माल  दुलाई  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  हैं  ?

 साद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  ने कलकता

 स्थित  कन्टेनर  फ्रेट  स्टेशन  के  निर्माण  के  लिए  कुल  5.17  करोड़  रुपए  की  राशि  खर्च  की

 कन्टेनर  फ्रेट  कलकत्ता  का  निर्माण  कार्य  1994  में  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है

 केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  के  कारगो  और  कन्‍्टेनरों  की  हैण्डलिंग  के  लिए  16.8.93  से  कन्टेनर  फ्रेट

 कलकत्ता  में  एक  हैण्डलिंग  और  परिवहन  एम०  इलियास  लिमिटेड  को  नियुक्ति  किया

 श्रम  सम्बन्धी  समस्याओं  के  कारण  कन्टेनर  फ्रेट  स्टेशन  अपने  परिचालनों  को  पूरी  क्षमता  से  नहीं  चला

 आशा  है  कि  कन्टेनर  फ्रेट  कलकत्ता  में  परियालन  सुचारु  रूप  से  हो  सकेंगे  क्योंकि  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम

 के  हैण्डलिंग  तथा  परिवहन  ठेकेदार  द्वारा  27.6.94  को  पत्तन  श्रमिक  जनता  पंचायत  के  साथ  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए

 दूध  में  कीटनाशकों  का  पता  लगाने  के  लिए  जांच

 2409.  डा०  आर»  मल्लू  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  बंगलौर  ने  दूध  में  कौटनाशकों  का  पता  लगाने  के  लिए  नई  और  आसान

 परीक्षण  प्रणाली  विकसित  की  है

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  जिन  विभिन्न  प्रयोगशालाओं  और  क्षेत्रीय  केद्रों  में  यह  सुविधा

 पहले  ही  उपलब्ध  वे  न  लाभ  न  हानि  के  आधार  पर  गैर  सरकारी  संगठनों  तथा  जनता  को  जांच  की  सुविधाएं
 उपलब्ध  करायेंगी

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  बंगलौर  और  करनाल  द्वारा  इस
 संबंध  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 क्‍या  दध  की  जांच  के  लिए  ये  किट  जनता  को  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  |

 कृष्ण  :  जी

 से  प्रश्न  ही  नहीं
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 18  1916  लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  परिक्रमा  रेल

 १  2410.  श्रीमती  विजय  राजे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  15  1994  से  दिल्ली  की  सड़कों  पर  यातायात  की  भीड़  को  कम  करने  हेतु

 एक  नई  तरह  की  पुनगर्ठित  बिजली  चालित  परिक्रमा  रेल  सेवा  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  सरकार  और  रेल  प्रशासन  के  बीच  कुछ  मुद्दों  पर  असहमति  के  कारण  परिक्रमा  रेल  सेवा

 शुरू  किए  जाने  में  विलम्ब  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  घ्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफुर  :  और  दक्षिणी  रिंग  निजामुद्दीन-पटेल

 पर  सुबह  और  शाम  की  व्यस्त  अवधि  में  लगभग  20  मिनट  के  अंतराल  में  फेरे  बढ़ाने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 रेलें  इस  बढ़ी  हुई  सेवा  को  15  1994  से  शुरू  करने  की  स्थिति  में  बशर्ते  कि
 दिल्‍ली  राज्य  सरकार

 इस  संबंध  में  मानी  गई  शर्तें  पूरी  कर

 जी

 प्रश्न  नहीं

 अच्छे  किस्म  की  चीनी  के  लिए  समझौता

 2411,  श्री  एम«  वी०  एस»  पूर्ति  :  क्‍या  स्पाह्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  और  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  निम्न  कोटि  की  चीनी  के  लिए  पहले

 ही  समझौता  करने  के  बाद  अच्छे  किस्म  की  चीनी  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 निम्न  कोटि  की  चीनी  के  स्थान  पर  उत्तम  किस्म  की  चीनी  प्राप्त  करने  के  लिए  आपूर्तिकर्ताओं  को

 तर  समझौतों  को  संशोधित  करने  के  लिए  प्रलोभन  दिया  जा  रहा  और

 यदि  हां  तो  चीनी  सौदे  में  राज्य  ्यापार  निगम  और  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  विरुद्ध  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  माथ  :  और

 प्रश्न  ही  नहीं

 काली  मिर्च  में  कुम्हलाने  की  बीमारी

 2412.  श्री  मुल्लापल्ली  राषघन्द्रन  :  कया  क्कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  काली  मिर्च  के  पौधे  पर  शीघ्र  कुम्हलाने  को  बीमारी  के  कारणों  का  पता  लगाने  हेतु  कोई

 *
 अनुसंधान  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बीमार  की  रोकथाम  हेतु  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए

 गए
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 लिखित  उत्तर  आस  आग्त  129 —

 (0)  क्या  शीघ्र  कुम्हलाने  की  बीमारी  की  रोकथाम  हेतु  कोई  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :

 राष्ट्रीय  मसाला  अनुसंधान  कालीकट  कू०  और  काली  मिर्च  अनुसंधान  पण्णियुर

 कृषि  काली  मिर्च  के  मुझ  रोग  पर  अनुसंधान  कार्य  कर  रहे  फाइटॉप्थोरा  कैपसिकि

 रोग  का  आकस्मिक  कारक  जो  मिट्टी  में  पनपने  वाली  एक  प्रकार  की  फफूंद  शीघ्र  मुर्शान  के  लिए  राष्ट्रीय

 मसाला  अनुसंधान  केन्द्र  मे ंविकसित  एक  प्रबन्ध  प्रौद्योगिकी  का  बड़े  क्षेत्र  (100  में  सफलता  पूर्वक  प्रदर्शन

 किया

 कृषि  भारत  सरकार  ने  शीघ्र  मुझ्झन  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के

 रूप  में  समन्वित  प्रबन्ध  योजना  तैयार  की

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  को  केरल  के  काली  मिर्च  उगाने  वाले  पांच  प्रमुख  जिलों  में  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  विकास  अधिकारियों  और  किसानों  को  इस  प्रौद्योगिकी  में  प्रशिक्षित  किया  गया  और  पादप  सुरक्षा

 सम्बन्धी  रसायनों  और  छिड़काव  करने  वाले  यंत्रों  को  50%  का  अनुदान  किया  गया

 इस  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  लिए  27.90  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  गए

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यवार  आबंटन  निम्नानुसार  है

 केरल
 226  करोड़  रु»

 कर्नाटक  1.116  करोड़  रु

 तमिलनाडु
 0.558  करोड़  रू

 कुल  :  _27.900  करोड़  रू

 दावा-न्यायाधिकरण

 2413.  श्री  एम«  सिदनाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 मंत्रालय  ने  कहां-कहां  दावा-न्यायाधिकरण  स्थापित  किए

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  न्यायाधिकरणों  में  कितने  मामले  लंबित

 1993-94  के  दौरान  इन  न्यायाधिकरणों  में  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए  गये  और  कितने  मामले  निपटाए

 कर्नाटक  में  दावा  न्‍्यायाधिकरणों  में  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए  गये  और  कितने  मामले  निपटाए

 इन  न्यायाधिकरणों  में  कितने  मामले  3  6  माह  और  1  वर्ष  स ेअधिक  समय  से  लंबित  और

 लंबित  मामलों  को  निपटाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?
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 रेल  मंत्री  जाफर  :  रेल  दावा  अधिकरण  की  निम्नलिखित  17  स्थानों  पर

 19  पीठें  हैं  बम्बई

 दिल्‍ली  (2  और

 63,878

 1993-94  के  दौरान  दायर/सिविल  न्यायालयों  से  अन्तरित  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 -14,818

 1993-94  के  दौरान  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  -

 1993-94  के
 दौरान  दायर/सिविल  न्यायालयों  से  अन्तरित  किये  गए  मामलों  की  संख्या

 ष्  149

 1993-94  के  दौरान  निपटाये  गये  मामलों  की  संख्या  -  151

 तीन  महीने  से  अधिक  समय  से  —  58

 6  महीने  से  अधिक  समय  से  -  43

 एक  यर्ष  से  अधिक  समय  से  -  434

 ये  मामले  रेल  दावा  अधिकरण  की  बेंगलूरू  पीठ  में  सदस्य  का  पद  खाली  होने  के  कारण

 लॉम्बित  पड़े  हैं  सदस्य  के  पद  के  लिए  नियुक्ति  की  पेशकश  पहले  ही  की  जा  चुकी  जैसे  ही  सदस्य
 *

 अपनी  ड्यूटी  ग्रहण  कर  लेंगे  वैसे  ही  पूर्ण  जिसमें  सदस्य  तथा  सदस्य  शामिल  गठित

 हो  इससे  रेल  दावा  अधिकरण  की  बेंगलूर  पीठ  में  लम्बित  पड़े  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  हो

 सुपर  बाजार

 2414.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण

 मंत्री  सुपर  बाजार  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  के  बारे  में  26  1994  के  अतारांकित  प्रश्न

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सभी  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ता  बस्तुओं  की  आपूर्ति  और  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  हेतु  खरीद  व्यवस्था

 को  अधिक  व्यापक  बनाने  के  लिए  सुपर  बाजार  में  लागू  की  गई  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  लागू  की  गई  व्यवस्था  की  जांच  करने  के  लिए  किसी  प्राधिकारी  को  उत्तरदायी  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  माल  मंगाने  में  मनमानी  पकड़ने  और  कथित  भ्रष्टाचार  पर  काबू पाने  के  लिए  सुपर  बाजार  और

 भंडार  में  मांग  पत्रों  की  लेखा  परीक्षा  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  बाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  अधिप्राप्ति  की  प्रणाली

 को  व्यापक  आधार  प्रदान  करने  के  लिए  बस्तुओं  की  आपूर्ति  हेतु  पाक्षिक  निविदाओं  में  वितर  कों  तथा

 व्यापारियों  सभी  को  भाग  लेने  की  अनुमति  इसके  अतिरिक्त  व्यापार  पत्रिकाओं  जैसे  व्यापार  भारती  आदि  में  भी

 समय-समय  पर  विज्ञापन  जारी  किए  जाते  हैं  और  इस  प्रकार  निविदा  कार्य  में  व्यापक  भागीदारी  आमंत्रित  की  जाती

 और  सुपर  बाजार  की  प्रबंध  समिति  सुपर  बाजर  के  कार्यकरण  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  करता

 है  तथा  समय-समय  पर  उचित  निर्देश  देती

 प्रश्न  नहीं

 सहकारी  दिल्ली  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  लेखा-परीक्षकों  द्वारा  दिल्‍ली  सहकारी

 सोसायटी  अधिनियम  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  सुपर  बाजार  तथा  केद्रीय  भंडार  की  लेखा-परीक्षा  की  जाती

 गोदामों/क्षेत्रीय  वितरण  केन्द्रों  में  भंडारों  की आवश्यकताओं  की  जांच  की  जाती  हैं  और  भंडार  की  स्थिति  तथा  वस्तुओं

 की  बिक्री  के  स्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  समायोजित  किया  जाता

 प्रश्न  नहीं

 मक्खन  की  कमी

 2415.  श्री  आर»  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  चार  माह  में  अमूल  मक्खन  का  मूल्य  दुगुना  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 दिनांक  1.8.94  की  स्थिति  के  अनुसार  500  ग्राम  और  100  ग्राम  अयूल  मक्खन  को  संशोधित  मूल्य

 कितना
 है

 क्या  मूल्य  में  वृद्धि  के  अमूल  मक्खन  दिल्ली  में  मदर  डेरी  के  बूथों  पर अब  आसानी  से  उपलब्ध

 नहीं

 यदि  इसकी  कमी  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  मदर  डेरी  डिपों  के  बिक्री  कर्मचारी  मक्खन  की  कालाबाजारी

 कर  रहे

 यदि  तो  क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  संबंध  में  जांच  की

 ग्रदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  क्या  निष्कर्ष  और

 दिल्ली  में  मदर  डेयरी  के  डिपो  और  सब्जी  डिपो  पर  अमूल  मक्खन  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :

 *  अमूल  मक्खन  के  उपभोक्ता  मूल्य  में  वृद्धि  पैकेजिंग  तथा  अन्य  ऊपरी  खर्चों  जैसी  आदान  लागत

 में  हुई  वृद्धि  की  भरपाई  करने  के  लिए  की  गई

 दिनांक  1.8.94  को  अमूल  मक्खन  का  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  इस  प्रकार  है  :-

 (1)  100  ग्राम  का  पैकिट  -  9.00  रुपये  प्रति  यूनिट

 (2)  500  ग्राम  का  पैकिट  -  43.50  रुपये  प्रति  यूनिट

 एवं  1994  से  1994  की  कमी  की  अषधि  के  दौरान  अमूल  मक्खन  की  बिक्री

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  4  प्रतिशत  अधिक  तथापि  मक्खन  के  अन्य  ब्वाण्डों  के  बाजार  से  गायब  हो  जाने

 तथा  घी  के  मूल्य  में  वृद्धि  और  मक्खन  को  मांग  में  वृद्धि  हो  जाने  से  इसकी  आपूर्ति  में  कुछ  कमी  आई  दूध

 की  कम  अधिप्राप्ति  तथा  तरल  दूध  को  बेचने  की  प्राथमिकता  दिए  जाने  के  कारण  गर्मी  के  महीनों  में  उत्पादन  में

 वृद्धि  करना  संभव  नहीं

 सरकार  को  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 तथा  प्रश्न  नहीं

 मदर  डेरी  तथा  फल  एवं  सब्जी  बिक्री  केन्द्रों  को  पिछले  वर्षों  मे ंमुकाबले  अपने  औसत  मासिक  माल

 बेब
 र  अधिक  मात्रा  में  मक्खन  की  आपूर्ति  करने  की  व्यवस्था  की  गई

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  आरक्षण

 2416,  डा«  सुधीर  राय  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  विभिन्न  पदों  की  भर्ती  के  लिए  हाल  में  दिए  गए  विज्ञापन  में  आरक्षण

 की  अधिकतम  सीमा  50  प्रतिशत  से  अधिक  हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :

 और  ()  प्रश्न  नहीं

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  हीलियम  लिक्विफाइर  संयंत्र

 2417.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 क्‌पा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  साइन्टीफिट  इन्स्टरूमेंट  सेंट  आफ  दिल्ली  यूर्तीवर्सिटी  द्वार  अमरीकी  कम्पनी  से  खरीदे  हुए  माडल

 1410  के  हीलियम  लिक्विफाइर  संयंत्र  न ेअभी  तक  कार्य  करना  शुरू  नहीं  किया
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इसमें  विलंब  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ट्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  हीलियम  लिक्विफाइर

 संयंत्र  माइल  साइम्टीफिट  इन्स्टरूमेंट  सेंट  आफ  दिल्ली  यूनीवर्सिटी  द्वारा  में  अमरीकी  की  एक

 कप्पनी  से  खरीदा  लेकिन  इसे  शीघ्र  ही  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  भवन  तैयार  नहीं  बाद  में

 जब  इसे  स्थापित  किया  गया  और  इसे  काम  लेना  शुरू  किया  गया  तब  यह  पाया  गया  कि  इस  मशीन  का  कोल्ड

 बाक्स  खराब  इसे  भारत  में  ठीक  नहीं  किया  जा  सका  और  1990  में  इसे  जहाज  से  अमेरिका  भेज  देना

 यह  मशीन  1991  में  वापस  हो  गई  लेकिन  रास्ते  में  यह  बहुत  टूट-फूट  इसलिए  इसे  1993

 में  मरम्मत  के  लिए  दुबारा  अमेरिका  भेजना  यह  1993  में  वापिस  मिली  और  अमेरिकी  अभियन्ताओं  की

 सहायता  से  स्थापित  की  आशा  है  कि  ये  अभियन्ता  1994  में  भारत  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 को  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करने  की  सलाह  दी  जा  रही  है  जिनके  अन्तर्गत  इस  संयंत्र  को  1985  में  खरीदने

 के  पश्चात्‌  भी  चालू  नहीं  किया  जा

 सुपर  बाजार  में  कथित  भ्रष्टाचार

 2418.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  नागरिक  ठपभोक्‍्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  .

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  सुपर  बाजार  द्वारा  घटिया  किस्म  की  वस्तुओं  की  आपूर्ति

 करने  के  किसी  मामले  की  जानकारी  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गये  हैं  अथवा

 किए

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  सुपर  बाजार  में  शाखाओं  और  गोदामों  द्वारा  भेजे  गए  इस्टेंटों

 की  बारीकी  से  जांच  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (5)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सुपर  बाजार  में  भ्रष्टाचार  के  कितने  मामलों  का  पता  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 सरकार  सुपर  बाजार  के  निधियों  का  दुर्थिनियोजन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठायेगी  ?

 मागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  जी

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  सुपर  बाजार  ने  झाड़न  खरीदे  जो  घटिया  किस्म  के  पाए
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 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  संबंधित  अधिकारी  के  विरुद्ध  विभागीय  जांच  कार्यवाही  शुरू  की  गई  थी  परन्तु
 ,  जांच  पूरी  होने  से  पूर्व  संबंधित  अधिकारी  की  मृत्यु  हो  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  कि  किसी  भी  बस्तु  की

 श्वेक्री  शुरू  करने  से  पूर्व  कड़े  गुणवत्ता  नियंत्रण  उपाय  किए  जाते  हैं  और  बिक्री-पूर्व  चरण  में  यादिच्छिक  नमूने
 भी  लिए  जाते

 |
 व  दी  कोआरेटिव  स्टोस  लि०  जो  सुपर  बाजार  के  नाम  से  लोकप्रिय  दिल्‍ली  सहकारी

 सोसायटी  अधिनियम  और  नियमों  के  तहत  पंजीकृत  एक  स्वायत्त  सहकारी  संगठन  है  और  अपनी  उपविधियों  द्वारा

 शासित  होता  सुपर  बाजार  की  प्रबंध  समिति  ठसके  उपयुक्त  कार्यकरण  के  लिए  जिम्मेदार  सरकार  नीतिगत

 रूप  से  भंडार  के  समिति  उसके  उपयुक्त  कार्यकरण  के  लिए  जिम्मेदार  सरकार  नीतिगत  रूप  से  भंडार  के  रोजाना

 के  कार्य  में  हस्तक्षेप  नहीं  करती  सहकारी  दिल्ली  द्वारा  नियुक्त  सांविधिक  लेखा-परीक्षक  दिल्ली

 सहकारी  सोसायटी  अधिनियम  के  अनुसार  भंडार  के  लेखाओं  की  लेखा-परीक्षा  करते

 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्षेत्रीय  वितरण  पटेल  नगर  में  गबन

 का  केवल  एक  मामला  पाया  गया  यह  मामला  दिल्ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  को  सौंप  दिया  गया  था  और

 जांच  के  बाद  दिल्ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  ने  मामले  को  विचारण  न्यायालय  के  सुपुर्द  कर  इसमें  शामिल

 अधिकारी  को  निलंबित  कर  दिया  गया

 सुपर  बाजार  में  मुख्य  सतर्कता  अधिकारी  की  अध्यक्षता  में  एक  सतर्कता  कक्ष  गठित  किया  गया

 यह  सतर्कता  भंडार  का  उपयुक्त  कार्यकरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अचानक  जांच  करता
 हा

 छात्रों  का  एड्स  परीक्षण

 2419.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  छात्रों  को  तब  तक  डिग्रियां  नहीं  दी  जायेंगी  जब

 तक  कि  वे  एड्स  निवारक  और  नियंत्रण  संबंधी  कोर्स  को  सफलतापूर्वक  पूरा  नहीं

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  व्यवस्था  को  पूरे  देश  में  अनिवार्य  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  आयोग  को  राज्य

 सरकार  ट्वारा  लिये  गये  इस  प्रकार  के  किसी  निर्णय  की  जानकारी  नहीं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 मे  सभी  विश्वविद्यालयों  को  एक  कार्रवाई  योजना  परिचालित  की  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  एड्स  एक

 स्व-अध्ययन  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ  करने  पर  भी  विचार  किया  गया  डिग्री  पाद्यक्रमों  मे ंअनुसरण  की  जा  रही  अध्ययन

 ,  ब्ड्नै  पादयचर्याओं  और  पाठ्यक्रमों  के  बारे  में  विश्वविद्यालयों  द्वारा  जो  कि  स्वायत्त  विकाय  लिये  जाते

 हैं  और  न  कि  सरकार

 149



 लिखित  उत्तर  9  अगस्त  1994

 झींगा  पालन

 2420.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सेंट्रल  फिशरी  एजुकेशन  इन्स्टीट्यूट  को  झींगा  पालन  हेतु  पायलट  परियोजना  चालू

 करने  के  लिए  स्वीकति  दी

 यदि  तो  इसके  तथ्य  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  परियोजना  को  चालू  करने  में  असाधारण  विलम्ब  हुआ  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  काएण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  वांछित  उद्देश्यों  को  पूरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  जी

 केन्द्रीय  मत्स्य  शिक्षा  बम्बई  के  लिए  झींगा  अंडज  उत्पत्तिशाला  पर  मार्गदर्शी  नामक

 एक  अनुसंधान  प्रायोजना  का  समुद्र  विकास  विभाग  द्वारा  उनके  दिनांक  21.3.86  के  प्र  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  की

 गई  यह  प्रायोजना  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  स्वीकत  की  गयी  थी  और  इसकी  कल  लागत  15,62,455,.00

 रुपए  थी

 एवं  यह  प्रायोजना  संस्थान  को  अनुदान  मिलने  के  तुरन्त  बाद  17  1987  को

 आरम्भ  कर  दी  गयी

 एवं  बड़े  पैमाने  पर  झींगा  अंडज  उत्पत्तिशाला  लार्वा  पालन  चार  तैयार

 प्रशिक्षण  और  खेतों  पर  प्रदर्शन  सहित  प्रसार  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  के  विकास  संबंधी  निर्धारित  लक्ष्यों  की

 प्राप्ति  की

 अहमदनगर  का  किला

 2421.  श्री  घर्मण्णा  मोंडयूया  सादुल  :  क्‍या  मानव  संसाथन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि:ः

 क्‍या  अहमदनगर  का  जो  रक्षा  विभाग  के  नियंत्रण  में  उसे  राष्ट्रीय  महत्व  का  स्मारक  घोषित

 किया  गया

 क्‍या  इस  घोषणा  के  परिणामस्वरूप  रक्षा  विभाग  के  कुछ  कार्यालयों  को  अन्यत्र  स्थानांतरित  करने  का

 निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो कब  तक  इस  किले  को  राष्ट्रीय  स्मारक  बनाने  के  लिए  सौंप  दिया  जाएगा  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :

 व  प्रश्न  नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिला  छात्रावास

 2422.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंराज्यवार  और  वर्षबार  कितने  महिला  छात्रावास  निर्मित

 किए

 इन  ग्रामीण  महिलाओं  को  प्राप्त  लाभों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1994-95  के  दौरान  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  और  छात्रावासों  की  मंजूरी

 देने का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजनाथ्  कितना  धन  आबंटित  किया  गया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्यमंत्री

 वासवा  :  और  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  भवन  जिसमें  दिवस  देखभाल

 केन्द्र  भी  होता  के  निर्माण/विस्तार  हेतु  सहायता  की  स्कीम  के  अन्तर्गत  अधिकतम  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए

 श्रेणी  तथा  श्रेणी  और  शहरों  में  5000/-  रू  और  4500/-  रू  प्रति  माह  से अनधिक

 आय  अर्जित  करने  बाली  एकल  कामकाजी  महिलाओं  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  की  जाती  स्कीम  में  यह

 शर्त  रखी  गई  है  कि  जिस  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  होस्टल  का  निर्माण  किया  जाना  वहां  कम  से  कम  20  कामकाजी

 महिलाएं  होनी  ये  होस्टल  मुख्यतया  शहरी  क्षेत्रों  में  हो  बनाए  गए  जहां  महिलाएं  संगठित  क्षेत्र

 में  कार्यरत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसंस्वीकृत  कामकाजी  महिला  होस्टलों  संबंधी  विवरण

 इस  प्रकार  है  :

 संस्वीकृत  होस्टलों  संस्वीकृत  संस्वीकृत  |

 की  संख्या  कामकाजी  बच्चे

 हहिलाएं  |

 2.  1992-93  केरल  1  94  41

 2...  कर्नाटक  2°  94  50

 केरल  -  =  50

 -  >  >>
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 और  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टलों  की  संख्या  और  धनराशि

 का  राज्य/केस्द्र  शासित  प्रदेश-बार  आबंटन  नहीं  किया  संबंधित  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों

 के  माध्यम  से  पात्र  संगठनों  में  प्राप्त  हर  प्रकार  से  पूर्ण  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  होस्टल  संस्वीकृत  किए  जाते

 बाल  वेश्यावृत्ति

 2423.  श्री  राजवीर  सिंह  :

 डा०  असीमबाला  :

 डा«  लाल  बहादुर  रावत  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  की  नवीनतम  रिपोर्ट  के  अनुसार  भारत  में  लाखों  बच्चे  वेश्यावृत्ति  में  लिप्त

 यदि  तो  क्या  बच्चों  के यौन  शोषण  संबंधी  कोई  जांच  कराई  गई  यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम

 और

 इस  सामाजिक  समस्या  वेश्यालयों  और  मालिश  पार्लरों  में  बाल  वेश्यावृत्ति  पर  अंकुश  लगाने

 हेतु  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास  २  राज्यमंत्री

 बासवा  :  भारत  में  बाल  वेश्याओं  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  प्रामाणिक  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  फिर  यूनिसेफ  के  प्रकाशन  ऑफ  (1994)  में  थाइलेंड  के  एक  संगठन  ने  यह  कहा

 है  कि  अनुमानतया  भारत  में  बाल  वेश्याओं  की  संख्या  3  लाख

 अपराध  तथा  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  के  मामले  विशिष्ट  मामलों  में  जांच  का  कार्य  राज्य  पुलिस

 द्वारा  किया  जाता  है  और  कानून  के  मुताबिक  उन  पर  कार्यवाही  की  जाती

 बाल  वेश्यावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  और  अनैतिक  अधिनियम  19

 के  अंतर्गत  प्रावधान  पहले  से  ही  मौजूद  अधिनियम  के  अवयस्क  या  बाल  वेश्या  के  मामलों  में  अधिक

 जुर्माना  और  कड़ी  सजा  निर्धारित  की  गई

 ८

 अधिनियमों  को  लागू  करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  ने  इस  अधिनियम  का  कड़ाई

 से  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  सभी  राम्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  अनुदेश  जारी  किए

 इस  बारे  में  सभी  राज्यों  के  पुलिस  महानिदेशकों  के  साथ  बैठकें  भी  की  गई  भारत  सरकार  ने  बाल  वेश्याओं

 को  मुक्त  कराने  और  उनके  पुनर्वास  के  लिए  कानूनी  और  अन्य  दोनों  प्रकार  के  उपायों  के  लिए  सिफारिशें/कार्य

 योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  समिति  ने  गई  सिफारिशें  की

 जिनमें  कानूनों  का  कड़ाई  से  विधि  प्रवर्तन  में  बेहतर  समन्वय  तथा  बाल  वेश्याओं  को  बचाने  और  छुड़ा  लिए

 गए  व्यक्तियों  की  परामर्श  और  गैर-सरकारी  केन्द्रीय  जांच  सीमा  सुरक्षा  भारतीय
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 तिब्बत  सीमा  पुलिस  की  स्त्रेत  क्षेत्रें का  बचाव  और  पुनर्वास  के  विधिन  कार्यक्रमों  का

 संबंधित  कानूनों  की  समीक्षा  इत्यादि  शामिल

 समिति  की  सिफारिशों  को  उपयुक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  तथा  राज्य  सरकारों

 को  भेजा  जा  चुका

 बालवाड़ी  और  नारी  मिकेतन

 2424.  श्री  कृष्णदत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  कितनी  बालवाड़ियां  और  नारी  निकेतनों  की  स्थापना  हुई

 इनमें  से अलग-अलग  कितनों  का  रखरखाव  सरकारी  और  निजी  एजेंसियों  ट्वारा  किया  जाता

 गत  एक  षर्ष  के  दौरान  उन  पर  राज्य-वार  कितना  धन  व्यय  हुआ  और  क्या  उक्त  व्यय  की  लेखा  परीक्षा

 होती

 यदि  तो  सरकार  को  उक्त  संस्थानों  में  धन  के  दुरुपयोग  की  घटना  की  जानकारी  मिली

 यदि  तो  ब्यौण  कया

 क्‍या  चालू  वर्ष  में  और  भी  बालवाड़ियां  और  नारी  निकेतन  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  बिकास  में  राज्यमंत्री

 बासवा  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  क्के  पटल  पर  रख  दी

 चीनी  का  आयात/निर्यात

 2425.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामयूया  :

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :

 श्री  वेंकटेश्बर  राब  ;

 श्री  विलासराव  नागनाश्चराब  गूंडेवार  ;

 श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :

 श्री  जे  चघोककाराव  ;

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994  के  दौरान  अब  तक  किस  प्ूल्य  पर  और  किन-किन  देशों  से-चीनी  का  आयात  किया  गया

 कया  चौनी  क्वा  निर्यात  भी  किया  गया  है  और  यदि  तो  उस  देश  का  नाम  और  इसका  निर्षात  किस

 मूल्य  पर  किया  भपा
 ह
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 क्‍या  निर्यात  मूल्य  आयात  मूल्य  से  कम  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 चीनी  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  किया  गया  ?

 स्वाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  सरकार  ने  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के

 तहत  चीनी  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की  अनुमति  दी  इस  प्रकार  निजी  पार्टियां  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 जैसे-एस«टी-सी०  एवं  एम-एम०टी-सी०  द्वारा  चीनी  का  आयात  किया  जा  रहा  निजी  पार्टियां  अपने  वाणिज्यिक

 निर्णयों  के अनुसार  चीनी  आयात  कर  रही  हैं  और  उनके  द्वारा  किसे  कीमत  पर  चीनी  का  ठेका  किया  किस

 देश  से  चीनी  आयात  की  गई  और  चीनी  आयात  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  के  संबंध  में  विवरण  उपलब्ध

 नहीं

 जहां  तक  टो>सी०  और  एम-एम-टी-सी०  का  संबंध  उन्होंने  यू-एस«ए७

 जर्मनी  आदि  में  स्थित  कंपनियों  से  387  यू-एस«  डॉलर  प्रति  टन  के  औसत  मूल्य  एंड  पर  लगभग  10

 लाख  टन  चीनी  के  आयात  का  ठेका  किया  उनके  आयात  प्रगति  में

 और  निर्यातक  एजेंसी  अर्थात्‌  भारतीय  चीनी  एवं  सामान्य  उद्योग  निर्यात-आयात  निगम  नई

 दिल्ली  के  अनुसार  1994  के  आज  की  तारीख  तक  उन्होंने  एस०  ए०  को  16,600  टन  चीनी  तरजीह

 कोटे  के  रूप  में  टन  यू०  एस०  डॉलर  ओ०  पर  चीनी  का  निर्यात  किया

 उनके  द्वारा  1994  के  दौरान  जिस  कीमत  पर  चीनी  का  आयात  किया  गया  था  उससे  उच्चतर  कीमत  पर

 चीनी  का  निर्यात  किया

 इस  स्तर  पर  जबकि  चीनी  का  आयात  प्रगति  पर  चीनी  के  आयात  में  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 खर्च  निर्दिष्ट  करना  संभव  नहीं

 चीनी  का  उत्पादन  *

 2426.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  चीनी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  से  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  और

 1994-95  में  चीनी  का  कितना  उत्पादन  होगा  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और  केद्र  सरकार  चीनी  फैक्ट्रियों

 के  आधुनिकीकरण  और  पुन:स्थापन  के  लिए  चीनी  विकास  निधि  के  उदार  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती

 खाद्य  मंत्रालय  के  सहयोग  से  विज्ञान  एवं  तकनीकी  मंत्रालय  के  तहत  चुनी  गई  30  फैक्ट्रियों  मे ंतकनीकी

 सुधार  के  लिए  उत्पादन  की  लागत  में  प्रभावशीलता  लाने  और  अन्य  फैक्ट्रियों  के  लिए  प्रदर्शन  यूनिट  के  तौर  पर

 पेश  करने  के  लिए  एक  मिशन  मोड़  परियोजना  आरंभ  की  गई

 1994-95  चीनी  मौसम  के  लिए  चीनी  उत्पादन  का  अनुमान  लगाना  जल्दबाजी
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 चीनी  मिल

 2427.  श्री  मंजय  लाल  :

 श्री  रामप्रसाद  सिंह  :

 श्री  हरिभाई  पटेल  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  रुग्ण  चीनी  मिलों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 इनमें  से  कितनी  मिलें  बंद  हो  चुको

 इनके  बंद  होने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  मिलों  के  पुनः  चालू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ॥
 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  के  उपबंधों  के  तहत  जो  कंपनियां  रुग्ण  हो  जाती  हैं  उनके  मामलों  को  औद्योगिक  तथा  वित्तीय

 पुनर्निर्माण  बोर्ड  (बी-आई:एफ०आर»)  को  भेजना  होता  अब  इन  ठपबंधों  में  सरकारी  कंपनियों  को  भी  कवर  कर

 लिया  गया  बी-आई-एफ०आए  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उनके  पास  30.6.1994  को  13  पंजीकृत  रुग्ण  चीनी

 कंपनियां  बी-आई-एफ०आ  द्वारा  प्रस्तुत  ऐसी  रुगण  चीनी  कंपनियों  की  राज्यवार  सूची  दशनि  वाला  विवरण

 लग्न

 1993-94  मौसम  के  दौरान  कर्नाटक  में  सलारगंज  चीनी  मिल  को  छोड़कर  उपर्युक्त  सभी  चीनी  फैक्ट्रियों

 के  कार्य  करने  की  सूचना  मिली

 चीनी  फैक्ट्रियों  की  रुगणता  से  बंद  होने  के  विभिन्‍न  कारण  हो  सकते  हैं-जैसे  अपर्याप्त  गन्ना

 प्लांट  एवं  मशीनरी  का  अवस्था  एवं  तकनीकी  और  प्रबंधकीय  गन्ने  के  अधिक  मूल्य  का

 बिक्री  बसूली  के  अनुरूप  विभिन्‍न  अन्य

 ।

 चीनी  मिलों  को  पुनःस्थापन/आधुनिकीकरण  के  लिए  योजनाएं  स्वयं  तैयार  करनी  होती  हैं  और  उतका

 वित्तीय  संस्थाओं  से  अनुमोदन  कराना  होता  ऐसी  पुनःस्थापना/आधुनिकीकरण  योजनाओं  के  लिए  चीनी  विकास

 निधि  से  रियायती  ब्याज  दरों  पर  वित्तीय  सहायता  भी  उपलब्ध  कराई  जाती  है  बशर्ते  कि  थे  उनमें
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 1.  आस्प्र  प्रदेश  चल्लापल्ली  शुगर

 2.  बिहार  चम्पारन

 3  कर्नाटक  दावनगेरे  शुगर  कंपनी

 सलारगंज  शुगर

 गावती

 4.  मध्य  प्रदेश  जीवाजी  राव  शुगर

 5.
 महाराष्ट्र

 गोदावरी  शुगर  मिल्स

 6.  पंजाब  भगवानपुरा  शुगर  मिलस

 7.  राजस्थान  मेवाड़  शुगर

 8.  उत्तर  प्रदेश  लक्ष्मी  शुगर  मिल्‍स

 *कानपुर  शुगर  बर्क्स  लि०

 *शेरवानी  शुगर  सिंडिकेट  लि०

 9.  पश्चिमी  रामनुगेर  केन  एग्रो

 *बी०  आई०  आए»  ट्रग  जाच  के

 लघु  चीनी  मिलें

 2428.  श्री  पंजय  लाल  :

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ेल्‍

 क्‍या  सरकार  के  पास  लघु  और  ग्रामीण  उद्योग  के  अंतर्गत  लघु  इस्पात  संयंत्र  की  भांति  लघु  चीनी  मिलों

 को  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्थाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :

 प्रश्न  ही  नहीं
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 एक  बैक्यूम  पेन  चीनी  फैक्ट्री  का  न्यूनतम  आर्थिक  आकार  2500  टीसी०डी०  2500  टी-सी.डी«

 से  कम  क्षमता  के  चीनी  संयंत्र  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  नहीं  हैं  इसी  प्रकार  लाइसेंस  नीति  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार

 लघु  चीनी  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही

 मदर  डेयरी  के  संयंत्र

 2429.  श्री  प्रेष  चन्‍द  राम  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  मदर  डेयरी  बिहार  स्थित  संयंत्रों  की कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया

 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इसे  कितना  लाभ  और  घाटा  हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  बिहार  में  कोई  मदर  डेरी  संयंत्र  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  भारतीय  विद्यार्थी

 2430.  श्री  बलराज  पासी  :

 श्री  महेश  कनोड़िया  :

 श्री  सत्य  देव  सिंह  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  कितने  भारतीय  विद्यार्थी  अध्ययनरत

 किस  पाद्यक्रम  में  विद्यार्थियों  की  संख्या  सर्वाधिक

 1990  से  अध्ययन  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमरीका  गए  विद्यार्थियों  में  स ेकितने  विद्यार्थी  वापस  लौटे

 और

 सरकार  द्वारा  जनता  के  उत्थान  के  लिए  विदेशी  शिक्षित  युवकों  को  भारत  में  कार्य  करने  के  हेतु  आकर्षित

 करने  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 बाल  कुपोषण

 2431.  श्री  अनन्त  राव  देशमुख  :

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  की  आफ  नेशनल्सਂ  संबंधी  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  पर  ध्यान  दिया

 है  जिनके  अंतर्गत  भारत  में  बाल  कुपोषण  का  स्तर  विश्व  में  सबसे  घटिया  है  :

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  दयनीय  स्थिति  होने  के  क्या  कारण  हैं  :  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  कौन-कौन  सी  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्यमंत्री

 वासवा  :  ऑन  नेशन्‍्ज  1994"  के  संबंध  में  युनीसेफ  के  रिपोर्ट  जिसमें

 भारत  में  बाल  कुपोषण  की  दर  63  प्रतिशत  बताई  गई  1988-1990  की  अवधि  के  लिए  पोषाहार  प्रबोधन

 बयूरों  सर्वेक्षणਂ  पर  आधारित  ये  सर्वेक्षण  केवल  10  राज्यों  के  ग्रामीण  इलाकों  में  किए  राष्ट्रीय  पोषाहार

 प्रबोधन  ब्यूरो  सर्वेक्षण  में  इस  बात  को  स्पष्ट  रूप  से  उजागार  किया  गया  है  कि  इन  राण्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअत्यधिक

 कुपोषित  बच्चों  के  स्तर  में  भारी  कमी  आई  है  जो  1975-79  की  अवधि  के  दौरान  15  प्रतिशत  से  घटकर  1988-90

 के  दौरान  8.7  प्रतिशत  रह  गया  है  और  साधारण  कुपोषित  बच्चों  का  स्तर  जो  1975-76  की  अवधि  के  दौरान

 47.5  प्रतिशत  1988-90  की  अवधि  में  घटकर  43.8  प्रतिशत  रह  गया

 सरकार  भारत  में  बच्चों  सहित  सभी  कमजोर  वर्गों  में  कुपोषण  के  स्तर  को  कम  करने  के  लिए  अनेक

 प्रत्यक्ष  पोषाहारीय  उपायों  के  जरिए  सभी  प्रयास  कर  रही  पोषाहारीय  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ  समेकित

 बाल  विकास  सेवा  बालवाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  और  शिशुगृह/दिवस  देखभाल  केन्द्र  स्कीम  शामिल  इन

 पोषाहारीय  उपायों  के  अन्तर्गत  बच्चों  को  पूरक  पोषाहार  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  निवेश  है  और  इसका  उद्देश्य  पूरक

 पोषक  के  जरिए  पोषाहारीय  दर्जे  में  सुधार  लाना  इसके  अलावा  सरकार  विशिष्ट  अल्प  पोषक  कार्यक्रम  भी  कार्यान्वित

 कर  रही  है  जिनमें  विमित  की  कमी  के  कारण  होने  बाले  अन्धेपन  के  लिए  प्रोफिलेक्सिज  पोषाहारीय

 रक्तक्षीणता  प्रोफिलेक्सिज  गलगण्ड  नियंत्रण  राष्ट्रीय  अतिसार  नियंत्रण  कार्यक्रम  तथा  कमजोर

 वर्गों  और  विशेषकर  गर्भवती  तथा  शिशुवती  माताओं  और  बच्चों  में  सूक्ष्म  पोषक  कमियों  को  कम  करने/समाप्त  करने

 और  इनके  सामान्य  पोषाहारीय  दर्जे  को  सुधारने  के  विशिष्ट  उद्देश्य  स ेकमजोर  बर्गों  को  महत्वपूर्ण  पोषाहारीय  और

 स्वास्थ्य  शिक्षा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  बनाए  गए  कार्यक्रम  शामिल
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 इसके  सरकार  ने  वर्ष  1993  में  राष्ट्रीय  पोषाहार  नीति  अपनाई  है  जिसमें  प्रत्यक्ष  पोषाहारीय  कार्यक्रम

 और  अप्रत्यक्ष  नीति  संबंधी  उपाय  शामिल  हैं  जिनके  अन्तर्गत  भारत  में  पोषाहारीय  दर्जे  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य

 से  संस्थागत  और  ढांचागत  परिवर्तन  करने

 भारतीय  स्वाद्य  निगम

 2432.  श्री  रामपाल  सिंह  :  क्या  खाद्य  मंत्री  3.5.1994  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6074  के  उत्तर  के  संबंध

 में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 ढ

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  98.33  रुपये  की  दर  पर  गेहूं  की  खरीद  तथा  125.00  रुपये  की  दर  पर

 वितरित  किए  जाने  पर  हुए  खर्च  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इस  हानि  को  पूरा  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  और  अधिक  धनराशि

 लेनी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  वर्ष  1994-95  के  लिए

 गेहूं  की बसूली  और  वितरण  लागत  पर  किये  गये  खर्च  के  ब्यौरे  बताने  वाले  विवरण  1  और  11  संलग्न

 और  1994-95  के  बजट  अनुमान  में  खाद्य  के  लिए  4,000  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया  गया

 रुपये  प्रति

 क्रम  संख्या  मद  1994-95

 गेहूं

 1  2  3

 1...  मंडी  प्रभार  16.06

 2...  मंडी  श्रम  2.79

 3.  अग्रेषण  प्रभार  0.95

 4...  आन्तरिक  संचलन  6.81

 5...  भण्डारण  प्रभार  1.87

 6.  ब्याज  8.57

 7.  प्रशासनिक  पर  गार  4.99

 8...  छरीद/बिक्री  हर  13.87
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 1  2  3

 9  बोरी  16.94

 10.  अन्य
 र

 11...  पिछले  बर्ष  का  समायोजन  9.45

 12  गारन्टी  0.02

 13...  शुष्कन  0.02

 14.  पिछले  बचे  प्रभार  15.99

 जोड़  :  98.33

 विवरणना

 ह  रुपये  प्रति

 क्रम  संख्या  मद  1994-95

 वितरण  लागत

 1...  भाड़ा  40.64

 2...  हैण्डलिंग  9.48

 3...  भंडारण  प्रभार  4.79

 4...  ब्याज  53.47

 पर  मार्गस्थ  हानियां  6.89

 6...  भंडारण  हानियां  1.25

 7.  .  प्रशासन  संबंधी  उपरिव्यय  8.54

 __  125.06

 चीनी  उत्पादन

 2433.  डा  साक्षी  जी  ४

 श्री  एन  जेन  राठवा  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  चीनी  की  उत्पादन  क्षमता  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  में  गन्ने  के  मौजूदा  उत्पादन  को  देखते  हुए  कितनी  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और
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 केद्र  सरकार  देश  के  किसी  भी  भाग  में  चीनी  मिलें  स्थापित  नहीं  करती  यह  नई  चीनी

 फैक्ट्रियों  की  स्थापना  के  लिए  प्रचलित  लाइसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  क ेअनुसार  आशय-पत्र/औद्योगिक

 लाइसेंस  प्रदान  करती

 यात्री  सुविधाएं

 2434.  डा«  साक्षीजी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  1994-95  के  दौरान  रेल  यात्रियों  की  सुविधाओं  के  विस्तार  हेतु  योजना  के  अंतर्गत

 प्रदान  की  जाने  बाली  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  उद्देश्य  हेतु  तैयार  किए  गए  समयबद्ध  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 रेलबे  स्टेशनों  पर  यात्री  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  जिन्हें  यातायात  की  मात्रा  में  वृद्धि

 होने  पर  शुरू  किया  जाता  बशर्ते  कि  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  1994-95  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश

 राण्य  के  कतिपय  मुख्य  रेलवे  स्टेशनों  पर  निम्नलिखित  कार्य  शुरू  किए  गए  हैं  :-

 लाख  रुपये

 क्रम  स्टेशन  सुविधाओं  का  ब्यौरा

 जू  2  3  4...  5.

 1.  आगरा  मास्टर  जल  शीतक  की  व्यवस्था  520  «1995-96

 आधार  रसोइघर  में  पानी  के  हीटर  4.13  1995-96

 फंप्यूटरीकृत  यात्री  आरक्षण  95.00  1995-96

 2.  आगार  रोशनी  में  सुधार  2.75  1995-96

 3.  इलाहाबाद  पानी  की  सप्लाई  में  सुधार  29.65  1995-96

 सवारी  डिघ्बों  की  प्रीकूलिंग/चाजिंग  38.99  1996-97

 अतिरिक्त  यात्री
 सुविधाएं  19.79  1995-96

 4.  गाजियाबाद  प्लेटफार्म  सं+  3  पर  धुलनीय  एप्रन  व्यवस्था  48.91  1995-96

 5.  कानपुर  चानी  की  सप्लाई  में  सुधार  14.68  1995-96

 सवारी  डिब्बों  की  प्रीकूलिंग/चार्जिंग  20.25  1996-97
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 2  3  4  5

 6.  लखनऊ  प्लेटफार्म  3  पर  घुलनीय  एप्रत  का
 ह

 बदलाव  31.08  1994-95

 प्लेटफार्म  4  और  5  का  विस्तार  4.33  1994-95

 प्लेटफार्म  2  और  3  का  विस्तार  4.47  पूरा  हो  गया

 7.  मथुरा  प्लेटफार्म  पर  धुलनीय  एप्रन  की  व्यवस्था  21.60  1994-95

 प्लेटफार्म  2  और  3  पर  धुलनीय  एप्रेन  का

 विस्तार  26.54  1995-96

 यात्री  सुविधाओं
 में  सुधार  11031  1996-97

 आधार  रसोइघर  में  पानी  के  हीटर  4.13  1995-96

 110  बोल्ट  बैटरी  चार्जिग  6.28  1995-96

 8.  प्लेटफार्म  3  और  4  पर  सायबान  का

 विस्तार  8.29  1994-95

 घ्लेटफार्म  ]  और  2  पर  सायबान  का

 विस्तार  3.68  1994-95

 प्लेटफार्म  सं  2  का  विस्तार  3.18  1995-96

 पानी  की  सप्लाई  में  सुधार  5.80  1995-96

 प्लेटफार्म  1-6  पर  छतदार  पथ  5.93  1994-95

 प्लेटफार्म  5  और  6  पर  सायबान  का

 विस्तार  5.19  1994-95

 9.  वाराणसी  110  बोल्ट  बैटरी  चार्जिंग  9.89  1995-96

 प्लेटफार्म  3-5  का  विस्तार  3.90  1994-95

 अतिरिक्त  विश्रामगृह  4.00  1994-95

 प्लेटफार्म  3  पर  धुलनीय  एप्रन  का  बदलाव  24.72  1995-96

 प्लेटफार्म  6  और  7  का  विस्तार  28.45  1994-95

 10.  झांसी  कंप्यूटरीकृत  यात्री  आरक्षण  35.00  1996-97

 इसके  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  बहुत  से  अन्य  कार्य  भी  शुरू  किए  गए
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 घटिया  किस्म  के  बीज

 2435.  श्री  अष्टभुजा  प्रसाद  शुक्ल  :

 श्री  महेश  कनोड़िया  :

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993  और  1994  में  आज  तक  सरकार  को  किसानों  को  घटिया  किस्म  के  बीजों  की  आपूर्ति  करने

 के  संबंध  में  राज्यवार  कितनी  शिकायतें  मिली

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इसके  फलस्वरूप  किसानों  को  कितना  घाटा

 सेरंकार  ट्वारा  किसानों  को  हुए  घाटे  को  क्षतिपूर्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करायी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  र्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  जबकि  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  को  वर्ष  1993-94  तथा  1994-95

 1994  के  दौरान  दो  सौ  बयालीस  तथा  चार  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कर्नाटक  तथा  गुजरात  राज्य  सरकारों

 ने  1993-94  से  आज  तक  आठ  शिकायतें  1993-94  के  दौरान  14  शिकायतें  तथा  1994  के  दौरान  आज  तक

 ,  शिकायतें  मिलने  की  सूचना  दी

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेबीज  विधि  प्रवर्तन  एजेंसियों  डीलरों  ट्वारा  बेचे  जा  रहे  बीज  के  नमूने

 प्राप्त  करके  गुणवत्ता  नियंत्रण  की  समय-समय  पर  जांच  करती  है  और  विधिक  प्रणाली  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 आवश्यक  कार्यवाही  की  जाती

 से  बीज  अधिनियम  तथा  बीज  नियमावली  के  अनुसार  राज्य  सरकार  शिकायतों  की  जांच  करती

 है  और  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  है  अधिनियमों  और  नियम  के  प्रावधानों  के  उल्लंघन  के  विरुद्ध  कार्यवाही  शुरू

 करती

 फुटबाल  खिलाड़ियों  को  सरकारी  व्यय  पर  भेजना

 2436.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 श्री  राजवीर  सिंह  :
 |

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विश्व  कप  फुटबाल  प्रतियोगिता  1994  को  देखने  के  लिए  भूतपूर्व/बर्तमान  फुटबाल

 खिलाड़ियों/अधिकारियों  को  अपने  खर्चे  पर  अमरीका  भेजा
 *
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  यात्रा  पर  हुए  व्यय  को  किस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  रखा

 गया  और

 इस  यात्रा  पर  हुए  व्यय  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुकुल  :

 तथा  प्रश्न  नहीं

 शिक्षा  का  प्रसार

 2437.  महादीपक  सिंह  शाक्य  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे

 क्या  विश्व  बैंक  भारत  में  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  को  कार्यान्वित  करने  में  सहायता  प्रदान  कर  रहा

 और

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  किन-किन  जिलों  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  शैक्षणक  योजना  चल

 रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  विश्व  बैंक  भारत  में  दो  शैक्षिक  परियोजनाओं  अर्थात  तकनीकी  शिक्षा
 हि

 परियोजना  और  उत्तर  प्रदेश  बुनियादी  शिक्षा  परियोजना  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  ऋण  प्रदान

 कर  रहा

 उत्तर  प्रदेश  बुनियादी  शिक्षा  परियोजना  और  तकनीकी  परियोजना  के  अन्तर्गत

 शामिल  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  का  विवरण  संलग्न

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  बुनियादी  शिक्षा  परियोजना  के  अन्तर्गत  शामिल  जिले

 पौढ़ी  और

 तकनीकी  शिक्षा  परियोजना  के  अन्तर्गत  शामिल  जिले

 कानपुर

 पौढ़ी  टिहरी

 उत्तर

 बदायूं  शाहजहां  बिज  «
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 सांसदों  के  माध्यम  द्वारा  आरक्षण

 2438.  श्री  लाल  बाबू  राय  :

 a  श्री  राम  कृुपाल  यादव  ;

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 गत  महीनों  के  दौरान  आरक्षण  के  लिए  सांसदों  द्वारा  माह-बार  कितने  आवेदन  पत्र  अग्रसारित  किए

 इनमें  से  कितने  आवेदन  पत्र  अस्वीकृत  और

 सांसदों  द्वारा  अग्रसारित  आवेदन  पत्रों  को  प्राथमिकता  देने  की  दिशा  में  सरकार  कया  प्रयास  कर  रही

 रेल  मंत्री  के  जाफर  :  से  संसद  सदस्यों  और  अन्य  विभिन्‍न  व्यक्तियों

 से  आपातकालीन  कोटे  में  से शायिकाओं/सीटों  की  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  प्राप्त  अनुरोधों  को  यात्रा  करने  वाले

 व्यक्ति  के  सरकारी  बीमारी  आदि  जैसे  तात्कालिक  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्राथमिकता

 दी  जाती  यद्यपि  संसद  सदस्यों  द्वारा  भेजे  गए  अनुरोधों  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  परन्तु  कभी-कभी

 जब  मांग  उपलब्धता  से  बढ़  जाती  है  तो  सभी  अनुरोधों  को  स्वीकार  कर  पाना  संभव  नहीं  होता  चूँकि  काफी

 बड़ी  संख्या  में  अनुरोध  प्राप्त  होते  हैं  और  उन  पर  दिन-प्रतिदिन  के  आधार  पर  कार्यवाई  की  जाती  उनका

 अलग  से  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता
 फम

 यमुना  की  सफाई

 2439.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यगुना  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  यमुना  नदी  की  अब  तक  कितनी  सफाई  प्रगति  हुई  है  और  ठसमें  लगभग

 कितना  परिव्यय  शामिल  और

 दिल्ली  में  नदी  के  जल  की  स्वच्छता  को  श्रेणी  के  स्तर  पर  लाने  और  मानसून  के  दौरान

 नदी  के  आसपास  कूड़ा-करकट  के  नदी  में  रिसने  से  रोकने  के  लिए  कूड़े  के  अंबार  को  विनियमित  करने  में  यह

 योजना  कहां  तक  सफल  रही  ?

 पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  यमुना  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत

 अब  तक  कुल  17  स्कीमों  तथा  4  नगगों  में  भूमि  अधिग्रहण  के  एस्टीमेटों  का  अनुमोदन  किया  जा  चुका  जिसकी

 अनुमानित  लागत  9.17  करोड़  रुपए  इस  योजना  में
 अब

 तक  378  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  शामिल

 कं  दिल्‍ली  में  नदी  जल  गुणवत्ता  पर  यमुना  कार्य  योजना  के  प्रभाव  को  इस  कार्य  योजना  के  पूरा  हो  जाने

 पर  ही  देखा  जा  नगरीय  ठोस  अपशेष  के  प्रबंध  का  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  नहीं
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 2440.  थामस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  ट्रेन  शुरू  करने  की  कोई  मांग  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जाफूर  :  और  केरल  में  निम्नलिखित  खंडों  डीएमयू

 पुश-पुल  सेवाएं  शुरू  करने  हेतु  मांग  प्राप्त  हुई  है  :-

 1.  कोचीन-एर्णाकुलम-अल्लेप्पी  के  रास्ते

 2.

 3.

 घटिया  कीटनाशक

 2441.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  सी  फर्में  घटिया  कीटनाशकों  का  उत्पादन  और  विपणन  कर  रही  हैं  जिस  कारण  फसलों

 को  नुकसान  हो  रहा  और

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  और  कीटनाशक  1968  और  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों

 के  अधीन  गुणवत्ता  नियंत्रण  विभिन्‍न  प्रावधानों  को  क्रियान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों

 को  सौंपी  गई  1992-93  के  दौरान  घटिया  कीटनाशकों  के  58  मामलों  में  आपूर्ति  कर्ताओं  को  अभिशस्ति  दी

 गई

 बीदर  गुलबर्गा  के  बीच  रेल  लाइन

 2442.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हल्लीसेट  होकर  बीदर  गुलबर्गा  के  बीच  नई  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 गया

 यदि  तो  उसकी  अनुमानित  लागत  क्‍या  और

 क्‍या  1994-95  के  दौरान  उपरोक्त  नई  लाइन  को  आरम्भ  करने  का  कोई  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  बीदर  से  गुलबर्गा  तक  नई  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण

 1994-95  में  बिना  बारी  के  कार्य  के  रूप  में  अनुमोदित  किया  गया  है

 3.45  लाख

 सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  तथा  उसका  परिणाम  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही  उक्त  लाइन  के  निर्माण  के  प्रस्ताव

 पर  आगे  विचार  करना  संभव
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 तल्लागोप्पा-होननावर  के  बीच  रेल  लाइन

 4  2443.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तल्लागोप्पा-होननावर  के  बीच  नई  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 उपरोक्त  परियोजना  पर  कितनी  लागत  और

 क्‍या  1994-95  के  दौरान  उपरोक्त  नई  लाइन  को  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 2444.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :

 श्री  श्रीकांत  जेना  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आयात  करने  वाली  एजेन्सियां  जैसे  एम-एम०टी-सी०  और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 स्वीकृति  नहीं  दिए  जाने  के  कारण  देश  के  विभिन्‍न  पत्तनों  पर  अत्यधिक  मात्रा  में  आयातित  चीनी  पड़ी  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विभिन्‍न  पत्तनों  पर  पड़े  चीनी  के  स्टॉक  को  स्वीकृति  नहीं  दिए  जाने  के  कया  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  चीनी  के  स्टॉक  को  अनुमानतः  कितनी  क्षति  हुई  और

 आयात  करने  वाली  एजेन्सियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  के

 किसी  भी  भाग  में  एस-टी-सी०  और  एम-एम-टी-सी०  द्वारा  आयातित  चौनी  का  कोई  अनावश्यक  संचय  नहीं  भारतीय

 खाद्य  निगम  पतनों  से  उपभोक्ता  गन्तव्यों  को  नियमित  रूफ  से  चीनी  का  वितरण  कर  रहा

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 रेल  विभाग  में  अन्य  पिछड़ी  जाति  के  व्यक्तियों  की  नियुक्ति

 2445,  श्री  हाराधन  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  ने  अब  तक  अन्य  पिछड़ी  जाति  बी  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  जोन-बार  ब्यौरा  क्या  और

 इनके  लिए  आरक्षित  स्थान  कब  तक  भर  दिए  जायेंगे  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी  *
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 2446.  श्री  शांताराम  पोतदुखे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सामाजिक  दायित्व  के  रूप  में  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  हेतु  किन्हीं  परियोजनाओं  को

 हाथ  में  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  उद्देश्य  से  रेलबे  द्वारा  पता  लगाये  गए  पिछड़े  क्षेत्रों  हेतु  तैयार  किए  गए  मार्ग  निर्देशों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 रेल  मंत्री  सी  के  जाफुर  :  जी

 निम्नलिखित  नई  रेल  लाइनों  का  निर्माण  इस  प्रकार  की  कोटि  में  आता  है  :-

 ()  महाराष्ट्र  मे ंअमरावती-नरखेड़  (138  कि०

 (3)  असम  में  जोगीघोपा-गुवाहाटी  (142  कि०

 (1)  आध्रप्रदेश  में  पेदापलली-निज़ामाबाद  (117  कि०

 (४५)  उड़ीसा  में  लांजीगढ़  रोड़-जूनागढ़  (54  कि०

 (1)  रेलों  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  की पहचान  करने  के  लिए  इस  प्रकार  के  कोई  दिशा  निर्देश  निर्धारित  नहीं  किए

 गए  हैं  परन्तु  प्रतिफल  की  दर  कम  होने  पर  भी  पिछड़े  क्षेत्रों  की  समग्र  विकासात्मक  योजनाओं  पर  विचार  करते

 हुए  योजना  आयोग  के  साथ  परामर्श  करके  और  उनके  अनुमोदन  से  ऐसी  परियोजनाएं  शुरू  की  जाती

 छोटे  बंदरगाहों  का  विकास

 2447.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91,  1991-92,  1992-93  तथा  1993-94  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  तथा  केरल  को  छोटे  बंदरगाहों
 विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  सरकार  ट्वारा  परियाजना-वार  कितनी  सहायता  दी  गई  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस»

 कृष्ण  :  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 __  SRT
 रु

 परियोजना  का  नाम
 1990-91  1991-92  1992-93  1993-94

 सं

 1  2  3  4  5  6

 केरल

 1.  .  पुतिअप्पा  60.00
 -

 100.00  33.50

 2.  तंगस्सेरी  65.00  80.00  50.00  117.00



 mys)  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  ५

 3,  विजिंजम  11.00  “5
 -  “5

 4  मुनम्बम  10.00  50.00  85.00  125.00

 5.  नोनदकारा  -
 18.50

 -  -

 6.  मोपाला  बे  -
 50.00

 -  15.00

 7.  चोम्बल  -
 50.00

 -  40.00

 आख्ध्र  प्रदेश

 1...  काकोनाडा  3.10  “  _  -

 2...  निजमापटणम  7.67  -  -  -

 3...  भावनापडु  20.00  -  -  _

 चीनी  मिलें

 .  2448.  श्री  शंकर  सिंह  वाघेला  :

 श्री  अशोकराज  :

 श्रीमती  सूर्यकान्ता  पाटील  :

 श्री  मंजय  लाल  :

 श्री  रामप्रसाद  सिंह  :

 क्या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  गैर-सरकारी  सरकारी  क्षेत्र  और  सहकारी  क्षेत्र  में  राज्य-वार  कितनी-कितनी

 चीनी  मिलें

 उदारीकरण  की  नई  आर्थिक  नीति  के  अन्तर्गत  नई  चीनी  मिलें  खोलने  के  लिए  निर्धारित  मानदंड  कया

 a

 नई  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  1994  तक  किततने  प्रस्ताव  भेजे

 ्थ्

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस  संबंध  में  राज्यवार  कितने  प्रस्ताव  लंबित  और

 इन  प्रस्तावों  को कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जायेगी  ?

 खाद्य  मंत्रालय को  राज्य  मत्री  कल्पनाथ  राय  )  :  देश  में  संस्थापित  चीनी  मिलों  की  राज्यवार
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 नई  चीनी  मिलें  खोलने  कें  लिए  मानदंड  भारत  सरकार  के  दिनांक  8.11.1991  के  प्रेस  नोट  16,

 जिसकी  एक  प्रति  संलग्न  में  घोषित  लाइसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  दिये  गये

 से  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  नई  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  विकास  के  माध्यम

 से  30.6.1994  तक  प्राप्त  प्रस्तावों  की  राज्यवार  संख्या  और  30.6.1994  को  खाद्य  मंत्रालय  में  लंबित  प्रस्तावों  की

 संख्या  दशने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  व  लंबित  आवेदनों  के  संबंध  में  जांच  समिति  द्वारा  इनकी  जांच  के

 बाद  खाद्य  मंत्रालय  की  सिफारिशें  लाइसेंस  समिति  के  विचारर्थ  उद्योग  मंत्रालय  को  भेज  दी  जाएंगी  जिसके  बाद

 वह  मंत्रालय  आशय-पत्र  जारी

 ;  30.6.1994  को
 eo  3»

 क्रम  सं«
 राज्य  निजी  सरकारी  सहकारी  कुल

 1...  पंजाब  3  3  13  19

 2...  हरियाणा  1  -  10  11

 3...  राजस्थान  1 1 1  3

 4...  उत्तर  प्रदेश  44  35  31  110

 5.  मध्य  प्रदेश  4  3  8

 6...  गुजरात  -  -  18  18

 7.  महाराष्ट्र  6  -  103  109

 8...  बिहार  15  15  -  30

 9.  असम  3  1  2  6

 10.  उड़ीसा  -  4  5

 11...  पश्चिमी  बंगाल  -  2

 12.  .  नागालैण्ड  न  1  -

 13.  आश्रर  प्रदेश  11  8  18  37

 14.  कनटिक  10  3  18  31

 15...  तमिलनाडु  15  3  15  33

 16. .  पांडिचेरी  1  -
 ह

 2

 17.  केरल  -  2  3

 18.  गोआ  -  -  1

 19.  ..  दादरा  नगर  हवेली  -  -  -  -

 20...  मणिपुर  न  -  -  -

 समस्त  भारत  जोड़  117  72  240  429

 170



 विवरण-]ा

 भारत  सरकार  उद्योग  मंत्रालय  औद्योगिक  विकास  विभाग  प्रेस  नोट  _

 विषय  वर्ष  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  नई  चीनी  फैक्ट्रियों

 «  तथा  मौजूदा  चीनी  फैक्ट्रियों  में  विस्तार  हेतु  लाइसेंस  देने  के  लिए  मार्गदर्शी

 इस  मंत्रालय  के  दिनांक  23.7.90  के  प्रेस  नोट  4(1990  के  तहत  नई  चीनी  फैक्ट्रियों

 मौजूदा  फैक्ट्रियों  में  विस्तार  के लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  भारत  सरकार  ट्टारा

 समीक्षा  की  गई  उपरोक्त  प्रेस  नोट  का  अधिक्रमण  करते  हुए  संशोधित  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निम्न  प्रकार  बनाए  गए

 हैं  :-

 (1)  2500  टन  दैनिक  गन्ना  पेराई  की  न्यूनतम  आर्थिक  क्षमता  की  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  दिए

 जाने  जारी  ऐसी  क्षमता  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  लागू  नहीं

 तथापि  भारत  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  घोषित  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा
 कृषि

 जलबायु  आधार  पर  गन्ना  विकास  के  लिए  उपयुक्त  प्रमाणित  किए  गए  क्षेत्रों  मे ंसहकारी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्रों

 में  1750  टी०सी०डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  की  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  दिए  जाएंगे  बशर्ते  कि  ये  इकाइयां

 उत्पादन  प्रारंभ  करने  के  5  वर्ष  के  भीतर  अपनी  क्षमता  में  2500  सी०  तक  विस्तार  कर

 (2)  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  इस  शर्त  पर  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  की  प्रस्तावित  नई  चीनी  फैक्ट्री  तथा

 मौजूदा/पहले  लाइसेंस  दी  गई  चीनी  फैक्ट्री  क ेबीच  की  दूरी  25  कि०  मी०  होनी  विशेष  मामलों  में  जहां

 गन्ना  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  हो  25  कि०  मी०  की  दूरी  को  कम  करके  15  कि७  मी०  किया  जा  सकता

 (3)  नई  चीनी  इकाइयों  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  का  मूल  मानदंड  उनकी  व्यवहार्यता  होगा  जिसमें  मुख्य

 रूप  से  गन्ना  उपलब्धता  और  गन्ना  विकास  की  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखा

 (4)  सभी  नए  लाइसेंस  इस  अनुबद्धता  पर  दिए  जाएंगे  कि  गन्ने  की  कीमत  सुक्रोज  तत्वों  के  आधार  पर
 हैः
 द्य  y  ।

 (5)  अन्य  बातों  के  समान  रहने  पर  निजी  क्षेत्र  की  तुलना  में  सहकारी  क्षेत्र  और  सार्वजनिक  क्षेत्र

 से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  लाइसेंस  देने  में  प्राथमिकता  दी

 किसी  क्षेत्र  स ेएक  से अधिक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  की  स्थिति  में  पहले  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्र  को  वरीयता

 दी  जाएगी  ऐसे  मामलों  में  भी  क्रमशः  सहकारी  सार्वजनिक  क्षेत्र  तथा  इसके  बाद  निजी  क्षेत्र  को  वरीयता  दी

 जाएगी  चाहे  पहले  दो  क्षेत्रों  क ेआवेदन-पत्र  बाद  की  तारीख  में  प्राप्त  हुए

 (6)  2500  टी-सी०डी०  से  कम  क्षमता  वाली  चीनी  फैक्ट्रियों  को  उपर्युक्त  न्यूनतम  आर्थिक  क्षमता  तक  विस्तार

 के  लिए  वरीयता  दी  जानी  जारी

 (7)  नई  इकाइयों  और  विस्तार  परियोजनाओं  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  अंत  अर्थात्‌  1996-97  तक  सृजित  की  जाने  वाली  अतिरिक्त  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखा

 जा
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 (8)  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  के लिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  शीरे  के  प्रयोग  अर्थात्‌  औद्योगिक  अल्कोहल

 आदि  के  लिए  डाउन  स्ट्रीम  इकाइयों  को  औद्योगिक  लांइसेंस  शीघ्रता  से  दिए

 लाइसेंस  के  लिए  आवेदन-पत्रों  की  सर्वप्रथम  खाद्य  मंत्रालय  की  जांच  समिति  द्वारा  जांच  की

 ऐसे  आवेदन-पत्रों  की  जांच  करते  समय  संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  के  विवार  भी  मांगे

 राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रशासन  को  अपनी  टिप्पणी  खाद्य  मंत्रालय  से  प्राप्त  पत्र  के  तीन  मास  के  भीतर  भेजनी

 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  की  स्थापना  तथा  वर्तमान  इकाइयों  में  विस्तार  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान

 करने  हेतु  आवेदन  पत्र  फार्म  एल»  में  सीधे  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  औद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय

 को  भेजे  जाने  इसके  साथ  2500  रुपये  की  निर्धारित  फीस  भी  भेजी  जानी  इसकी  एक  प्रति  खाद्य

 मंत्रालय  को  भी  भेजी

 उपरोक्त  प्रक्रिया  और  मार्गदर्शी  सिद्धांत  उद्यमियों  के  ध्यान  में  सूचना  तथा  मार्गदर्शन  क ेलिए  लाए  जा

 रहे

 उप  भारत  सरकार

 एफ  सं  नई  8  1991

 उपरोक्त  प्रेस  नोट  की  विषय-वस्तु  व्यापक  प्रचार  के  लिए  प्रेस  सूचना  कार्यालय  को  अग्रेषित

 प्रधान  सूचना

 प्रधान  सूचना

 नई  दिल्‍ली

 क्रम  सं«  राज्य  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  लंबित  प्रस्तावों

 की  संख्या  की  संख्या

 1  2  3  4

 lL  ठत्तर  प्रदेश  323  49

 2...  महाराष्ट्र  237  12

 3...  गुजरात  13  -

 4  बिहार  27  -

 5  हरियाणा  18  -



 8
 श्रावण

 11609)
 0७) उलत छत  उक्त

 2  3  4

 6...  पंजाब
 34  4

 क  आम्ध्र  प्रदेश  98  4

 8.  कर्नाटक  64  4

 9...  तमिलनाडु  46  5

 11.  मध्य  प्रदेश  20  -

 12.  राजस्थान  2  -

 13.  उड़ीसा  7  -

 14...  केरल  1

 15.  हिमाचल  प्रदेश  2  -

 16.  असम  2  -

 8H  अरुणाचल  प्रेश  बाल रक्षा सेवा  कोष  -

 _. जोड़  पाटील  मानव  संसाधन  ८
 59%

 बताने
 बाल  रक्षा  सेवा  कोष

 2449,  श्री  प्रकास  पाटील  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  बाल  कोष  के  अंतर्गत  पिछड़े  जिलों  के  जनजातीय  बच्चों  को  वरीयता

 देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  धाल  विकास  में  राज्य  मंत्री

 वासवा  :  और  राष्ट्रीय  बाल  कोष  के  अन्तर्गत  बाल  कल्याण  और  विकास  के

 कार्यों  में  संलग्न  स्वैच्छिक  संगठनों  को  नई-नई  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  सहायता  दी  जाती  पिछड़े  हुए

 इलाकों  के  गरीब  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  की आवश्यकताओं  की

 पूर्ति  के लिए  विशेष  रूप  से  तैयार  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 मुगल  सराय  रेल  जंक्शन

 2450.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मुगल  सराय  रेलवे  जंक्शन  पर  रेलगाड़ियों  की  भीड़-भाड़  कम  करते  की  दृष्टि  से

 ओडियार  और  जौनपुर  को  जोड़ते  हुए  एक  नया  वैकल्पिक  रेल-मार्ग  शुरू  करने

 का  विचार
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफुर  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 फसल  विकास  बोर्ड

 2451.  श्री  संदीपन  भगवान  थोरात  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  किन-किन  फसल  विकास  बोर्डों  और  अन्य  निकायों  में  किसानों  के  अनुभवों  से

 बिकास  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  एक  निर्दिष्ट  अवधि  के  लिए  उन्हें  गैर-सरकारी  सदस्य  के  रूप  में  मनोनीत

 किया  जाता

 गठित  किये  जा  रहे  अथवा  1994-95  के  दौरान  गठित  किए  जाने  बाले  ऐसे  बोर्डों/स्मि7ियों  का  क्‍या

 नाम  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 ह

 क्‍या  ऐसे  बो्डों/परामर्श  दात्री  समितियों  के  कार्यररण  का  आकलन/मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :
 से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 खाद्यान्न  भंडार

 2452.  श्री  मोहन  सिंह  देवरिया  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1994  तक  कौ  स्थिति  के  अनुसार  नागरिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  वितरित  किये  जाने  वाले

 खाद्यान्न  का  भंडार  कितना

 1994  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  कितना  खाद्यान्न  वितरित  किया  गया  और

 1993  की  तुलना  में  इसकी  मात्रा  में  कितनी  कमी  की  गई

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  भंडार  में  लगातार  बढ़ोतरी  और  वितरण  में  लगातार  कमी  के

 किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ....  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  1.5.1994  को  चावल

 तथा  गेहूं  का  कुल  भण्डार  201.3  लाख  मी०  टन
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 1994  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  खाद्यान्नों  की  कुल  8.95  लाख  मी»

 टन  मात्रा  उठाई  गई  जबकि  1993  के  दौरान  यह  मात्रा  9.81  लाख  मी०  टन

 भंडार  में  यह  वृद्धि  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  खाद्यानों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  में  उल्लेखनीय  वृद्धि
 के  परिणामस्वरूप  अधिक  ऊँचे  स्तर  पर  हुई  अधिप्राप्ति  के कारण  हुई  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए

 कम  मात्रा  उठाए  जाने  का  कारण  खुले  बाजार  में  खाद्यान्नों  के  ऐसे  जो  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए

 दिए  जाने  वाले  खाद्यान्‍न  के  अंतिम  खुदरा  मूल्यों  से  बहुत  अधिक  ऊँचे  नहीं  पर  आसानी  से  उपलब्धता  को  कहा

 जा  सकता

 बाल  और  महिला  विकास

 2453.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  बाल  विकास  और  महिला  कल्याण  के  लिए  विश्व  बैंक  अथवा  किसी  अन्य

 संस्था  से  सहायता  की  माँग  की  है  ;

 यदि  तो  कितनी  सहायता  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ;  और

 इस  सहायता  से  शुरू  किए  जाने  वाले  विकासात्मक  कार्यकलापों  का  थ्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास  में  राज्य  मंत्री

 बासवा  :  जी

 और  महिला  एवं  बाल  विकास  के  मुख्य  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  विश्व  बैंक  तथा  अन्य  एजेंसियों

 से  प्राप्त  सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण  _

 एजेंसी  का नागा  जिस  अवधि  तक  जिस  कार्यक्रम  के  लिए  सहायता  सहायता  कौ  संभावित  राशि
 लिए  सहायता  प्राप्तप  होनी  है

 होने  की  संभावना  है

 2
 या

 3  4  5

 1.  विश्व  बैंक
 रा

 1990-91  से  1995-96  आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  समेकित  288  करोड़  रू

 बाल  विकास  (96  मिलियन  अपमरीकौ

 2.  विश्व  बैंक  1993-94  से  1999-2100  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  में  सपेकित  582  करोड़  रू

 बाल  विकास  (194  मिलियन  अमरीकी

 3.  विश्व  बैंक  1990-91  मे  1996-97  तमिलत्रद्लु  समेकित  पोषाहार  277.62  करोड़  रू  (66.1

 मिलियन  एस»
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 4.  विश्व  बैंक  1992-93 से  1993-94"  सामाजिक  सुरक्षा  तन  132  करोड़ रू

 5.  स्वीडिश  इंटरनेशनल  1.7.1993  से  30.695  .  समेकित बाल  विकास  44  करोड़ रू

 डिबेल्पमेंट  एजेंसी  (115  मिलियन

 6.  ओवरसीज  डिवेल्पमेंट  $  वर्ष  किशोर  बालिका  स्कीम  194.96  करोड़  रु  प्रतिबर्ष

 एडमिनिस्ट्रेशन

 7.  यूनिसेफ  1991-95  काल  महिला  525  करोड़  रुपए

 बृहत  कार्य  योजना  शहरी  आधारभूत  समुदाय

 आधारित  सकेनद्रण  सेवाओं  के  (175  मिलियन  अमरीकौ

 लिए

 जल  तथा

 बाल्यावस्था  विशेषकर

 कठिन  परिस्थितियों  में  सूचना  और

 आयोजना  और  कार्यक्रम  सहायता

 तथा  बाल  उत्तरजीविता  और  सुरक्षित

 भातृत्य

 यूनिसेफ  1991-95  बृहत  870  करोड़  रू  (290  मिलियन

 योजना

 9...  विश्व  बैंक  1992-93  से  1999-2000  बाल  उत्तरजीविता  और  सुरक्षित  643.5  करोड़  रू

 मातृत्व  कार्यक्रम  (214.5  मिलि.-अमरीकी

 10...  अन्तर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन  1994-95  बाल  श्रम  उन्मूलन  4.2  करोड़  रू  (1.4

 अपरीकी

 11...  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  3  वर्ष  श्रम  कार्रवाई  और  सहायता  कार्यक्रम  2.50  करोड़  रू

 (1994-95 से  1997-98)  (83  अमरीकी

 12...  मोड  1994-96  महिलाओं के  लिए  ऐेजगार  12.76  करोड़  रू

 (31.9  मिलियन

 13...  डैनिडा  1992-93  महिला  बिकास  हेतु  प्रशिक्षण  84.49  लाख  रू

 *आगामी  वर्षों  में  जारी  रहने  कौ  संभावना  है  हालांकि  राशि  के  बारे  में  जानकारी  नहीं
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 14.  डैनिड़ा  1993-94  महिलाओं के  लिए  राष्ट्रीय  19.70  लाख  २.

 केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  सेतु  व्यवस्था

 हु

 15...  .  डैनिडा  1995-2000  महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  6.22  करोड़  रुपए

 केन्द्र

 16.  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  अप्रैल  1995  बर्ष  से  कम  आयु  के  93.70  लाख  लाभार्थियों हेतु

 मार्च  1998  गर्भवती  और  शिशुबती  151680  मीट्रिक  टन*

 माताओं  को  पूरक  पोषाहार  कॉर्न सोया  ब्लैण्ड

 10.  केयर  इण्डिया  1994-95  93.70  लाख  लाभार्थियों

 के  लिए  240169  मीट्रिक

 टन  खाद्यातत*

 18...  .  यूनाइटेड  नेशन्स  फण्ड  1994-96  हरियाणा  की  समेकित  महिला  7.92  करोड़  रू

 फॉर  पापुलेशन  शक्ति  ससम्पन्नता  एवं  विकास  (2.63  मिली.अमरीकी

 एक्टीविटिज  परियोजना

 19...  आई-एफ-एडडी«  1989-94  तमिलनाडु  महिला  विकास  परियोजना  55.23  करोड़  रू

 3,150,000  _  _  _
 (13,150,000

 खाद्याननों  के  रूप  में  प्राप्त  हो  रही

 दिल्‍ली  हावड़ा  के  श्रीच  रेलगाड़ियां

 2454.  श्री  केशरी  लाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली-हावड़ा-सियालडाह  के  मध्य  चलने  बाली  3111  अप  और  3112  डाऊन  गाड़ियों

 को  बंद  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इसके  स्थान  दिल्ली  के  लिए  नई  गाड़ी  चलाने  अथवा  उपरोक्त  गाड़ी  को  पुनः

 चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  के  जाफर«  :  और  दिल्ली  से  कलकता  के  लिए  अन्य  गाड़ियों

 की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  तथा  राजस्थान से  पटना/कलकत्ता  के  लिए  एक  सीधी  गाड़ी  सेवा  की  मांग  पूरी  करने
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 के  3111/3112  दिल्ली-सियालदह  एक्सप्रैस  को  दिल्‍ली  खंड  पर  रदूद  कर  दिया  गया  था  तथा  जयपुर
 को  सियालदह  से  जोड़ने  बाली  एक  नई  गाड़ी  सेवा  1994  से  उपलब्ध  करा  दी  गई

 जी

 प्रश्न  नहीं

 डा०  बी०  आर»  अम्बेडकर  लखनऊ

 2455.  श्री  रामनिहोर  राय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  लखनऊ  में  प्रस्तावित  बी०  आए  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  के

 भूमि  और  अन्य  ढांचागत  सुविधएं  उपलब्ध  कराई

 यदि  तो  क्‍या  विश्वविद्यालय  ने  कार्य  करना  आरंभ  कर  दिया

 क्‍या  सरकार  का  खुले  विश्वविद्यालय  की  भांति  दूरस्थ  शिक्षा  कार्यक्रम  चलाने  की  जिम्मेवारी  राज्यों

 के  किसी  विश्वविद्यालय  को  सौंपने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  ठप  मंत्री

 :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  राज्य  सरकार  ने  लखनंऊ  में  डा«

 भीम  राव  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  244  एबड़  भूमि  प्राप्त  की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  लखनऊ  में  डा  भीम  राव  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  9

 1994  को  राज्य  सभा  में  एक  विधेयक  पेश  किया  संसद  ट्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए आवश्यक  विधान  अधिनियमित

 करने  के  बाद  विश्वविद्यालय  कार्य  करना  शुरू

 एवं  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  वर्ष  1987  में  सिफारिश  क्री  थी  कि  प्रत्येक  राज्य  को

 एक  मुक्त  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना  यह  सिफारिश  कार्यान्वयन  हेतु  सभी  राज्य  सरकारों  में  परिचालित

 कर  दी  गई  अभी  तक  निम्नलिखित  5  मुक्त  विश्वविद्यालय  स्थापित  किए  गए

 कोटा  मुक्त  राजस्थान  1987

 नालंदा  मुक्त  बिहार  1987

 यशवंतराव  चव्हाण  महाराष्ट्र  मुक्त

 महाराष्ट्र  1989

 एम  पी०  भोज  मुक्त  मध्य  प्रदेश  1992

 अम्बेडकर  मुक्त  विश्वविद्यालय  गुजरात  1994
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 हि  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  महासंघ

 2456.  श्रीमती  +  भावना  चिखलिया  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक
 *  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  महासंघ  ने  कर्मचारियों  के  बेतन  से  काटी  गई  भविष्य  निधि  की  राशि
 *

 अभी  तक  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  पास  जमा  नहीं  कराई

 हो

 यदि  तो  यह  राशि  कब  से  जमा  नहीं  कराई  गई

 उक्त  राशि  को  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  पास  जमा  नहीं  कराये  जाने  के  क्या  कारण  और

 यह  राशि  कब  तक  जमा  करायी  जायेगी  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालुद्दीन  :  और  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  1994

 से  1994  तक  चार  चहीनों  के  लिए  भविष्य  निधि  अंशदान  जमा  नहीं  कराया

 यह  राशि  वित्तीय  बाधाओं  के  कारण  जमा  नहीं  की  जा  सकी

 मार्च  व  1994  के  लिए  अंशदान  1994  तक  जमा  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है

 .
 और  शेष  अंशदान  को  1994  तक  जमा  करने  के  प्रयास  किए

 कादयुली  चने  की  खेती

 2457.  श्री  भीम  सिंह  पटेल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  काबुली  चने  की  खेती  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कितना  क्षेत्र

 क्‍या  गत  कुछ  वर्षों  से  काबुली  चने  की  खेती  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  काबुली  चने  के  मूल्य  लगातार  बढ़  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण

 !  क्‍या  काबुली  चने  की  खपत  लगातार  बढ़  रही  है  जिसके  कारण  सरकार  काबुली  घने  का  आयात  करने

 के  लिए  बाध्य  और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस»  कृष्ण  :  काबुली  चने  की  खेती  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  का अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं

 *फिर  भी  चना  के  राज्यवार  क्षेत्र  में  काबुली  चना  भी  शामिल  है  जो  संलग्न  में  दिया  गया

 179



 लिछित  उत्त  TER, 199

 और  चूंकि  काबुली  चना  के  क्षेत्र  का अलग  से  रिकार्ड  नहीं  रखा  जा  रहा  यह  उल्लेख

 करना  संभव  नहीं  है  कि  काबुली  चना  के  क्षेत्र  में  पिछले  कुछ  वर्षों  में  गति  हीनता  आई  है  या  काबुली  चना

 के  मूल्य  में  वृद्धि  होती  रही  है  जिसका  कारण  मुद्रास्फीति  तथा  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  की  खाई

 और  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  दलहन  का  आयात  किया  जाता  है  तथा  यह  आंतरिक  मांग

 और  पूर्ति  द्वारा  विनियमित  होता  मांग  और  पूर्ति  के बीच  की  इस  खाई  को  पाटने  के  लिए  आयात  किया  जाता

 1992-93  के  दौरान  77012  मी०  टन  चना/काबुली  चना  का  आयात  किया
 ॥

 __  विवरण  _

 राज्य  क्षेत्र
 _

 ___  1990-91  1991-92
 1992-93

 आश्धर  प्रदेश  88.4  64.  58.6

 असम  3.2  3.2  3.1

 बिहार  167.7  150.4  122.6

 गुजरात  1702  66.8  123.4

 हरियाणा  649.0  305.0  387.0
 हिमाचल  प्रदेश  3.4  2.8  2.1

 जम्मू  व  कश्मीर  0.7  0.6  0.6

 कर्नाटक  229.5  195.7  206.2

 मध्य  प्रदेश  2462.1  2137.8  2401.2

 महाराष्ट्र  672.9  433.6  591.4

 मेघालय  0.5  0.5  ;  0.5

 नागालैण्ड  2.2  2.0  1.3

 उड़ीसा  45.8  35.4  30.4

 पंजाब  60.7  24.8  27.2

 राजस्थान  1652.7  1028.7  1449.0

 तमिलनाडु  9.9  4.6  5.0

 त्रिपुरा  0.7  0.7  0.7

 उत्तर  प्रदेश  1275.3  1105.0  1028.8

 पश्चिम  बंगाल  25.6  17.8  20.3

 दादर  व  नगर  हवेली  0.4  0.2  0.3

 दिल्ली  0.4  0.3  0.3

 अखिल  भारत  7521.3  5579.9  6460.0

 न
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 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्र

 »  2458.  श्री  बीरेन्द्र  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प

 कया  सरकार  ने  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  को  परिसर  निर्माण  हेतु  भूमि  आवंटित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसका  निर्माण  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 *  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  एवं  24.706  एकड  का  एक  भूखण्ड  सरकार  द्वारा  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय

 कला  केन्द्र  को  आवंटित  किया  गया  जो  पश्चिम  में  उत्तर  में  राजेन्द्र प्रसाद  पूर्व  में  मान  सिंह

 रोड  तथा  दक्षिण  में  राजपथ  लान  से  घिरा  हुआ

 स्थायी  भवन  परिसर  का  निर्माण-कार्य  वास्तविक  रूप  से  93  में  शुरू  किया  गया  निर्माण-कार्य

 चल  रहा  आशा  है  कि  स्थायी  भवन  परिसर  का  पर्याप्त  निर्माण-कार्य  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  घूरा

 हो  जायेगा  तथा  शेषनिर्माण  कार्य  नवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  पूरा  कर  लिया

 विदेशी  छात्रों  के  केपिटेशन  फी  पर  प्रतिबंध

 2459.  श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  कया  सरकार  का  ध्यान  6  1994  के  टाइम्सਂ  में  बेन  आन  केपिटेशन

 की  अफसेटस  मलेशियन  स्टडेन्टस  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  हे

 यदि  तो  क्‍या  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  व्यावसायिक  संस्थाओं  में  केपिटेशन  फी  लगाने

 पर  प्रतिबंध  के  बारे  में  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  केवल  मलेशिया  के  छात्रों  पर  ही  नहीं  बल्कि  उन  सभी  विदेशी

 छात्रों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  जो  ज्यादा  केपिटेशन  फी  देकर  भारतीय  व्यावसायिक  संस्थाओं  में  आसानी  से  प्रवेश

 पा  लेते

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यावसायिक  संस्थाओं  में  केपिटेशन  फी  देकर  देशवार  कितने

 विदेशी  छात्रों  को  प्रवेश  मिला

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  उपाय  करने  का  है  कि  मलेशिया  सहित

 सभी  मित्र  देशों  के  मेधावी  छात्रों  को  भारतीय  संस्थाओं  में  अधिक  संख्या  में  प्रवेश  मिल  सके  ताकि  उनकी  भावनाओं

 ,  की  कटद्ठ  की  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वि  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  से  उच्चतम  न्यायालय  ने  4.2.1993  के  अपने  फैसले  में  निजी  व्यावसायिक

 गैर-सहायता  प्राप्त  संस्थाओं  में  दाखिले  और  शुल्कों  को  विनियमित  करने  के  लिए  एक  योजना  निर्धारित  की

 181



 लिखित  उत्तर  __  9  आग्त  1994 rere  —

 इस  योजना  के  अनुसार  बिना  किसी  प्रबंध  कोटे  पूर्णतया  योग्यता  के  आधार  पर  उच्चतम  न्यायालय

 ने  5.4.1994  के  अपने  अगले  फैसले  में  निर्दिष्ट  वर्ष  के  लिए  कुल  दाखिले  का  5%  अनिवासी  भारतीयों  और  विदेशी

 छात्रों  के  प्रवेश  हेतु  अनुमति  इन  स्थानों  पर  भी  दाखिला  केवल  योग्यता  के  आधार  पर  किया  प्रति

 व्यक्ति  शुल्कों  के  भुगतान  के  आधार  पर  व्यावसायिक  संस्थानों  में  विदेशी  छात्रों  के  दाखिले  के  बारे  में  कोई  ब्यौरा

 उपलब्ध  नहीं

 कम्प्यूटर  साईंस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 2460.  श्री  आर«  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  प्रथम  कम्प्यूटर  साईंस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  गंभीरता  से

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  कुछ  अनिवासी  भारतीयों  ने  प्रस्तावित  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  हेतु  सहयोग  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कब  तक  प्रस्तावित  विश्वविद्यालय  स्थापित  हो  जायेंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 :  से  सरकार  को  निजी  रूप  से  वित्त-पोषित  संगणक  विज्ञान  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 करने  के  लिए  एक  शैक्षिक  न्यास  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  जो  कि  कुछ  अप्रवासी  भारतीयों  की  मदद  ले  रहा

 यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  :

 केरल  में  मत्स्यन  पत्तन

 2461.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :;

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचंद्रन

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केरल  में  विशेषरूप  से  कायमकूलम  में  मछली  पत्तन  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  लागत  और

 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  पें  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  जी

 और  केरल  सरकार  से  860  लाख  रुपये  की  लागत  पर  पोन्‍्नानी  में  लघु  मत्स्यन  पत्तन  स्थापित
 प्त

 हुआ  था  किन्तु  इसे  के
 मात्स्यिकी  तटबर्ती  इंजीनियरी  संस्थान  बंगलौर  की  तकनीकी

 टिप्पणी  के  आलोक  में  संशोधित  करने  और  अद्यतन  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  लौटा  दिया  गया



 8 श्रावण 1916  RR लिखित  उत्तर

 624.60  लाख  रुपये  की  लागत  पर  कायमकुलम  में  लघु  मत्स्यन  पत्तन  स्थापित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  है  और  इसे  मंजूरी  दे  दी  गई

 उड़ीसा  में  मंदिरों  को  संरक्षण

 2462.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  उड़ीसा के  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2863  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  राजस्व  आंकड़े  एकत्र  कर  लिए  गए  हैं  तथा  उड़ीसा  के  जाजपुर  स्थित  वाराहनाथ  और

 ब्रिलोचनेश्वर  मंदिरों  को  केन्द्रीय  संरक्षण  प्रदान  करने  हेतु  प्रारंभिक  अधिसूचना  का  प्रारूप  तैयार  कर  लिया  गया

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  अंतिम  अधिसूचना  जारी  कर  दी  जाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  ठप  मंत्री

 :

 अन्तिम  अधिसूचना  जारी  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि

 यह  समय  लेने  वाली  एक  कठिन  प्रक्रिया  है तथा  इसका  सख्ती  से  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  और

 अवशेष  के  अनुसार  अनुपालन  किया  जाना

 कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग

 2463.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :  गि

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  भावना  घिखलिया  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्च  अधिकार  प्राप्त  कृषि  संबंधी  समिति  ने  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  के  कार्यकरण  की

 समीक्षा  की

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 (7)  क्‍या  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ने  समर्थन  मूल्यों  के  निर्धारिण  हेतु  कोई  मानक  फार्मूला  तैयार  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविंद  :  जी

 समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  फार्म  उत्पादों  के  समर्थन  मूल्य  के
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 सम्बन्ध  को  साम्य  मूल्य  से  जोड़ना  च  सका  निर्धारण  समानता  के  सिद्धांत  पर  किया  जाता  है  और  इसका

 आधार  वर्ष  1970-71=100  होना  ऐसी  जिन्‍्सों  का  जिनका  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  जाना  है  उनके

 सम्बन्धित  अनुपात  की  समय  समय  पर  मांग  एवं  आपूर्ति  की  स्थिति  के  आधार  पर  समीक्षा  की  यदि  समानता

 अवधारणों  को  समर्थन  मूल्य  के  निर्धारण  के  लिए  आधार  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  कृषि  लागत

 एवं  मूल्य  आयोग  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है  फिर  भी  यदि  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  को  बनाये  रखता

 है  तो  इसको  एक  न्यायाधिकरण  के  रूप  में  स्वीकार  करना  होगा  जो  कि  एक  सुस्पष्ट  रूप  से  निर्धारित  वैज्ञानिक

 मापदण्डों  के  अनुसार  काम  करेगा  जिसके  समक्ष  सभी  उपभोक्ता  और  व्यापारी-को  अपना  पक्ष  प्रस्तुत
 ऋरने  का  समान  अवसर  प्राप्त

 ह
 तथा  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  ने  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  गणना  करने  के  लिए  कोई  मानक

 माडल  या  सूत्र  तैयार  नहीं  किया  मूल्य  नीति  पर  अपनी  सिफारिशों  को  तैयार  करते  समय  कृषि  लागत  एवं  मूल्य

 आयोग  किसी  विशेष  जिंस  की  आर्थिक  स्थिति  की  सम्पूर्ण  संरचना  पर  बृहद  तौर  पर  विचार  करने  के  अलावा  विभिन्‍न

 महत्वपूर्ण  कारकों  जैसे  उत्पादन  आदान  मूल्यों  में  मांग  एवं  आपूर्ति  की  स्थिति  आदि  पर  भी  विचार

 करता

 काली  मिर्च  के  लिए  अनुसंधान  परियोजना

 2464.  प्रो«  सावित्री  लक्ष्मणन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  कोंकण  क्षेत्र  में  कोकम  तथा  वृक्ष  से  प्राप्त  होने  वाले  अन्य

 गर्म  मसालों  की  खेती  के  लिए  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  यह  कब  तक  स्थापित  हो  जाएगी  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस«  कृष्ण  :  जीह

 चालू  वित्त  वर्ष  के

 खालोा  गोदाम

 2465.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कई  राज्यों  में  भारतीय  खाद्य  निगम/केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  बहुत  से  गोदाम  लम्बे  समय  से

 खाली

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 1993-94  के  दौरान  निगमों  को  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि  और

 खाली  पड़े  गोदामों  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  हेतु  क्‍या  कंदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 खाद्य  प्रंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्प  नाथ  :  और  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  पास  देश  भर  में  209.44  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता  के  कुल  1469  ढके  हुए  गोदाम  हैं  जिनमें  से

 0.32  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  के  स्वयं  के  केबल  9  डिपो  औद्योगिक  सम्बन्धों/कानून  और  व्यवस्था

 की  समस्याओं  सहित  परिचालन  सम्बन्धी  बाध्यताओं  के  कारण  खाली  पड़े  हुए

 केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  के  केवल  दो  गोदाम  खाली  पड़े  हुए  हैं  जिनमें  से  उत्तर  प्रदेश  में  बलिया  में  15,000

 मीटरी  टन  की  क्षमता  का  एक  गोदाम  1.4.93  से  और  बम्बई  में  एलफिन्स्टन  रोड  पर  स्थित  4200  मीटरी  टन  की

 किराए  की  क्षमता  का  दूसरा  गोदाम  1993  से  खाली  पड़ा  हुआ  जहां  तक  केन्द्रीय  बलिया  का

 सम्बन्ध  इसका  वर्ष  की  गारंटी  योजना  के  अधीन  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिए  निर्माण  करवाया  गया

 गारंटी  अवधि  समाप्त  होने  के  भारतीय  खाद्य  निगम  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  इसका  इस्तेमाल  करता  रहता

 इस  समय  इस  भाण्डागार  में  भारतीय  खाद्य  निगम  का  कोई  स्टाक  नहीं  जहां  तक  केन्द्रीय  भाण्डागार  एलफिन्स्टन

 रोड  का  सम्बन्ध  यह  केवल  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  इस्तेमाल  के  लिए  किराए  पर  लिया  गया

 इस  गोदाम  का  अब  इस्तेमाल  नहीं  होता  है और  गोदाम  के  मालिक  ने  मुकदमा  भी  चला  दिया  जिसके  कारण  इसका

 नैगा स्‍्तेमाल  बिल्कुल  नहीं  हो  रहा डर

 केन्द्रीय  भंडारण  निगम  को  1993-94  के  दौरान  7.23  लाख  रुपए  की  हानि  हुई  भारतीय  खाद्य

 निगम  की  हानि  नगण्य  है  क्योंकि  ये  खाली  गोदाम  इसके  अपने

 राज्य  प्राधिकारियों  से  सहायता  लेने  के  अलावा  फील्ड  स्तर  पर  औद्योगिक  सम्बन्धों  और  परिचालन

 सम्बन्धी  समस्याओं  का  हल  दूंढ़कर  खाली  क्षमता  का  पूरा  इस्तेमाल  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रयल

 किए  जाते  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  द्वारा  अपने  पक्ष  में  न्यायालय  से  शीघ्र  निर्णय  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ताकि  निगम  एलफिन्स्टन  रोड  पर  स्थिति  भण्डागारों  का  इस्तेमाल  करने  का  कार्य  शुरू  कर  जहां  तक

 बलिया  में  स्थित  भाण्डागार  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  से  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  वे  इस  भाण्डागार  का  इस्तेमाल  करना  आरम्भ  कर

 यात्री  सुविधाएं

 2466.  श्री  प्रवीन  डेका  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  किन-किन  रेलवे  स्टेशनों  पर  प्रसाधन  आरामगृह

 और  छतों  वाले  प्लेटफार्मों  की  सुविधाएं  नहीं

 कया  इस  संबंध  में  कोई  ऐसा  सर्वेक्षण  कराया  गया  यदि  तो रेलवे  सलाहकार  समिति  को  कितमे

 अप्रेसित  किए  गए

 (1)  कया  इस  स्टेशनों  पर  चरणबद्ध  तरीके  से  इन  सुविधाओं  का  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  जाफर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही
 है

 और  सभापटल

 पर  रख  दी

 मामले
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 2467.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नर्मदा  बांध  के  विस्थापितों  के  पुनर्वास  संबंधी  कार्यक्रमों  कौ
 जांच

 के लिए  सरकार  द्वारा  गठित

 चार-सदस्यीय  तथ्य  खोजी  दल  ने  अब  तक  अपनी  पिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 इस  पर  क्या  अनुबर्ती  कार्वाई  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  नर्मदा  घाटी

 में  सरदार  सरोवर  परियोजना  से  प्रभावित  क्षेत्र  का  दौरा  करने  तथा-जल-मार्गों  के  बंद  हो  जाने  के  बाद  पुनर्वास  सहित

 पर्यावरणीय  कार्यवाही  योजनाओं  के  अनुपालन  की  स्थिति  की  जानकारी  देने  के  लिए  एक  तथ्य  अन्वेषी  दल  गठित

 किया  गया  दल  ने  अभी  अपना  स्थल  दौरा  पूरा  नहीं  किया

 श्रौ  सूर्य  नारायण  यादव  :  भारत  सरकार  ने  89-90  में  जब  बी०पी०  सिंह  जी  की

 सरकार  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  किसानों  का  किसी  प्रकार  का  ऋण  10  हजार  तक  का  माफ  करेंगे  लेकिन

 उसे  सरकार  माफ़  नहीं  कर  पाई  और  पूरे  देश  में  जो किसान  और  मजदूर  ऋण  से  पीड़ित  था  वे  ऋण  नहीं  दे

 इस  वजह  से  उनके  ऊपर  ऋण  का  भार  दुगुना-तिगुना  बढ़  अब  आप  देश  में  ऋण  मुक्ति  तो  नहीं  कर

 इसलिये  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  कम  से  कम  उन  किसानों  और  गरीबों  का  सूद  जो  सरकार  की  गलत

 नीतियों  के  कारण  उन  पर  लादा  गया  है  उसे  आप  मुक्त  कर  दें  ताकि  व ेकिसान  और  मजदूर  अपने  ऋण  की  अदायगी

 कर

 12.02  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 श्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  ट्वीप  :  मैं  विशेष  रूप  से  गृह  मंत्रालय  का

 ध्यान  किसी  अन्य  उद्देश्य  से  अंडमान  ओर  निकोबार  ट्वीप  समूह  के  लिए  यात्री  एवं  माल  पोत  सेवा  बंद  करने  के

 प्रस्ताव  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता

 मैं  यहाँ  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  प्रत्येक  वर्ष  अंडमान  निकोबार  को  जाने  वाले  यात्री  पोत  को  अन्य

 उद्देश्यों  स ेहटा  लिया  जाता  सौभाग्य  वश-इस  वर्ष  हज  तीर्थयात्रियों  को  ले  जाने  क ेलिए  जब  यह  पोत  हटाया

 गया  तो  इसके  एवज  में  एक  बैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  वह  पोत  अभी  तक  वापस  नहीं  मिला

 इसी  गृह  मंत्रालय  ने  बिना  कोई  बैकल्पिक  व्यवस्था  किए  ही  उस  पोत  को  हटाने  का  प्रस्ताव  किया  इससे

 अंडमान  और  निकोबार  में  रहने  वालों  के  लिए  भारी  परेशानी  पैदा  हो  मुझे  नहीं  मालूम  कि  सरकार  ऐसा

 क्यों  कर  रही  है  क्‍योंकि  ऐसी  सुदूरवर्ती  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोग  पूरी  तरह  से  इस  पोत  सेवा  पर  ही  आश्रित  रहते
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 हैं  और  वैकल्पिक  व्यवस्था  किए  बिना  कभी  भी  पोत-सेवा  बंद  नहीं  की  जाती  यह  तो  एक  निष्ठुरता  पूर्ण  कार्यवाही

 मैं  सरकार  और  यहाँ  उपस्थित  संसदीय  कार्ट  मंत्री  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  करूंगा  कि  पोत

 सेवा  बंद  करते  समय  बैकल्पिक  व्यवस्था  करके  ही  उन  पोतों  को  हटाया  अन्यथा  लोग  अन्य  उद्देश्यों  से  पोर्ट

 ब्लेयर  से  पोत  हटाने  की  अनुमति  नहीं

 श्री  शरद  दिघे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  5  1994  को  बम्बई

 के  कतिपय  क्षेत्रों  में  हुई  भारी  गैस  रिसाव  की  गम्भीर  घटना  की  ओर  दिलाना  चाहता

 बम्बई  विशेष  रूप  से  वरली  से  थेम्बूर  तक  के  क्षेत्र  में  रहने  वाले  निवासियों  ने  गैस  रिसाव  की  शिकायत

 चूंकि  5  अगस्त  1994  को  देर  सायं  उस  क्षेत्र  में  भारी  दुर्गन्‍्ध  फैल  गई  थी  जिससे  बम्बई  शहर  में  दहशत  छा

 दहशत  ग्रस्त  नई  प्रभादेवी  और  केम्बूर  में  रहने  वाले  लोगों  की  ओर  से

 फायर  पुलिस  नियंत्रण  और  समाचार  पत्र  कार्यालयों  को  गैस  को  दुर्गन्‍्ध  संबंधी  टेलीफोन  पर  टेलीफोन  आते

 लोग  सिर  बेचैनी  और  बमन  संबंधी  शिकायतें  भी  कर  रहे  दुर्गन्‍्ध  घंटा  भर  से  अधिक  समय

 तक  फैली

 एम्बूलेंस  और  पुलिस  वाहनों  को  सतर्क  कर  दिया  गया  था  लेकिन  गैस  रिस्ताव  के  स्रोत  का

 पता  नहीं  चल

 बम्बई  में  हुए  गत  वर्ष  के बम  विस्फोट  और  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  मध्येनजर  बम्बई  में  उस  दिन  जबरदस्त

 आतंक  छा

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  और  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  जाँच  करके  उस  दिन  गैस  रिसाव  के  स्नोत  का

 शीघ्र  पता  लगाना  चाहिए  था  और  लोगों  को  इस  गैस  रिसाव  के  स््नोत  की  जानयरी  देनी  चाहिए  भविष्य  में

 इस  तरह  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  त्वरित  कार्यवाही  की  जातो

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  है  कि  इस

 वर्ष  उड़ीसा  में  भयंकर  बाढ़  आई  है  और  मेरा  क्षेत्र  जाजपुर  सबसे  अधिक

 प्रभावित  हुआ  इसका  कारण  है  कि  आदि  कई  नदियां  इस  क्षेत्र  में  बहती  हैं

 और  कई  डिस्ट्रीब्यूटरीज  भी  यहां  पर  बडाचना  दातागठी  आदि  के  ब्लाकों  663  गांव

 लगातार  कई  दिनों  से  बाढ़  के  पानी  से  घिरे  हुए  हैं  और  पानी  के  बीच  में  ही  लोग  रह  रहे  हैं  क्योंकि  वह  जनो-लाइंग

 एरिआ  वहां  पर  रिलीफ  आदि  के  लिए  खाने-पीने  का  सामान  भी  अभी  सरकार  मुहैय्या  नहीं  करा  पाई  है  और

 वहां  पर  जनता  दल  की  सरकार  होने  की  वजह  से  कांग्रेस  के  लोगों  को  रिलीफ  भी  नहीं  दिया  जाता  वहां  पर
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 आज  भुखमरी  है  और  बीमारी  जिस  से  कई  लोग  मर  चुके  सरकार  कह  देती  है  कि  टट्टी  लगने  से  मृत्यु

 हुई  जबकि  ये  मौते  बाढ़  की  वजह  से  आई  भुखमरी  और  बीमारी  की  वजह  से  हो  रही  बुखार  की  स्थिति

 है  कि  आज  ऐसा  कोई  परिवार  वहां  पर  नहीं  है  जो  बुखार  से  पीड़ित  न  लोग  चाहे  भुखमरी  से  मरें  या

 सरकार  यही  कहती  है  कि  टट्टियां  लगने  से  लोग  मरे  किसी  दूसरी  बिमारी  से  नहीं

 ....

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  बोलने  वाले  काफी  सदस्य  हैं  इसलिए  आप  ज्यादा  समय  नहीं  ले

 श्री  अनादिचरण  दास  :  महोदय  केवल  एक  अन्तिम  वाक्य  और  कहना  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  विशेष  रूप  से  आदिवासियों  और  जो  कि  मुख्यतः  इन  क्षेत्रों  में  रह
 पु  3.  न

 रहे  की  सहायता

 ईँ

 र॑

 श्री  थामस  :  भारत  के  कई  भागों  में  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 की  दशा  इतनी  खराब  हो  गयी  है  कि  यदि  कारगर  उपाय  नहीं  किये  जाते  हैं  तो  इस  देश  की  प्रगति  गर्त  में  चली

 केरल  हाल  ही  में  एर्णाकुलम  जिले  के  जिला  मजिस्ट्रेट  को  संबंधित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमे
 चलाने  जैसी  कार्यवाही  करनी  पड़ी  उन्हें  एक  कारण  बताओ  नोटिस  का  पालन  न  करने  के  आरोप  में  उप  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  के  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  133  के  अंतर्गत  नोटिस  जारी  करना  इन  मार्गों

 में  गड्ढे  इतने  गहरे  हैं  कि  यदि  कोई  मारुति  कार  उसमें  गिर  जाये  तो  उसके  ऊपर  ट्रक  गुजर  जाने  का  भी  किसी

 को  पता  नहीं  सड़कों  की  यह  हालत  यदि  तुरन्त  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  तो  कुछ  भी  गम्भीर  बात

 घट  सकती  है  और  दुर्घटनाएं  हो  सकती  मैं  नहीं  जानता  कि  इन  सब  बातों  के  लिये  आवंटित  धनराशि  कहां  चली

 जाती  मैं  किसी  की  शिकायत  नहीं  कर  रहा  परन्तु  हमें  इसे  मामले  पर  विचार  करना  सड़कों  के

 निर्माण  और  रख-रखाव  के  लिये  बहुत  सी  धनराशि  नियत  की  जाती  है  परन्तु  यह  इस  कार्य  में  लगायी  नहीं  जा

 रही  यह  धन  कई  अन्य  लोगों  के  हाथों  में  चला  जाता  यदि  कोई  सतर्कता  कार्यवाही  महीं  की  गयी

 तो  बड़ी  दुखद  स्थिति  उत्पन्न  हो

 हाल  ही  में  सड़क  निर्माण  के  एक  नये  तरीके  का  सुझाव  दिया  गया  है  और  वह  है  सड़क  निर्माण  में  रबड़

 का  प्रयोग  यह  तारकोल  में  दो  प्रतिशत  रबड़  मिलाकर  कर  दिया  जाता  है  जिससे  सड़क  तीन  गुना  अधिक  टिकाऊ

 हो  जाती  इससे  बड़ी  बचत  अमेरिका  तथा  फ्रांस  के  वैज्ञानिकों  न ेयह  पाया  है  कि  रंबड़  का  प्रयोग

 सड़कों  के  लिये  बहुत  अच्छा  रहेगा  अमेरिका  हाल  ही  में  एक  कानून  बनाया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  मार्गों  के  पाँच

 प्रतिशत  भाग  का  रबड़ीकरण  किया  जाना  मेरे  बिचार  से  हमें  भी  नयी  प्रौद्योगिकी  को  अपनाना

 मंत्री  श्री  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  संबंधित  व्यक्तियों  की  जानकारी  में  लायेंगे

 श्री  राम  निहोर  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  जनपद  गोंडा
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 जलालपुर  गांव  में  15  जुलाई  को  हरिजनों  पर  सपा  के  नेता  द्वारा  वहां  के  पासियों  पर  अत्याचार

 किया  गया  और  मजदूरी  न  करने  पर  उनको  सताया  गया  और  13  हरिजतों  के  घर  जला  दिए  गए  और  ग्यारह  लोगों

 को  गंभीर  रुप  से  पीटा  गया  जिनमें  चार  महिलाएं  भी  शामिल  इसमें  कुछ  लोगों  की  हालत  गंभीर  है  और  तीन

 लोग  गोंडा  अस्पताला  में  मौत  से  जूझ  रहे  जब  अपना  मकान  बनवा  रहे  थे  और  उस  समय  राम  सागर  पासी

 अपने  खेत  पर  काम  कर  रहा  था  तभी  ....."  के  साथ  हथियारबंद  लोगों  ने  राम  सागर  पासी  को  खेत  की  गुड़ाई

 छोड़कर  काम  पर  चलने  के  लिए  राम  सागर  के  मना  करने  उसकी  पिटाई  की  गई  जिससे  उसकी  हालत

 बहुत  ही  नाजुक  थोड़ी  देर  बाद  इस  गिरोह  ने  ...."  के  साथ  पास्यान  टोला  मोहला  के  लोगों  को  मारा-पीटा

 और  बुरी  तरह  से  घायल

 यहां  तक  कि  उन  पासी  लड़कियों  को  नंगा  करके  घुमाया  जैसा  कि  इलाहाबाद  में  हुआ  राम

 सागर  पासी  के  छोटे  बेटे  सालिगराम  की  रिपोर्ट  पर  पांच  नाम  दर्ज  हुए  जिनमें  विनोद  उर्फ  पंडित  सिंह

 महेन्द्र  सिंह  बिहारी  और  राम  सिंह  शाली  भी  शामिल  इसके  अलावा  सात  आठ  लोगों  पर  मारपीट  और  आग

 जनी  की  रिपोर्ट  भी  लिखाई  गई  हरिजन  एक्ट  के  आधार  पर  थाने  में  रिपोर्ट  लिखाई  गयी  किन्तु  अभी  तक

 बे  मुलजिम  पकड़े  नहीं  गये  क्योंकि  उनकी  वहां  सत्ता  उसमें  हमारी  कांग्रेस  की  भी  भागीदारी  मैं  सदन

 या  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उन  गरीब  पासियों  को  उचित  मुआबजा  दिया  जाये  और  जिनके

 खिलाफ  रिपोर्ट  की  गई  उनको  तत्काल  गिरफ्तार  किया  इसके  साथ  ही  पूरे  मामले  की  छानबीन  इनमें

 एक  स»  पा०  के  अध्यक्ष  और  कोषाध्यक्ष  पिछले  16  तारीख  के  जनसत्ता  में  यह  वाकया  आया  भारत  सः

 वहां  की  सरकार  को  निर्देश  दे  कि  उन  लोगों  के  खिलाफ  कड़ी  कार्रवाई  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ऐसे  व्यक्तियों  पर कोई  आरोप  नहीं  लगाये  जा  सकते  हैं  जो  सभा  में  उपस्थित

 नहीं  हैं  और  अपना  बचाव  नहीं  कर  सकते  हैं  आपने  कुछ  व्यक्तियों  के  नाम  लिये  इसलिये  उन  नामों  को  कार्यवाही

 वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  संसदय  कार्य  मंत्री  इस  पर

 श्री  राजनाथ  सोनकः  शास्त्री  :  यह  अनुसूचित  जाति  पर  अत्याचार  का  मामला  केन्द्र  सरकार  का

 विषय  इस  पर  संसदीय  कार्य  मंत्री  को  वक्तव्य  देना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कार्य  और  खेल  और  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पुकुल  :  माननीय  सदस्य  श्री  राम  निहोर  राय  द्वारा  उठाये

 गये  मामले  पर  मैं  यह  उल्लेख  चाहूंगा  कि  यह  मामला  तुरंत  गृह  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाया  जायेगा

 *अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसा  कार्यवाही  वृत्तान्त  स ेनिकाल  दिया
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 ताकि  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  मैं  उनसे  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  से अनुरोध  करता

 हूं कि  हमें  यह  चर्चा  ठीक  12.30%  म०  प०  पर  बन्द  करनी  होगी  इसलिये  वक्तागण  कृपया  बाद  के  वक्ताओं  की  सुविधा
 का  भी  ध्यान

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  उपाध्यक्ष  ब्राह्मी  नदी  जो  उड़ीसा  में  दूसरी  सबसे  बड़ी  नदी

 है  पर  सम्भल  बराज  रंगल  बहुउद्देश्यीय  नदी  परियोजना  का  एक  भाग  यह  बराज  पूरा  होने  जा  रहा  मूल

 कार्यक्रम  के  अन्य  गांवों  के  साथ  पारबिल  तथा  गनिपोसी  गांवों  का  अधिग्रहण  किया  जाता

 था  क्योंकि  वे  इस  परियोजना  की  में  आ  रहे  बाद  में  हमें  बताया  गया  कि  क्योंकि  सांभर  जलाशय

 को  अधिकतम  स्तर  तक  नहीं  भरा  इसलिये  इन  गांवों  को  छोड़  दिया  गया  उन्हें  अधिगृहीत  नहीं  किया

 जा  रहा  है  यद्यपि  इन  गांवों  के  लोगों  की  ओर  से  भूमि  अधिग्रहण  किये  जाने  तथा  उन्हें  पुनर्वास  संबंधी  लाभ  दिये

 जाने  की  बड़ी  मांग

 1974  की  बाढ़  के  अनुभव  से  इन  लोगों  को  डर  है  कि  अधिकारी  चाहे  जो  आश्वासन  किन्तु  इस  परियोजना

 के  अंतर्गत  ये  गांव  डूब

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपढी  बात  समाप्त

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  केवल  दो  या  तीन  वाक्य  और  कहने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सच  मैं  गंभीरतापूर्वक  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  कुछ  माननीय  सदस्य

 बहुत  अप्रसन  वे  ज़ोर  देकर  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  अवसर  नहीं  दिया  जाता  वे  इस  बात  से  बहुत  दुसों

 श्री  जल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  इस  बात  से  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  होगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपका  कर्त्तव्य  है  कि  आप  दो  या  तीन  बाक्यों  में  अपनी  बात  पूरी

 ि

 श्री  श्रीथल्लभ  पाणिग्रही  :  मेरे  कारण  समस्या  हो  रही  यदि  आप  मुझे  बोलने  नहीं  देंगे  तो  इससे

 क्या  प्रयोजन  सिद्ध

 इपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपको  अनुमति  न  देने  का  प्रश्न  नहीं  आपको  सभा  के  भीतर  अपनी  शिकायत

 को  कहने  का  पूरा  अधिकार  परन्तु  इसकी  कोई  सीमा  होनी  कृपया  अब  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  यदि  आप  मुझे  लगातार  बोलने  देते  तो अब  तक  मेरी  बात  समाप्त  गयी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  की  कार्यवाही  को  इसी  तरह  चलाता  रहा  लेकिन  अब  मैं  इस  निष्कर्ष

 पर  आया  हू ंकि  मुझसे  गलती  हुई

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  अब  मैं  शीघ्र ही  अपनी  समाप्त  करने  जा  रहा

 इस  वर्ष  जलाशय  अधिकतम  स्तर  तक  भरा  ही  पर  ये  गांव  इसलिए  जलमग्न  हो  गए  क्योंकि  ये  सम्बन्ध
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 बान्ध  के  पास  सोभाकोई  और  ब्राह्मणी  नदियों  के  संगम  पर  बसे  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  और  स्थानीय

 »  जनता  के  बीच  विवाद  चल  रहा  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वह  केन्द्रीय  जल  आयोग  के
 *

 कुछ  विशेषज्ञों  को  प्रतिनियुक्त  करे  जो  स्थल  पर  जाकर  अध्ययन  कर  इस  विवाद  को  सदा  के  लिए  समाप्त  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  वह  ही  एक  सदस्य  है  जो  सदैव  यह  कहते

 रहे  हैं  कि  उन्हें  पहले  बोलने  का  मौका  मिल  जाता  वे  दो-तीन  मिनट  तक  बोलते  रह  जाते  हैं  और  श्री  पटेल

 जैसे  लोगों  को  जो  एक  मिनट  के  लिए  बोलते  बोलने  का  मौका  ही  नहीं  दिया  जाता  इस  संबंध  में  उन्हें  भारी

 शिकायत  ;

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  उपाध्यक्ष  जैसा  कि  किसी  ने  कहा  संक्षेप  में  ही  बुद्धिमानी

 हमें  यथासंभव  संक्षेप  में  बोलने  का  प्रयास  करना  मैं  स्वयं  संक्षिप्त  होने  का  प्रयास

 कुछ  ही  दिनों  पहले  लगभग  1,000  लोगों  ने  जबलपुर  में  एक  रेल  रोको  आन्दोलन  में  भाग

 लिया  उन्होंने  कई  घंटों  तक  गाड़ियों  के  चलने  में  अड़चन  डाली  और  गिरफ्तारियां  इस  संबंध  में  मैंने  माननीय

 रेल  मंत्री  जी और  साथ  ही  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  को  तार  इस  आन्दोलन  का  उनका  मुख्य  उद्देश्य  जबलपुर
 और  गोंडिया  के  बीच  आमान  परिवर्तन  की  आवश्यकता  को  उजागार  करना  सरकार  की  घोषित  नीति  के  अंतर्गत

 केंद्रीय  सरकार  ने  एक  आमान  प्रणाली  आरम्भ  की  है  और  इस  प्रकार  का  परिवर्तन  कार्य  योजना  में  भी  सम्मिलित

 कर  लिया  गया  परंतु  आमान  परिवर्तन  का  कार्य  केवल  एक  ओर  से-चन्नपुर  से  गोंडिया  तक  आरम्भ  हुआ

 जबलपुर  से  गॉंडिया  तक  का  काम  अभी  तक  शुरू  नहीं  हुआ  है  और  इसी  कारण  यह  आंदोलन  चल  रहा  मेरा

 इतना  ही  कहना  है  कि  यह  एक  अत्यंत  ही  महत्वपूर्ण  कार्य  ह ैऔर  यह  उस  क्षेत्र  क ेआदिवासियों  के  लिए  जीवन

 रेखा  जैसा  इससे  हजारों  लोगों  को  रोजगार  मिलना  सुनिश्चित  होगा  और  इससे  वे  राष्ट्र  की  मुख्यधारा  में  आ

 साथ  ही  इससे  दक्षिण  और  उत्तर  के  बीच  एक  संबंध  मार्ग  खुलेगा  और  काफी  हद  तक  दूरी  में  भी  कमी

 इससे  व्यापार  और  वाणिज्य  का  भी  विकास  मैं  सरकार  विशेषतः  रेल  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ

 जी  से  जो  कुछ  देर  पहले  यहां  उपस्थित  अनुरोध  करूँगा  कि  वे  जबलपुर  और  गोंडिया  के  बीच  यह  काम  शुरू

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  हमने  भी  नोटिस  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  यह  सही  है  कि  आपने  नोटिस  दिया  मैं  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध

 करता  रहा  हूं  कि  थे  एक-दो  मितरट  में  अपनी  बात  पूरी  पर  वे  मेरी  बात  नहीं

 श्री  ईः  अहमद  :  मैं  भी  बोलना  चाहता

 ,  उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  अहमद  आप  रोजाना  बोल  रहे  उनका  क्या  होगा  जिन्हें  बोलने  का

 पैका  नहीं  मिला  है  ?
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 श्री  केन  तुलसिएया  वान्डायार  :  उपाध्यक्ष  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  थंजाब॒र  में  ऐसे  हजारों

 कुशल  कामगार  हैं  जो  चान्दी  मिश्रित  कांसे  के  कलात्मक  प्लेटों  को  बनाने  में  लगे  इन  प्लेटों  का  लोकप्रिय  नाम

 थंजावुर  प्लेट  लौंग  आदि  की  मालाएं  भी  बनती  हैं  जिनके  निर्यात  की  भारी  सम्भावना

 समुचित  बाजार  सुविधाओं  के  अभाव  में  उनके  उत्पाद  बिक  नहीं  पाते  जिसके  चलते  ये  कारीगर  बेरोजगार

 मैं  केंद्रीय  सरकार  और  वस्त्र  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  हथकरघा  विकास  आयुक्त  को  उन  कारीगरों

 को  सहकारिता  संगठनों  में  संगठित  करने  और  उनके  हथकरघा  उत्पादों  के  विपणन  की  व्यवस्था  करने  के  निर्देश

 इस  सहायता  से  यह  प्राचीन  कला  अपने  गौरव  के  साथ  जीवित  रह  पाएगी  और  कारीगरों  को  रोजी-रोटी

 श्री  ई  अहमद  ;  इस  सभा  ने  मानव  अधिकार  सुरक्षा  1993  पारित  कर  दिया  लोक-सभा

 ने  18  दिसंबर  को  और  राज्य-सभा  ने  22  दिसंबर  को  इसे  पारित  कर  दिया  इस  अधिनियम  की  धारा  21  के

 राज्य  सरकारों  को  राज्य  स्तर  पर  मानव  अधिकार  आयोगों  का  गठन  करना  परंतु  ऐसा  लगता  है  कि

 अभी  तक  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  राज्य  मानव  अधिकार  आयोग  का  गठन  नहीं  किया  राष्ट्रीय  मानव  अधिकार

 आयोग  के  अध्यक्ष  एवं  भारत  के  अवकाश  प्राप्त  मुख्य  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  रंगनाथ  मिश्र  के  प्रत्येक  राज्य

 में  हजारों  लोग  जेलों  में  सड़  रहे  एक  प्रकाशि#रिपोर्ट  के  श्री  मिश्र  न ेकहा  है  कि  गुजरात  में  19,000

 पंजाब  में  17,000,  जम्मू  और  कश्मीर  में  10,000  और  आश्च  प्रदेश  में  8,000  लोग  निरुद्ध  महाराष्ट्र  ने इनकी

 संख्या  तक  नहीं  बताई  हो  सकता  वहां  उनकी  संख्या  इन  राज्यों  से  भी  अधिक  राष्ट्रीय  मानव  अधिकार

 आयोग  के  अध्यक्ष  के  आन्भ्र  प्रदेश  में  भी  निरुद्ध  व्यक्तियों  के  रूप  में  गिरफ्तार  8,000  लोगों  में  से  केवल

 206  व्यक्तियों  को  औपचारिक  रूप  से  हिरासत  में  लिया  गया  यह  टाडा  शक्तियों  का  सरासर  दुरुपयोग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अहमद  आपने  कल  भी  यह  मुद्दा  उठाया  था  कि  टाडा  का  दुरुपयोग  हो  रहा

 श्री  ईई  अहमद  :  मेरा  कहना  केवल  इतना  है  कि  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  संसद  द्वारा

 पारित  इस  अधिनियम  का  अनुपालन  करने  के  लिए  पत्र  अधिनियम  1993  में  ही  पारित  हो  गया  था

 और  सात  महीने  गुजर  चुके  राज्य  के  मुख्य  विधान  सभा  के  विपक्ष  के  नेता  और  प्रभारी  गृह  मंत्री

 सहित  समिति  को  आयोग  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  करनी  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  यह  शीघ्रातिशीघ्र  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  मानव  अधिकार  आयोगों  के  गठन  के  लिए
 अनुदेश

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  की

 ओर  ले  जाता  चाहता  उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  भयंकर  रूप  से  हैजे  की  बीमारी  फैली  हुई  है  और  गैस्ट्रो  की

 बीमारी  भी  फैली  हुई  पूर्व  स ेलेकर  पश्चिम  तक  तथा  उत्तर  से  लेकर  दक्षिण  उत्तर  प्रदेश  का  एक  भी  कोना

 जिला  ऐसा  नहीं  है  जहां  कि  इस  समय  हैजा  या  गैस्ट्रो  की  बीमारी  न  फैली  हो

 पूर्वी  उत्तर  प्रदे  श  में  देवरिय

 इलाहाबाद  और  मिर्जापुर  आदि  जिलों  में  करोड़ों  नागरिक  हैजे  कौ  बीमारी  के  कारण  काफी  चिन्तित  बेचैन
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 हर  जिले  में  दो-चार  मौतें  हो  रही  अब  तक  कोई  ऐसा  जिला  बाकी  नहीं  है  जहां  8-10  मौतें  न  हो  गयी

 यदि  उत्तर  प्रदेश  से  प्रकाशित  होने  वाले  अखबारों  को  देखा  खास  तौर  से  पूर्वा  उत्तर  प्रदेश  से  निकलने  वाले

 अखबारों  पर  यदि  नजर  दौड़ाई  जाये  तो  उनमें  ज्यादातर  हैजे  और  गैस्ट्रों  की  खबरें  आपको  भरी  हुई  मिलेगी  कि

 फलां  जिले  में  इतनी  फलां  जिले  में  इतने  लोग  अस्पताल  में  भर्ती  हमारे  संसदीय  क्षेत्र  क ेजलालाबाद  कस्बे

 में  तीन  दिन  में  मौतें  हुई  हैं  और  लगभग  200  व्यक्ति  इस  समय  अस्पतालों  में  दुल्लहपुर
 '

 देवकली  आदि  सभी  ब्लाक  इससे  प्रभावित  वाराणसी  के  पुआरी
 और  अटेसुआ  आदि  में  भयंकर  रूप  से  यह  बीमारी  फैल  रही  है  और  रोजाना  2-4  या  10  मौतें  हो  रहो  जौनपुर

 के  गौराबादशाहपुर  में  बहुत  बुरी  तरीके  से  लोग  मर  रहे  हैं  और  अस्पतालों

 में

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  मिनट  और  ले  रहा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  पूरी  तरह  से  निष्क्रिय  वहां  के

 मुख्य  मंत्री  पूरी  तरह  से  जातिवाद  में  फंसे  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सूची  का  विषय  यह  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  केंद्र  सरकार @

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  हम  कोई  किसी  की  बुराई  थोड़े  ही  कर  रहे  हम

 तो  जो  वास्तविक  स्थिति  है  उसको  बयान  कर  रहे  वहां  पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  दो  मंत्री  हैं।*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन  लोगों  का  नाम  नहीं  दे  सकते  जो  यहां  अपनी  अपनी  सफाई  नहीं  दे

 डन  मंत्रियों  के  नाम  कार्यवाही  से  निकाल  दिए  गए

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  तो  वहां  की  स्थिति  बता  रहा  हूं  कि इवबकी  आपस

 की  लड़ाई  की  वजह  से  स्वास्थ्य  सेवाएं  ठप्प  पड़  गई  आदमी  की  मौत  से  बढ़कर  तो  यह  पार्लियामेंट  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  उन  दो  मंत्रियों  पर  आरोप  लगाए  क्या  वे  यहां  अपनी  सफाई  दे  सकते

 हैं  ?  आपको  नियमों  का  पालन  करना

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  स्वास्थ्य  विभाग  बिल्कुल  निष्क्रिय  न  वहां  हैजा  का  टीका  है  और हा

 न  दवाएं  सी-एमओ०  परेशान  छोटे-छोटे  डाक्टर  परेशान  जिलाधिकारी  बार-बार  उत्तर  प्रदेश  के  स्वास्थ्य

 के  आदेशानुसार  कार्यवाहो  वृत्तानत  से निकाल  दिया
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 आस  1994
 मंत्रालय  को  लिख  रहे  हैं  कि  हमारे  यहां  इतनी  मौतें  हुई  हमें  दवा  टीका  लेकिन  दोनों  आपस  में

 लड़  रहे  इसलिए  यह  सामान  नहीं  जा  पा  रहा  उत्तर  प्रदेश  के  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  जो  सैक्रेट्री  बे  चुप

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  जिनकी  मौत  हुई  है  उनके  वारिसों  को  50-50

 हजार  रुपए  केन्द्र  सरकार  यहां  से

 श्री  सुभाष  चन्द्र  नायक  :  उपाध्यक्ष  महोदय  हमारे  उड़ीसा  के  कालाहण्डी  क्षेत्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सुभाष  चन्द्र  नायक  यह  तो  स्टैश्ब्सब्जैक्ट  इसको  वहां  की  असैम्बली  में  उठाया

 जाना  यहां

 श्री  सुभाष  चन्द्र  नायक  :  महोदय  वहां  कोई  सुनता  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  भी  राज्य  सूची  का  विषय  राज्य  में  विधान  सभा

 श्री  सुभाष  चन्द्र  नायक  :  वहां  पर  सरकार  सुनती  नहीं  उपाध्यक्ष  हमने

 अपनी  कांस्टीट्यूएंसी  के विकास  के  लिए  माननीय  रेल  मंत्री  जी  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  एक  रेल  लाइन  देने

 का  अनुरोध  किया  इन  दोनों  के  आशीर्वाद  से  हमें  एक  रेल  लाइन  मिली  इसके  लिए  मैं  माननीय  प्रधान

 मंत्री  जी और  माननीय  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  मैं  यहां  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  राष्ट्रीय  साक्षरता

 मिशन  के  अंतर्गत  मेरे  क्षेत्र  में  शिक्षा  क ेबिकास  के  लिए  जो  पैसा  दिया  गया  था  वह  सही  ढंग  से  खर्च  नहीं  हुआ

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के 2500  से  अधिक  प्राइमरी  शिक्षकों  की  एक  साथ  बदली  कर  दी  गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  शिक्षकों  की  बदली  से  संबंधित  केन्द्र  सरकार  इसका  उत्तर  कैसे  दे

 सकती  है  ?  शिक्षकों  की  बदली  राज्य  सूची  का  विषय

 श्री  सुभाष  चन्द्र  नायक  :  सर  यह  सही  बात  है  लेकिन  2500  से  अधिक  टीचरों  को  एक

 ही  साथ  बदली  करना  उड़ीसा  में  और  पहली  बार  हुआ  मेरे  ही  चुनाव  क्षेत्र  में  क्यों  किया  गया  है  और  किसी

 भी  क्षेत्र  में  ऐसा  नहीं  हुआ  महोदय  मेरे  क्षेत्र  और  श्री  के०  पी०  सिंहदेव  जी  के  धंधाकानाल  में  हैजे  से  28  व्यक्तियों

 की  मृत्यु  हुई  वहां  पर  हैजे  का  कोई  इलाज  नहीं  हो  रहा  कौलाहांर्ड  में  जूनागढ़  में  साधारण  जनता  पर  पुलिस

 ट्वारा  लाठी  चार्ज  किया  महोदय  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  पर  तदन्त  कार्यवाही  की  जानी

 श्रीमती  सूर्यकान्ता  पाटील  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 विषय  की  ओर  खींचना  चाहती  मैं  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में  आती  हूं  और  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  नादेड़  में

 तथा  मराठवाड़ा  के  सभी  जिलों  में  यूरिया  खाद  की  बहुत  कमी  हो  गई  है  जिसके  कारण  यूरिया  खाद  को  कीमत

 400-500  रुपये  प्रति  बोरी  हो  गई  यह  बुबाई  का  सीजन  यूरिया  न  मिलने  के  कारण  वहां  के  किसान  बहुत
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 18  1916  सभा  पटल  पर  रखे  गए  प्रश्न

 परेशान  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  और  कृषि  मंत्री  जी  से  विनती  करती  हूं  कि  मराठवाड़ा  क्षेत्र

 में  खासकर  नांदेड़  में  यूरिया  खाद  विपुल  मात्रा  में  उपलब्ध

 उपाध्यक्ष  दूसरा  मामला  भी  कृषि  से  ही  सम्बन्धित  कृषि  विभाग  ने  हमें  बासमती  चाबल  का

 एक  नया  बीज  बुवाई  के  लिए  मुझे  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हमने  नांदेड़  में  उसे  बोया

 लेकिन  बासमती  का  एक  भी  पौधा  नहीं

 जिसकी  वजह  से  भारी  मात्रा  में  किसानों  का  नुकसान  हुआ  सरकार  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि आप  इस

 बारे  में  पूरो  चौकसी  करें  और  किसानों  की  क्षतिपूर्ति  करने  की  व्यवस्था

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 12.35

 रेल  दावा  अधिकरण  अधिनियम  1987,  और  रेल  अधिनियम  1989  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 रेल  मंत्री  जाफुर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  रेल  दावा  अधिकरण  1987  की  धारा  30  की  उपधारण  (3)  के  अंतर्गत  रेल  दावा  अधिकरण

 संशोधन  1994,  जो  15  1994  के  भारत  के  राजपक्र  में  अधिसूचना  संख्या  साःका«नि  509

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  टी  6230/94]

 (2)  रेल  1989  की  धारा  199  के  अंतर्गत  रेल  यात्री  रद्द  करना  तथा  किराये  का

 संशोधन  1994,  जो  29  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  548

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  एल«  संख्या  6231/94]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  :  आवश्यक  वस्तु  1955  कौ  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  437

 जो  9  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  10  1994  से  कॉफी

 उत्पादकों  या  रबड़  बागानों  या  उत्पादकों  को  विभिन  उर्वरकों  को  बैगों  में  बेचने  के लिए  कौमत  का  निर्धारण  करना

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये।-देखीए  संख्या  एल«  टी«  6232./94]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  आदि  के  अर्न्तगत  अधिसूचना

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ;
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 सभा  पटल  परखेगएप्रत  आगस्त  994

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  थारा  3  कौ  उपधार  (6)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 खाद्य  तिलहन  तथा  खाद्य  तेल  संशोधन  1994,  जो  20  1994

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  385  में  प्रकाशित  हुआ

 खाद्य  तिलहन  तथा  खाद्य  तेल  तीसरा  संशोधन  1994,  जो  31

 1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का-आ«  396  में  प्रकाशित  हुआ

 खाद्य  तिलहन  तथा  खाद्य  तेल  तीसरा  संसोधन  1994  जो

 31  मई  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  आ०  418  में  प्रकाशित  हुआ

 (2)  भारतीय  मानक  ब्यूरो  1986  की  धारा  39  के  अंतर्गत  भारतीय  मानक  ब्यूरो

 संशोधन  1994,  जो  20  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सं«

 बीआईएस/ईसी/आरईजी/]  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल«  टी«  6233/94]

 पंजाब  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1992-93  में  कार्यकरण  तथा

 वार्षिक  रिपोर्टों  पर  समीक्षा  और  इस  पत्रादि  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के कारण  दशनि

 बाला  विवरण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरविन्द  :  मैं  श्री  कृष्ण  कुमार  की  ओर  से  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  अधिनियम  1956  को  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :-
 हु

 पंजाब  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  चंडीगढ़  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 पंजाब  एणग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  चंडीगढ़  के  वर्ष  1992-93  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिख़ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला

 विवरण  और  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल«  टी«  6234/94]

 राष्ट्रीय  मुक्त  विद्यालय  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  कार्यकरण  की  समीक्षा

 तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 मानव  संसायन  विकास  मंत्रालय  विभाग  और  संस्कृति  में  उपमंत्री

 £  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :
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 शरण  1916  _  ियम  377  के  अधीन  मामले

 (1)  राष्ट्रीय  मुक्त  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 राष्ट्रीय  मुक्त  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  मैं  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  क ेकारण  दशने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  टी«  6235/94]

 12.36  प«

 कार्य  मंत्रणां  समिति  :  तैतालीसवां  प्रतिवेदन

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्याचरण  :  मैं  कार्य  मंत्रणा

 समिति  का  तैतालीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं

 12.36  1/2  मन  प«
 ओओ

 अनुपूरक  अनुदान  की  मांग  1994-95

 जाफ्र  शरीफ्‌  रेल  मैं  1994-95  के  बजट  के  संबंध  में  अनुपूरक

 अनुदान  की  मांग  दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 में  रखा  देखिए  संख्या  टी

 12.37  मन  प७

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1991-92  रेल  मंत्री  के०  जाफुर  :

 मैं  वर्ष  1991-92  के  बजट  के  संबंध  में  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  दशनि  वाला  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल«  टी«

 12.38  पर  We

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 इन्द्रावती  नदी  से  उड़ीसा  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  छोड़ने  की

 श्री  प्रधानी  :  उपाध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  मामले  को  नियम  377  के  अधीन  उठाना

 चाहता

 इन्द्रावती  नदी  उड़ीसा  के  अविभाजित  कोटापुर  जिले  से  होकर  नवरंगपुर  शहर  के  पास  से  निरंतर  बहती

 नवरंगपुर  में  इन्द्रावती  नदी  से  पेय  जल  प्राप्त  होता  इन्द्रावती  नदी  के  तट  पर  लाखों  एकड़  भूमि  में  प्रतिवर्ष
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 नियम  रा  के  अधांन  मामल  हि  __  _  9  अगस्त  1994

 बाढ़  से  लाई  गई  मिट्टी  में  गन्ने  की  खेती  की  जाती  इस  नदी  की  ऊपरी  धारा  पर  एक  बहुउद्देश्यीय  परियोजना

 निर्माणाधीन  है  ताकि  नदी  के  पूरे  जल  के  प्रवाह  की  दिशा  को  मोड़कर  कालाहांडी  जिले  को  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध

 कराई  जा  सके  तथा  इसके  प्रवाह  का  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  किया  जा  इसके  परिणामस्वरूप  बांध

 के  नीचे  निचली  धार  में  नदी  सूख  भारत  सरकार  ने  नवरंगपुर  में  एक  चीनी  मिल  की  स्थापना  के  लिए

 लाइसेंस  जारी  किया  है  तथा  चीनी  मिल  की  स्थापना  के  100  एकड़  भूमि  की  खरीद  की  जा  चुके  तदुपरांत

 इन्द्रावती  नदी  के  जल  के  प्रवाह  की  दिशा  मोड़ने  के  प्रस्ताव  के  बाद  मिल  की  स्थापना  का  विचार  छोड़  दिया

 राष्ट्रीय  एल्युमिनियम  कम्पनी  पर  आधारित  अन्य  जिन्हें  शुरू  में  नदी  के  तट  पर  स्थापित  किया  जाना  था

 उन  कारखानों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  को  इस  नदी  के  अनुसूचित  क्षेत्र  में  गैर  अनुसूचित  क्षेत्र  की  ओर  पूरे  जल

 की  दिशा  मोड़े  जाने  के  वापस  लेने

 मै  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करे  और  उड़ीसा  सरकार  को  निर्देश  दे

 कि  वह  इस  क्षेत्र  के  हितों  की  रक्षा  के  निचले  प्रवाह  में  बांध  से  कम  से  कम  20  प्रतिशत  जल

 नासिक  में  टेलीफोन  सेवा  में  बढ़ोतरी  करने  की  आवश्यकता  डा«  बसंत  पवार  :

 नासिक  जिले  का  औद्योगिक  एवं  कृषि  की  दृष्टि  से विकास  हो  रहा  इसलिए  टेलीफोन  सेवाओं  की  आवश्यकता

 इस  क्षेत्र  की आवश्यकता  हो  आई

 इस  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  के  विस्तार  की  आवश्यकता  नासिक  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज

 में  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  की  अत्यधिक  मांग  है  और  करीब  9000  लोग  प्रतीक्षा  सूची  में  भवन  बनकर  तैयार  है

 और  करीब  75  प्रतिशत  उपकरण  उपलब्ध  साथ  ही  3000  लाइनों  की  क्षमता  वाले  पंचवटी  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज

 पर  भी  शीघ्र  कार्य  शुरू  किया  जाना  पंचवटी  एक्सचेंज  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  भी  किया  जा  चुका

 इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  शीघ्र  बजट  प्रावधान  किया  जाना

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  नासिक  में  पर्याप्त  टेलीफोन  सेवाएं  उपलब्ध  कराई  जाएं  तथा  इन  सेवाओं

 का  उचित  कार्यकरण  सुनिश्चित  किया
 ढ

 आश्य्र  प्रदेश  के  श्री  काककुलम  जिले  के  लोगों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता

 डा०  विश्वनाथम  कैनिथी  :  आम्ध्र  प्रदेश  में  श्री  काकुलम  देश  का  एक  सबसे  पिछड़ा

 जिला  इस  क्षेत्र  के लोग  जिन  परिस्थितियों  में  जीवनयापन  कर  रहे  हैं  वे  बहुत  हो  खराब  इस  जिले  में  करीब

 एक  सौ  गांव  हैं  जिसके  21,000  परिवार  समुद्र  में  मत्स्यन  से  अपनी  आजीविका  प्राप्त  करते  परंतु  इन  लोगों

 की  न्यूनतम  आवश्यकताएं  भी  आज  पूरी  नहीं  हो  पा  रही  उनका  व्यवस्थित  विकास  किया  जाना  उन्हें  शी

 पेयजल  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  जिसकी  अधिकांश  गांवों  में  कमी  कुछ  गावों  को  भू-जल  उपलब्ध  कराया

 जा  सकता  है  तथा  अन्य  को  समुद्री  जल  से  पेयजल  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  यद्यपि  योजनाएं  तैया

 की  गई  थीं  और  आकलन  प्रस्तुत  किए  गए  लेकिन  कुछ  ही  गांवों  को  पाइप  लाइनों  से  जल  प्राप्त  हुआ

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  आश्ध  प्रदेश  के  श्री  काकुलम  जिले  के  लोगों  को  शीघ्र  पेयजल  उपलब्ध

 कराने  हेतु  योजनाएं  लागू
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 आश्य  प्रदेश  के  तेलंगाना  क्षेत्र  में  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  प्राकृतिक  आपदानिधि  से  समुचित  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  की
 '

 श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  गत  तीन  वर्षों  से  आन्च्  प्रदेश  का  तेलंगाना  क्षेत्र  अभूतपूर्व

 सूखे  की  स्थिति  से  बुरी  तरह  प्रभावित  मडोक  तथा  महबूब  नगर  जिले  अत्यधिक

 प्रभावित  क्षेत्र  सबसे  अधिक  पीड़ित  वारंगल  जिले  में  इस  वर्ष  भी  स्थिति  बेहतर  नहीं  हुई  वहां  बारिश

 नहीं  हुई  इसके  परिणाम  स्वरूप  कृषि  जैसे  धान  की  खेती  नहीं  हो  मवेशियों  के  लिए  चारे  की  अत्यधिक

 कमी  है  जिसके  कारण  मवेशी  अन्य  जिलों  में  जा  रहे  भूमिगत  जल  का  स्तर  बहुत  नीचे  चला  गया  है  और  यह

 हाल  के  वर्षों  मे ंसबसे  कम  भूमिगत  जल  के  खत्म  होने  के  कारण  खुले  मुंह  बाले  कुंए  तथा  बोर  कूप  सूख

 गए  जिससे  पेयजल  की  अत्यधिक  कमी  हो  गई  है  और  समस्या  अनियंत्रित  हो  गई

 राज्य  सरकार  द्वारा  जिले  के  अधिकारियों  को  दी  गई  तदर्थ  राशी  अपर्याप्त  है तथा  जनता  की  अभूत  पूर्व

 कठिनाइयों  का  समाधान  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तेलंगाना  विशेषकर  वारंगल  जिले  में  अभूतपूर्व

 सूखे  की  भयावहता  और  उससे  हुई  हानि  का आकलन  करने  तथा  इस  परिस्थिति  से  निपटने  के  लिए  आवश्यक

 केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  एक  राहत  दल  तैनात

 मैं  यह  भी  निवेदन  करता  हूं  कि  केद्ध  सरकार  प्राकृतिक  आपदा  कोष  से  तेलंगाना  विशेषकर  वारंगल

 जिले  के  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  के  लोगों  के  कष्टों  का समाधान  करने  के  लिए  राहत  उपाय  शुरू  करने  हेतु  आन्च्र  प्रदेश

 सरकार  को  एक  बड़ी  राशि  (40  से  50  करोड़

 म«  प«  wh

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 धामस का  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  अब  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  पर  चर्चा

 थधामस  का  भाषण  चल  रहा  वे  अपना  भाषण  जारी

 थामस  :  :  देश  की  आर्थिक  स्थिति  के  संदर्भ  में  हमें  मुद्रा  स्फिति  की  दर

 की  समीक्षा  करनी  तीन  वर्ष  पूर्व  मुद्रा  स्फिति  की  दर  नहों  प्रतिशत  यह  दर  आज  सूचकांक  प्रतिशत  हो  गई

 मुद्रा  स्फिति  की  दो  अंकों  वाली  इस  दर  से  हम  संतुष्ट  नहों  हो  यदि  हम  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  आधार

 पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुद्रा  स्फिति  की  दर  में  आए  परिवर्तन  को  देखें  तो हम  यह  पाएंगे  कि  अप्रैल  प्रतिशत

 में  यह  दर  1994  प्रतिशत  वर्ष  वाले सप्ताह  में  यह  दर  दर  प्रतिशत  में  6.9  प्रतिशत  और

 2  जुलाई  उत्तरदायी  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  यह  दर  सम्बन्ध  प्रतिशत  हो  गई  मुद्रा  स्फिति  के  लिए

 कई  कारक  उत्तरदायी  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कड़े  उपाय  करने  चाहिएं  जिससे

 मुद्रा  स्फिति  को  दो  अंकों  से  नीचे  रखा  जा  अन्यथा  आवश्यक  वस्तुओं  की  कौमतों  में  वृद्धि  हो जाएगी  जिससे



 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 मांगें  अतिरिक्त

 |
 की  __9  अगस्त  1994

 साधारण  व्यक्ति  के  दैनिक  जीवन  में  बेवजह  कठिनाईयां  पैदा  हो  यह  सौभाग्य  की  बात  है  कि  गत  अप्रैल

 से  अगस्त  माह  तक  दालों  और  खाद्य  तेल  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कौमतें  कुल  मिलाकर  स्थिर

 ही  रही  किन्तु  सरकार  को  इस  मामले  में  संतुष्ट  नहीं  होना  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाए

 जाने  की  जरूरत  है  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता

 दिए  जाने  की  जरूरत

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  पर  जोर  देना  चाहता  एक  ओर  तो  हम  में  से  जो  किसानों

 की  सहायता  करना  चाहते  हैं  वे  इस  बात  पर  बल  देते  हैं  और  तर्क  देते  हैं  कि  न्यूनतम  खरीद  मूल्य  अथवा  समर्थन

 मूल्य  में  वद्धि  की जाए  जबकि  दूसरी  ओर  हम  यह  कहते  हैं  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  की  जानी

 किन्तु  ये  दोनों  बातें  साथ-साथ  नहीं  चल  इसमें  संतुलग  बनाए  रखने  को  आवश्यकता  सत्ता  में

 आने  के  पश्चात  इस  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गेहूं  और  चावल  के  खरीद  मूल्य  में  दो  बार  वृद्धि  को

 खरीद  मूल्य  में  वृद्धि  गेहूं  और  चावल  के  मामले  बाजार  पर  भी  स्वाभाविक  रूप  से  प्रभाव  किंतु

 यह  सब  संतुलित  ढंग  से  होना  चाहिए  जिससे  किसानों  को  मदद  मिल  सके  और  इसके  साथ-साथ  उपभोक्ताओं

 को  भी  भारी  बोझ  का  वहन  न  करना

 सरकार  ट्वारा  उठाए  गए  प्रमुख  कदमों  में  से एक  कदम  आर्थिक  उदारीकरण  हमने  नई  उद्योग  नीति  अपनाई

 यह  सरकार  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  पर  जोर  दे  रही  दुर्भाग्य  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  बहुत  ही  कम  हुआ  चीन  जैसे  देश  को  5  बिलियन  अमरीकी  डालर  का  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 प्राप्त  हो  रहा  है  जबकि  हमारे  देश  में  केवल  100  से  200  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  विदेशी  निवेश  प्राप्त  हो

 रहा  जब  चीन  जैसे  देश  ने जिसके  पास  भारत  जितनी  ही  बाजार  की  गुंजाइश  5  बिलियन  डालर  का  निवेश

 प्राप्त  हो  रहा  तो  हमारे  देश  में  विदेशी  निवेश  इतना  कम  क्यों  हो  रहा  है  ?  इस  प्रश्न  का  उतर  दिया  जाना  जरूरी

 यही  कारण  है  कि  सरकार  ने  कुछ  निर्णय  लिए  हैं  और  इन  निर्णयों  के  परिणामस्वरूप  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 में  वृद्धि  हुई  वर्ष  1990  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  194  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  128.32  करोड़  रुपए

 की  राशि  अंतर्ग्रस्त  1991  में  289  प्रस्ताव  मिले  जिनमें  534.11  करोड़  रुपए  की  राशि  अंतर्ग्रस्त  1992

 में  3887.54  करोड़  रुपए  की  राशि  के  692  प्रस्ताव  मिले  और  1993  में  नवम्बर  तक  7990.62  करोड़  की  राशि

 के  671  प्रस्ताव  मिले  नई  उद्योग  नीति  और  नई  लाइसेंस  नीती  के  कारण  लाइसेंस  राज  से  मुक्ति  मिलने  के  पश्चात्‌

 प्रतिवर्ष  विदेशी  निवेश  में  वृद्धि  हो  रही  नए  उद्योगों  और  नई  प्रौद्योगिकीयों  के  प्रसार  लिए  केवल  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  से  ही  सहायता  मिल  इसलिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  उत्साहवर्द्धछक  है  और  देश

 में  नए  निवेश  आ  रहे

 सरकारी  क्षेत्र  के  मामले  में  स्थिति  यह  कि  भारतीय  सरकारी  क्षेत्र  अपने  आप  में  एक  सुदृढ़  क्षेत्र  इस

 क्षेत्र  न ेदेश  के  विकास  में  योगदान  किया  मेरे  कुछ  मित्र  जो  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  से  बेवजह  भयभीत  उन्हें

 इस  बात  की  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  देश  में  थिदेशी  कुल  निवेश  मात्र  तीन  प्रतिशत  अधिकांश

 निवेश  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  किया  गया  किन्तु  सरकारी  उपक्रमों  के  मामले  में  भी  देश  के  प्रति  उनका  कुछ
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 यम  1916
 अनुदानों  को  अनुपूरक  घागि  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  को

 उत्तरदायित्व  होना  चाहिए  और  सरकारी  उपक्रम  हमारे  औद्योगिक  क्षेत्र  पर  बोझ  नहीं  बनने  इस  संदर्भ  भें
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  उचित  समय  पर  उपयुक्त  कार्यवाही  करनी  कई  सरकारी  उपक्रमों

 «  में  चेयरमैन  नहीं  प्रमुख  सरकारी  उपक्रमों  में  1  चेयरमैन  नियुक्त  करने  के  लिए  विलम्ब  क्‍यों  किया  जा  रहा

 अब  श्रमिक  क्षेत्र  को  ही  हमारे  यहां  का  श्रमिक  क्षेत्र  बिल्कुल  शान्तिपूर्ण  श्रमिकों  के  मामले  में  लिए

 गए  प्रमुख  निर्णयों  में  से  पत्तन  क्षेत्र  मे ंहुआ  समझौता  भी  सभी  प्रमुख  पत्तनों  में  श्रमिकों  और  पत्तन  प्राधिकारियों

 के  बीच  समझौता  हुआ  अब  अगले  कुछ  वर्षों  तक  हम  पत्तनों  को  ठोक  ठाक  ढंग  से  चला  सरकार

 से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  इस्पात  उद्योग  और  कपड़ा  उद्योग  में  भी  इसी  प्रकार  के  समझौते  किए  जाने

 और  मुझे  यह  विश्वास  है  कि  हमारे  श्रमिक  संघ  भी  इतने  जिम्मेदार  हैं  कि  इस  विशिष्ट  स्थिति  में  वे  सरकार  के

 प्रयास  के  लिए  सकारात्मक  रवैया

 मुझे  अपने  राज्य  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  देने  मेरे  राज्य  की  प्रमुख  समस्याओं  में  से  एक  समस्या  विद्युत
 की  कमी  पूरे  राष्ट्र  को  ही  बिच्युत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  किन्तु  केरल  एक  ऐसा  राज्य  है

 जहां  हमें  केवल  जल  विद्युत  पर  ही  निर्भर  रहना  पड़  रहा  भारत  सरकार  अब  हमारी  मदद  करने  हेतु  काफी

 मेहरबान  हो  रही  कायम  कुलम  परियोजना  को  मंजूरी  दी  जा  चुको  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  एएणाकुलम  और  कासरगोडु

 तथा  कालीकट  के  लिए  तीन  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी  हमने  दक्षिणी  मैस  ग्रिड  के  लिए

 सुझाव  दिया  इस  परियोजना  को  निश्चित  सभा  पर  क्रियान्वित  करने  के  लिए  दक्षिणी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 की  एक  बैठक  बंगलौर  में  हुई  मेरे  विचार  से  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  कार्यवाही

 +  केरल  ऐसा  राज्य  है  जो  मुख्यतः  कृषि  पर  निर्भर  हम  नारियल  पर  ही  निर्भर  करते  किन्तु

 दुर्भाग्य  से  नारियल  की  खेती  करने  वालों  को  बिकट  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  नारियल  की

 कीमतें  गिर  रही  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  नारियल  विकास  बोर्ड  द्वारा  कुछ  सकारात्मक  कदम

 उठाए  जाने  किन्तु  दुर्भाग्यवश  मुझे  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  नारियल  विकास  बोर्ड  में  भी  चेयरमैन  का

 पद  पिछले  दो  वर्षों  से  रिक्त  मुझे  यह  नहों  पता  कि  सरकार  इस  मामले  से  क्यों  बेखबर  इस  बोर्ड  के  मामले

 में  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जानी  ।

 केरल  के  उत्तरी  भाग  अर्थात्‌  मालाबार  की  अर्थव्यवस्था  काफी  की  खेती  पर  निर्भर  पिछले  वर्ष  भारत

 सरकार  ने  130  लाख  टन  काफी  के  निर्यात  की  छूट  दी  किन्तु  इस  वर्ष  इसे  110  लाख  टन  तक  ही  सीमित

 कर  दिया  गया  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  यह  सीमा  क्यों  निर्धारित  की  गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हालांकि  विदेशों  में  इसकी  मांग  है  किन्तु  फिर  भी  इसके  निर्यात  को  सीमित  कर  दिया

 गया

 क्रेन  थामस  :  पिछले  वर्ष  निर्यात  के  130  लाख  टन  तक  सीमित  कर  दिया  गया  इस  वर्ष

 200  लाख  टन  कॉफी  उत्पादन  होने  की  आशा  हमारी  कुल  आंतरिक  खपत  60,000  टन  के  आस  पास
 *

 मुझे  यह  पता  जहाँ  चल  सका  है  कि  हमारे  पास  निर्यात  के  लिए  कृषि  उत्पाद  उपलब्ध  होते  हुए  भी  यह  सीमा  क्यों
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 अनुदानों  कौ  अनुपुरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की
 अनुपुरक  मांगें  अतिरिक्त  अनुदानों  की  _  9  अगस्त  1994

 निर्धारित  की  गई  सरकार  ऐसी  सीमा  क्यों  निर्धारित  कर  रही  औद्योगिक  उत्पादों  की  तरह  से  कृषि  उत्पादों

 के  मामले  में  भी  निर्यात  पर  किसी  प्रकार  का  प्रतिबंध  नहीं  होना

 रबड़  पर  भी  निर्यात  के  मामले  में  कोई  प्रतिबंध  नहीं  नारियल  के  मामले  में  सरकार  की  ओर  से  यह

 आश्वासन  मिला  है  कि  नारियल  के  तेल  का  निर्यात  किया  जा  सकता

 परन्तु  इसमें  एक  मद  को  भी  शामिल  किया  गया  है  जिसकी  विदेशों  में  भारी  मांग  है  और  इस  पर

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  कि  हम  किन  हितों  को  देखते  हुए  ये  प्रतिबंध  लगा  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  कोपरा  का  संबंध  है  इसकी  कोई  मांग  नहीं  इसलिए  इसकी  कीमतों

 में  गिरावट  आई

 थामस  :  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  क्यों  हो  ?  इस  प्रतिबंध  को  समाप्त  कर  दिया

 जाना

 इस  सभा  में  बाढ़  पर  वाद-वाद  के  दौरान  हमने  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  पर  जोर  दिया  इससे

 पहले  हमें  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  रोधी  कार्य  और  नए  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  पचास  प्रतिशत

 का  अनुदान  एवं  सहायता  मिलती  हमें  समुद्र  द्वार  भूमि  कटाव  रोधी  संबंधी  पुराने  कार्य  को  पूरा  करने  हेतु  और

 पुराने  बांधों  की  मरम्मत  के  लिए  एक-तिहाई  सहायता  मिलती  भारत  सरकार  ने  यह  सहायता  अपनी  मर्जी

 से  बंद  कर  दी  ह ैऔर  यह  यह  कहती  है  कि  यह  तो  राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी  केरल  जैसा  छोटा

 राज्य  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव-रोधी  कार्य  कैसे  कर  पायेगा  क्‍योंकि  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाब  रोधी  कार्य  बहुत  महंगा

 है  और  इसके  प्रति  किलोमीटर  कार्य  पर  दो  या  तीन  करोड़  से अधिक  लागत  आती  राज्य  सरकार  के  लिए  यह

 कार्य  कर  पाना  सम्भव  नहीं  मेंरे  विचार  से  यह  क्षेत्र  भी  देश  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  करने  वाले  रक्षा  विभाग

 की  तरह  ही  जब  हम  रक्षा  के  लिए  इतनी  अधिक  राशि  लगा  रहे  हैं  तो  ऐसी  दशा  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव

 रोधी  कार्य  के  लिए  थोड़ी  राशि  क्‍यों  नहीं  लगायी  जा  सकती  सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  इस

 विषय  पर  विचार  किया

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमने  छोटे  और  मध्यम  कस्बों  के  विकास  के  बारे  में  सुझाव  दिए  लगभग  तीन

 चार  वर्ष  पहले  इसके  लिए  थोड़ी  सहायता  मिल  रही  गत  दो  वर्षों  से छोटे  और  मध्यम  शहरों  के  विकास

 के  लिए  भारत  सरकार  को  ओर  से  कोई  सहायता  नहीं  मिली

 1.00  म०  प«

 एक  और  अनुरोध  मछुवारों  के  बारे  में  अब  विदेशी  मत्स्य  पोतों  को  हमारे  जल  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने

 की  अनुमति  दी  गई  यह  परम्परागत  मछुआरों  के  हितों  के  विरुद्ध  मैं  यह  समझ  सकता  हूं  कि  हमारी  सहकारी

 समितियों  को  मत्स्य  पोत  कब  दिए  गए  परन्तु  केवल  विदेशी  मत्स्य  पोतों  को  बिता  किसी  रोक  टोक  के  लाइसेंस

 दिए  जा  रहे  इसके  परिणाम  स्वरूप  हमारी  मत्स्य  सम्पदा  कम  हो  रही  है  और  हमारे  मछुआरों  को  भुखमरी  का

 सामना  करना  पड़  रहा  विदेशी  मत्स्यपोतों  को  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  उचित  प्रतिबंध  लगाये  जाने
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 18 श्रावण  1916  _ ___  अनुदानों  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1994-95 को  अनुपूरक  मांगें  अतिरिक्त )5  अतिरिक्त  अनुदानों  को
 मांगें  .  ..

 मांगें  .

 केरल  राज्य  द्वारा  अदरक  और  अन्य  मसालों  का  निर्यात  किया  जाता  दुर्भाग्य  सोवियत

 संघ  के  विघटन  के  पश्चात्‌  हमें  इन  मदों  के  निर्यात  में  बहुत  कठिनाई  हो  रहो  सरकार  द्वारा  ऐसे  उपाए  किए

 जाएं  ताकि  हमारे  अदरक  और  अन्य  मसाला  उत्पादकों  को  मदद  मिल  कयर  उद्योग  की  स्थिति

 भी  ऐसी  हो  हम  सोवियत  संघ  को  कयर  का  भारी  मात्रा  में  निर्यात  कर  रहे  अब  हमें  इसके  निर्यात  के  लिए

 अन्य  देश  ढूंढने  हम  अपनी  तरफ  से  पूरे  प्रयास  कर  रहे  कयर  उद्योग  में  निर्यात  हेतु  सरकार  को  उचित

 निर्णय  करना

 केरल  राज्य  उन  राज्यों  में  से  है  जहां  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  प्रणाली  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  को  मान्यता  प्राप्त  निजी  अस्पतालों  में  इलाज  कराने  कौ  अनुमति  कोचीन  नेवल  बेस  के  मात्र

 असैनिक  कर्मचारियों  को  उन  मान्यता  प्राप्त  निजी  अस्पतालों  में  इलाज  कराने  की  अनुमति  नहीं  है  जहां  अन्य  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  यह  सुविधा  प्राप्त  कोचीन  नेवल  बेस  के  इन  असैनिक  कर्मचारियों  के  लिए  नौसेना

 में  इस  ब्ररह  कौ  कोई  सुविधा  नहीं  उन्हें  कोचीन  में  नौसेना  अस्पताल  में  इलाज  करने  की  अनुमति  नहीं  है  और

 न  ही  उन्हें  कोचीन  अथवा  कालीकट  अथवा  त्रिवेद्धम  स्थित  मान्यता  प्राप्त  निजी  अस्पतालों  में  इलाज  कराने  की

 अनुमति  दी  गई  मेता  यह  अनुरोध  है  कि  केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  प्रणाली  न  होने  क ेकारण  केरल

 स्थित  असैनिक  रक्षा  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  निजी  अस्पतालों  की  सेवाएं  लेने  की  अनुमति

 प्रदान  की  जानी
 ह

 एजीमला

 अंत  मै ंएजिमला  नेवल  अकादमो  के  बारे  में  कहना  रक्षा  बलॉ-थल  नौसेना  और  वायुसेना

 के  लिए  एक  अकादमी  स्थापित  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  सरकार  ने  इस  पर  अब  तक  कोई  निर्णय
 7  *

 हीं  लिया  यदि  सरकार  इस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  ले  रही  है  तो आप  एजीमला  नेबल  अकादमी  को  स्वयं  विकसित

 होने  की  अनुमति  प्रदान  क्‍यों  नहीं  करते  ?  हमने  भूमि  दे  दी  हमारे  समक्ष  वित्तीय  अड़चनें  केरल  सरकार

 ने  हमें  पर्याप्त  भूमि  प्रदान  कर  दी  वहां  पर  सड़कें  बना  दी  बिजली  की  व्यवस्था  कर  दी  इस  सब  के

 बावजूद  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  एजीमला  नेवल  बेस  के  विकास  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  एजीमला  स्थित  नेवल  बेस  का  विकास  करने  के  बारे  में  तत्काल  निर्णय

 श्री  सी०  थामस  :  उपाध्यक्ष  मैंने  यह  देखा  कि  इस  वर्ष  304.4  करोड़  रुपये

 को  गई  कुल  मांग  में  कृषि  हेतु  250  करोड़  रुपये  की  मांग  की  गई  है  और  यह  मांग  उचित  कृषि  एक  ऐसा

 क्षेत्र
 है
 जहां  अधिकतम  राशि  लगायी  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  भोजनावकाश  के  पश्चात्‌  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 अब सभा 2 बजे म० ८ को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती म० प« तत्पश्चात्‌ लोक सभा मध्याहन भोजन के लिये दो बजे तक के लिए स्थगित



 अनुदानों  कौ  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की
 मोगें  9  अग्स्त  1994

 2.03  मे  प«

 लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  पश्चात्‌  2.03  म«  प«  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 1990-91  और  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगें  1991-92  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  और  वर्ष  1990-91  और  1991-92

 के  लिए  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगों  पर  आगे  चर्चा

 श्री  सी०  थामस  अपना  भाषण  जारी  श्री  थामस  आप  भोजनावकाश  से  पहले  दायीं  ओर  बैठे

 अब  आप  बायीं  ओर  बेठे  हुए

 श्री  सी  धामस  :  मैं  इस  सभा  के  दूसरी  ओर  को  भी  देखना  चाहता  मैं  यह  बता  रहा

 था  कि  कुल  राशि  में  से  कृषि  के लिए  अधिकतम  राशि  की  मांग  की  गई  है  और  यह  ठीक  भी  यह  ऐसा  क्षेत्र

 है  जिसमें  अधिकतम  व्यय  की  आवश्यकता  मेरे  विचार  से  इस  समय  प्रमुख  पहलू-चाहे  वह  कृषि  अथवा

 प्राकृतिक  आपदा  के  लिए  हो  जिसके  लिए  अपार  धनराशि  आवश्यक  है-बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  के  बारे  में  इस

 समय  लगभग  पूरा  भारत  हाल  को  बाढ़  और  प्राकृतिक  आपदाओं  से  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  हुआ  उदाहरणार्थ

 केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  राज्य  के  अनेक  भाग  लगभग  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़  से  प्रभावित  हो  जाते  हैं  और  लगातार

 गत  तीन-चार  वर्षों  से  राज्य  इससे  प्रभावित  रहा  वित  आयोग  द्वारा  बहुत  थोड़ी  राशि  निर्धारित  किए  जाने  के

 कारण  राज्य  के  समक्ष  बहुत  ही  विकट  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  वित  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों  के

 अनुसार  हमें  मात्र  31  करोड़  रुपये  मिलेंगे  और  इसमें  से  एक  चौथाई  हिस्सा  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  करना

 यद्यपि  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  के लिए  केन्द्र  से  राहत  देने  संबंधी  कुछ  आश्वासन  दिये  गये  हैं  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि

 अभी  तक  बिल्कुल  कोई  राहत  नहीं  दी  गई

 हमें  आशा  है  कि  वित्त  मंत्रालय  इस  मामले  के  संबंध  में  गंभीरतापूर्वक  विचार  केरल  में  जो  घाटा

 हुआ  है  वह  500  करोड़  रुपये  का  आँका  गया  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  जो  धनराशि  दी  गई  है  अथवा

 दी  जा  सकती  है  वह  31  करोड़  रुपये  मैं  इस  स्थिति  में  मंत्रालय  ये  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध

 करता  हूं  कि  इस  संबंध  में  केरल  राज्य  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  पर्याप्त  धनराशि  देने  के  लिए  शीघ्र

 कार्यवाही  को

 कृषि  के  संबंध  में  जिस  अन्य  पहलू  के  बारे  में  मै ंकहना  चाहंगा  वह  यह  हमारे  देश  के  नारियल  जैसी

 कुछ  ठपजों  को  इस  स्थिति  में  गंभीरतापूर्वक  पुनरीक्षा  की  जानी  अब  नारियल  की  खेती  हमारे  देश  के  मात्र  एक

 क्षेत्र  में  हो  नहों  को  जाती  है  ?  उसकी  खेती  लगभग  छह  या  सात  राज्यों  में  की  जा  रही  केरल  में  उसकी  खेती

 अनादिकाल  से  की  जा  रही  नाम  ही  से  बना  का  अर्थ  है  केरल

 नारियल  की  भूमि  अब  एकमात्र  केरल  हो  नारियल  भूमि  नहीं  जैसा  कि  अध्यक्ष  पीठ  को  पता  है-यधद्यपि

 मैं  ऐसा  नहीं  कहना  चाहता  हू--अब  कर्नाटक  भी  नारियल  भूमि  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  वहां  नारियल  की  खेती
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 28  क्रवण  1916  ॒॒  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगे  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  को  मांगे
 अब केरल से भी

 अब  केरल  से  भी  अधिक  की  जाती  पश्चिम  बंगाल  तथा  उड़ीसा  जैसे  अन्य  राज्यों  में  भी  नारियल
 की  काफी  खेती  को  जा  रही  अब  किसानों  को  अत्यंत  कठिन  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  एक  समय

 था  जब  एक  नारियल  पर  6  रुपये  लाभ  होता  ऐसा  दो  या  तीन  वर्ष  पूर्व  अब  उस  पर  3  रुपये  भी  लाभ

 नहीं  यह  लाभ  घटकर  2.50  रुपये  प्रति  नारियल  रह  गया  इसलिये  कोई  किसान  इसकी  खेती  जारी  रखना

 नहीं  जब  प्राकृतिक  आपदाएं  आती  तो  उस  किसान  का  जिसके  बहुत  से  नारियल  के  पेड़  नष्ट  हो  जाते

 प्रत्येक  नारियल  वृक्ष  के  लिये  राज्य  सरकार  से  मात्र  200  रुपये  मुआवजा  मिलता  मेरे  विचार  से  इस  बात

 से  बड़ी  गंभीरतापूर्वक  निपटना  तथा  इस  देश  की  कृषि  के  संबंध  में  विशेष  दर्जा  दिया  जाना

 अब  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  बाजार  का  हस्तक्षेप  भी  आवश्यक  है  तथा  केन्द्र  सरकार  को  देश  में  नारियल

 की  खेती  करने  बालों  की  सहायता  करनी  जायफल  जैसे  कुछ  और  भी  पेड़-पौधे  होते  हैं  जिनसे  बहुत  कम

 आय  होती  उनसे  किसान  को  सुनिश्चित  आय  नहीं  होती  है  और  अब  वे  बड़ी  अबनत  स्थिति  में

 अब  मैं  कागज  उद्योग  से  संबंधित  अन्य  पहलू  की  चर्चा  यह  ऐसा  उद्योग  है  जिसकी  भारी  उन्नति

 हो  रही  परन्तु  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  एक  ऐसा  निगम  है  जिसे  भारी  घाटा  हो  रहा  हमारे  यहाँ  हिन्दुस्तान
 पेपर  कार्पोरेशन  के  लगभग  छह  या  सात  एकक  एक  या  दो  एकक-हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेट

 नामक  एक  सहायक  क॑पनी  तथा  उत्तर  में  एक  और  एकक-मेरा  विचार  है  कि  लगभग  अन्य  सभी  एककों  को  घाटा

 हो  रहा  अब  हमें  इस  पर  विचार  करना

 लाभ  अर्जित  करने  वाला  एक  एकक  मेरे  राज्य  में  ह ैऔर  वह  है  हिंदुस्तान  न्यूज़प्रिंट  मेरे  विचार

 से  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस  एकक  की  बेहतरी  के  लिये  कुछ  किया  जाये  क्योंकि  वहां

 अब  हड़वाल  हो  रही  लाभ  अर्जित  करने  वाले  एकमात्र  एकक  में  अब  हड़ताल  अब  हमें  देखना

 है  कि  अधिकारी  तथा  इंजीनियर  कया  कर  रहे  वे  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेड  की  बेहतरी  के  लिये  कार्य

 कर  रहे  हैं  और  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेट  तथा  राष्ट्र  के  लिये  भारी  लाभ  अर्जित  कर  रहे  इस  पर  सरकार

 सहानुभूति  पूर्वक  विचार  उनका  मुख्य  रूप  से  यह  कहना  है  कि  उस  एकक  को  पृथक  रूप  दिया  जाना

 उनके  लिये  कोई  बोर्ड  नहीं  एक  प्रबंधन  बोर्ड  परन्तु  अब  काफी  समय से  हिंदुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेट  के

 लिये  कोई  प्रबंध  निदेशक  नहीं  लाभ  अर्जित  करने  वाले  इस  उद्योग  की  इस  प्रकार  उपेक्षा  की  जा  रही  वहां

 के  अधिफारियों  और  कर्मचारियों  की  अनेक  शिकायतें  उन्हें  अन्य  राज्यों  में  स्थानान्तरित  किया  जाता

 है  और  उन्हें  अंतरिम  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  जबकि  ऐसे  अन्य  एककों  के  कुछ  अधिकारियों  और

 इंजीनियरों  को  अंतरिम  सहायता  दी  जाती

 अन्य  पहलू  जिसकी  मैं  चर्चा  करना  चाहूंगा  वह  दूरसंचार  इस  विभाग  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  खर्च

 के  संबंध  में  धनराशि  की  मांग  की  है  अथवा  इस  सभा  की  स्वीकृति  मांगी  अब  वे  निजीकरण  कर  रहे  इस

 बारे  में  भारी  निजीकरण  के  विरुद्ध  बहुत  रोष  मेरे  बिचार  से  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  हमें

 यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  राष्ट्र  के
 हितों  को  बड़ी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  से  किसी  प्रकार  बाधा  न  पहुंचे  जो अचानक

 आकर  इस  क्षेत्र  में  अपना  आपिपत्य  जमा  सकती
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 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मंगें  .
 मांगें  अतिरिक्त  अनदानों  की  मांगें  .  .  .  __9  अग्त  1994

 इसके  मैं  यह  भी  निवेदन  करूँगा  कि  पहले  ही  से  दी  जा  रही  धनराशि  को  अधिक  न्याय  संगत

 रूप  से  वितरित  किया  मैं  अपने  राज्य  का  एक  उदाहरण  मुझे  ठीक  मालूम  है  कि  वर्ष  1992-93  के

 दौरान  केरल  को  दूरसंचार  के  लिये  300  करोड़  रुपये  दिये  गये  केरल  सर्किल  दिये  गये  लक्ष्य  को  पूरा  कर  सका

 था  वे  लक्ष्य  स ेअधिक  कार्य  कर  परन्तु  अगले  जब  इस  क्षेत्र  में  कुल  पूंजी  निवेश  को  बढ़ाकर  30  प्रतिशत

 किया  तो  केरल  राज्य  को  कम  से  कम  400  करोड़  रुपये  दिये  जाने  ठीक  ठीक  कहा  जाये  तो  30  प्रतिशत

 वृद्धि  किये  जाने  पर  वह  कम  से  कम  390  करोड़  रुपये  होना  परन्तु  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  था कि  उस  वर्ष  अर्थात्‌

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  उस  राज्य  को  इससे  पहले  वर्ष  के  दौरान  दी  गयी  धनराशि  की  अपेक्षा  बहुत  कम  धनराशि

 दी  गयी  वह  300  करोड़  रुपये  से  घट  कर  200  करोड़  रुपये  रह  बहुत  शोर  मचाने  पर  उसे  बढ़ा  कर

 260  करोड़  °°)  किया  इस  वर्ष  के  लिये  हमें  आशा  थी  कि  पिछले  वर्ष  की  शेष  राशि  भी  केरल  सर्किल

 को  दी  परन्तु  1994-95  के  500  करोड़  रुपये  से  कुछ  अधिक  राशि  देने  के  स्थान  राज्य  को

 केवल  260  रुपये  दिये  गये

 केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रत्येक  गांव  में  प्रत्येक  गांव  में  बड़ी  मांग  मुझे
 फ्क्का  विश्वास  है  कि  500  से  1,000  लाइनों  के  प्रत्येक  एक्सचेंज  में  मांग  काफी  उस  मांग  कौ  पूर्ति  की

 जानी  जो  कुछ  भी  हम  खर्च  की  स्वीकृति  दे  रहे  वर्ष  1990-91  के  लिये  केवल  दूरसंचार

 सेवाओं  में  ही  मांग  के  आधार  पर  इस  सभा  से  103.47  करोड़  रुपये  राशि  खर्च  करने  की  स्वीकृति  माँगी  गयी

 मेरे  विचार  न्यायोचित  वितरण  किया  जाना  मैं  प्रबल  रूप  से  यह  दलील  देता  हूं  कि  राज्य  को

 इस  संबंध  में  और  अधिक  धनराशि  दी  जानी

 मैं  अन्य  पहलुओं  के  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  विद्युत  क्षेत्र  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें

 हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  इसे  और  अधिक  धनराशि  अपेक्षित  वित्त  मंत्री  महोदय  को  विद्युत  क्षेत्र  को

 और  अधिक  धनराशि  इसलिये  देनी  है  ताकि  भारत  में  औद्योगीकरण  में  प्रगति  मैं  अपने  राज्य  से  एक  उदाहरण

 दे  सकता  इसी  एक  बात  में  यह  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  काफी  अच्छा  केरल  में  एक  कायंकुलम  उच्च  ताप

 संयंत्र  उसे  समर्पित  किये  हुए  लगभग  बारह  वर्ष  हो  गये  परन्तु  हमें  यह  पता  लगा  है  कि  भविष्य  में  इसे

 समुचित  रूप  दिया  वहां  420  मेगावाट  का  एक  लघु  विद्युत  संयंत्र  शुरू  किया  जा  रहा  इस  संयंत्र  की

 कुल  क्षमता  2,420  मेगावाट  निर्धारित  की  गयी  यदि  कोई  पांच  मंजिला  भवन  बनाया  जाना  हो  मुझे  पक्का

 विश्वास  है  तलघर  की  इस  प्रकार  बनाया  जाता  है  कि  वह  पांच  म॑जिलों  को  एक  जुट  रख

 परन्तु  एक  पांच-मंजिला  भवन  के  निर्माण  यदि  हम  केवल  पहली  मंजिल  का  ही  निर्माण  करें  और  एक  ढांचे

 को  इस  प्रकार  रख  दें  कि तलघर  केवल  एक  ही  मंजिल  को  संभाल  सके  तो  हमें  पक्का  विश्वास  है  कि  अन्य  मंजिलों

 का  निर्माण  नहीं  हो

 यह  स्थिति  जिसे  मेरे  विचार  से  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  लाया  जाना  यदि  2,420

 मेगावाट  ताप  विद्युत  संयंत्र  जिसे  उच्च  ताप  संयंत्र  कहते  केरल  राज्य  को  दिया  जाता  है  तो  दूसरे  पूरे  देश  को

 लाभ  मेरे  बिचार  से  इस  संयंत्र  की  स्थापना  इस  प्रकार  की  जाये  कि  लक्ष्य  2,420  मेगावाट  विद्युत  की  उत्पादन
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 हो  यह  नहीं  कि  किसी  स्थान  पर  जाकर  एक  छोटा  या  संयंत्र  लगा  दिया

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता

 बसंत  पवार  :  उपाध्यक्ष  महोदय  वर्ष  संयंत्र लगा  की  अतिरिक्त  अनुदानों  को  मांगे

 वाद-विवाद  में  भाग  लेने  हेतु  मुझे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  अत्यन्त  आभारी  यह  खर्च  पहले

 ही  किया  जा  चुका  है  और  मैं  एतद्‌  द्वारा  इन  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  वर्ष  1991-92  की  अतिरिक्त

 अनुदानों  की  मांगों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  खर्च  पहले  ही  किया  जा  चुका  केवल  एक  मांग  संख्या  15

 दूरसंचार  सेवाओं  के  लिए  थी  और  उसके  लिए  लगभग  65  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  खर्च  नियमित  किया  जाना

 अतिरिक्त  खर्च  मुख्य  रूप  से  नियमित  टेलीफोन  प्रणाली  के लिए  और  ठपकरण  तथा  संयंत्रों  की  खरीददारी

 से  संबंधित  इस  संबंध  में  मेरी  चिन्ता  की  बात  केवल  यही  है  कि  सरकार  ने  ज्यादा  केबल  कौ  खरीद  की  थी

 लेकिन  साथ ही  क्षेत्र  वे  हमेशा  यह  बहाना  करते  रहे  कि  केवल  उपलब्ध  नहों  इस  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों

 का  विस्तार  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  सभी  जगहों  जहां  भी  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  खोले  जाने

 सभी  उपभोक्ताओं  को  यही  स्पष्टीकरण  दिया  जा  रहा  है  कि  केवल  उपलब्ध  नहीं  होने  की  वजह  से  कार्य  पूरा

 करने  में  ज्यादा  समय

 मैं  माननीय  दूरसंचार  मंत्री  से  पुनः  आग्रह  करूंगा  कि  थे  इस  मामले  पर  विचार  जैसे-जैसे

 केबल  की  खरीद  की  जा  रही  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  सेवाएं  उचित  तर्राके  से  प्रदान  की

 वर्ष  1994-95  के  लिये  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  के  बारे  में  में  यह  कहूगा  कि  लगभग  15  मांगें

 343.30  करोड़  रुपये  की  हैं  तथा  बचत  और  बसूली  या  बढ़ी  हुई  प्राप्तियां  36.94  करोड़  रुपये  की  256.

 36  करोड़  रुपये  का  नकदी  निर्ममन  आज  पारित  किया  जाना  है  और  यहां  इन  मांगों  का  समर्थन  करता

 मुख्य  खर्च  कृषि  की  बजह  से  हुआ  कृषि  यह  मुख्य  रूप  से  विनियंत्रित  फॉएफेटिक  तथा  पोटाशिक

 उर्वरकों  के  साथ  किसानों  को  दी  गई  रियायतों  के  कारण  हुआ  यह  उर्वरक  बेचे  जाने  की  योजना  के  कारण

 हुआ

 मैं  उर्वरक  के  बारे  में  बहुत  सी  बातें  कहना  यह  कांग्रेस  पार्टी  का  ध्येय  है  कि  इस  देश  के  किसानों

 को  सहायता  प्रदान  की  जब  तक  कि  किसानों  की  क्रय  शक्ति  बढ़ाई  नहीं  जाती  है  भारत  की  ही  बरन्‌

 किसी  भी  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  नहीं  हो सकता  इसलिए  बिगत  समय  में  कृषि  विभाग  ने  लिफ्ट  सिंचाई  योजना

 के  लिए  ऋण  दिये  महाराष्ट्र  में  विशेषरूप  में  मेरे  अपने  जिले  में  कई  लिफ्ट  सिंचाई  योजना  ये

 1982,  1984  और  इसी  तरह  अन्य  वर्षों  में  शुरू  की  गई  उस  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ट्वारा  मंजूर  किये  गये

 ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  7.5%,  9.5%,  10%  और  इसी  तरह  की  ऋण  वापसी  के  लिए  लगभग  10  वर्ष  की

 समयावधि  निर्धारित  की  गई  उस  समय  कोई  गारंटी  शुल्क  नहीं  लिया  गया  लेकिन  हाल  में  या  यों  कहें

 «कि  पिछले  तीन-चार  वर्षों  में  सरकार  ने  किसान  सिंचाई  सहकारी  समितियों  से  गारंटी  शुल्क  मांगना  शुरू  कर  दिया

 यदि  ये  सहकारी  समितियां  ब्याज  नहीं  अदा  करती  तो  यह  प्रीमियम  की  राशि  में  जोड़  दी  जाती  है  तथा  उस

 पर  फिर  ब्याज  लगाया  जाता  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  दोहरा  ब्याज  हो  जाता  है  क्योंकि  ब्याज  के  ऊपर
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 ब्याज  लगाई  जाती  सिंचाई  योजनाएं  खतरे  में  ये सिंचाई  योजनाएं  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  क्योंकि  ये

 गने  को  अंगूर  के  तथा  सब्जियों  के  सभी  क्षेत्रों  को  जल  पहुंचाती  मैं  नासिक  के  कोदूर  जिले

 के  निफाड़  ताल्लुक  में  कुछ  लिफ्ट  सिंचाई  योजनाओं  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जैसे  जय  किसान  लिफ्ट  सिंचाई
 ।

 सहकारिता  तात्या  साहिब  स्वामी  समर्थन  जल  सिंचन  जलगांव  जय  दुर्गा  जल  सिंचन

 सहकारिता  कुल  मिलाकर  चौदह  लिपट  सिंचाई  सहकारी  संस्थाएं  क्योंकि  ये  सभी  हमारी  फसल

 के  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  बात  को  सुनिश्चित  करें  कि  किसानों

 पर  दोहरा  ब्याज  नहीं  लगने  मेरा  यह  भी  आग्रह  है  कि  वे  लिफ्ट  सिंचाई  योजनाएं  जो  1982,  1983  तथा

 1984  के  वर्षों  में  शुरू  की  गई  थीं  तथा  जिन  पर  वर्तमान  ब्याज  की  दर  कुछ  क्षेत्रों  में लगभग  15.5%  तथा  अन्य

 कुछ  क्षेत्रों  में  16.5%  उन  पर  पुनर्विचार  किया  अन्यथा  किसान  ऋणों  की  वापसी  नहीं  कर  पाएंगे  तथा

 सहकारी  सिंचाई  योजनाएं  बंद  हो  चूंकि  सरकार  की  घोषित  नीति  हर  समय  किसानों  के  हित  में  होती

 मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरे  राज्य  महर्धाष्ट्र  मे ंलिफ्ट  सिंचाई  योजनाओं  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय

 किये  हम  विभिन्‍न  अय्य  क्षेत्रों  को  अत्यधिक  राजसहायता  दे  रहे  उदाहरणस्वरूप  जहाँ  तक  उद्योग  का

 संबंध  है  हम  आठ  से  दस  सौ  करोड़  की  राजसहायता  दे  रहे  यदि  इसी  तरह  की  सहायता  कृषि  क्षेत्र  को  भी

 दी  जाती  है  तथा  सरकार  किसानों
 को  अधिकतम  सहायता  पहुंचाने  का  प्रयास  करती  है  तो  मुझे  बहुत  खुशी

 यही  मुख्य  सुझाव

 मैं  बाढ़  राहत  संबंधी  प्रावधान  के  बारे  में  एक  या  दो  मुद्दे  उठाना  चाहूंगा  वर्तमान  प्रावधानों  के  यदि

 एक  हेक्टर  में  फैलो  फसल  को  बाढ़  की  बजह  से  नुकसान  पहुंच  तो  बीज  राजसहायता  के  रूप  में  काफी  छोटी

 राशि  400-600  तक  की  दी  जाती  इतनी  छोटी  राशि  अपयांज्त  है  तथा  हमारे  देश  की  बाढ़  की  स्थिति  को

 देखते  हुए  इसमें  संशोधन  किया  जाना

 इन  अनुदानों  में  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  के  लिए  22  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  में  इसकी  सराहता

 करता  हूं  तथा  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  को  अर्थक्षम  बनाने  की  अविलम्ब  आवश्यकता  है  तथा  इस  निगम

 को  और  राशि  दी  जानी  मैं  इस  अनुदान  की  मांग  का  समर्थन  करता

 जहां  तक  वस्त्र  मंत्रालय  की  अनुदानों  का  संबंध  है  आन्ध्र  प्रदेश  में  गुंटाल  तथा  अनंतपुर  के  रुणण  कताई

 कई  ऐसी  कताई  मिलें  हैं  जो  कुप्रबंध  तथा  रुई  के  मूल्य  में  वृद्धि  के कारण  रुग्ण  हो  चुकी  इन  रुग्ण  मिलों  को

 भी  अर्थक्षम  बनाने  क ेलिए  अवसर  दिया  जाना  सभी  रुग्ण  सहकारी  मिलों  के  साथ  एक  जैसा  व्यवहार

 किया  जाना  मेरे  जिले  एक  थिंगोरा  कताई  मिल  जो  रुग्ण  होने  की  स्थिति  में  यह  माननीय  तथा

 विताय  दोनों  प्रकार  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  कर  रही  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  ऐसी  रुण्ण  कताई  मिलों  की

 देखभाल  के  लिए  अनुरोध  करता

 मैं  राष्ट्रीय  महासागर  प्रौद्योगिकी  संस्थान  संबंधी  प्रावधान  का  भी  समर्थन  करता  हूं  तथा  इसकी  अत्यधिक

 संगहना  करता
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 मैं  शिक्षा  मंत्रालय  के  अनुदान  में  एक  नया  विचार  पाता  हूँ  जहां  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन  परियोजना  के

 अन्तर्गद  आतंकवाद  से  पीड़ित  बच्चों  के  पुनर्वास  तथा  हेतु  उनहें  सहायता  देने  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया

 गया  बह  अत्यन्त  आयश्यक  है  क्योंकि  हम  सभी  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  आतंकवाद  के  मामलों

 बच्चे  अपने  को  स्वय॑  नहीं  संभाल  पाते  हैं  और  उनके  पुनर्वास  हेतु  इस  तरह  की  परियोजनाओं  की  अत्यन्त  आवश्यकता

 है  इन  परियोजनाओं  को  पर्याप्त  धन  दिया  जाता  मैं  इस  बात  की  सराहना  करता  हूं  कि  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन

 इस  तरह  का  कार्य  करने  हेतु  आगे  आया

 साथ  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन  द्वाग  ग्राम  ग्रंधालय  परियोजना  के  लिए  अनुदान  सहायता  के  रूप  में

 1.5  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  गये  हैं  और  इससे  निश्चित  रूप  से  गांवों  में  पुस्तकालयों  के  स्तर  में  सुधार  होगा  गांबों

 में  प्रौढ़  शिक्षा  साक्षरता  कार्यक्रम  में  भी  सुधार

 आखिरी  बात  कहने  से  पहले  मैं  यह  कहूंगा  कि  प्लाज्मा  प्रौद्योगिकी  में  अनुसंधान  विकास  कार्य  चल  रहा

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  विभाग  को  50.50  करोड़  रुपये  के  कुल  अनुदान  में  से  25  करोड़  रुपये  उच्च  अनुसंधान

 और  प्लाज्पा  प्रौद्योगिकी  के  लिए  ही  दिए  गए  यह  अत्यन्त  आवश्यक  जब  हम  अपने  क्षेत्रों  में  अनुसंधान

 और  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करेंगे  तभी  और  केवल  हम  अस्तित्व  बना  रख  सकेंगे  तथा  भविष्य  में  गुणवत्ता

 बाले  उत्पाद  बना  गैट  समझौते  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  रहा  है  कि  हम  अन्तिम  उत्पाद  की  गुणवत्ता
 के  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  को  बनाए  रख  मैं  इस  अनुदान  का  भी  समर्थन  करता

 मेरा  अंतिम  मुद्दा  बच्चों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्ति  से  सम्बंधित  इसका  पहले  vi  अनुदानों
 *

 की  मांगों  में  उल्लेख  किया  जा  चुका  छात्रों  को  सातवीं  तथा  अन्य  इसी  तरह  की  लःओं  से  छात्रवृत्ति

 दी  जाती  केबल  60  २  माह  उन्हें  यह  दिया  जा  रहा  इसके  अलावा  यह  देर  से  az  की  गई  है  और  केवल

 नौ  माह  के  लिए  जबकि  छात्रवृत्ति  पूरे  एक  वर्ष  के  लिए  होती  यह  दर  1960  में  ही  निर्धारित  की  गई

 मेरे  विचार  से  इस  पर  संशोधन  होना  चाहिए  तथा  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्ति  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए

 ताकि  हमारे  छात्रों  की  शिक्षा  की  गुणवत्ता  एवं  स्तर  में  सुधार  लाया  जा

 यही  बातें  मुझे  कहनी  हैं  लेकिन  अगर  आप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  जिले  की

 हिन्दुस्तान  एयरोनोटिक्स  लिमिटेड  की  फैक्ट्री  का सोवियत  संघ  के  साथ  गठबंधन  हुआ  है  और  अब  इसका  उक्रेन

 के  साथ  गठबंधन  हुआ

 कुछ  समय  से  इस  कारखाने  को  विमानों  के  लिए  कोई  क्रयादेश  नहीं  दिये  गये  मैं  इस  बारे  में

 चिन्तित  हूँ  क्योंकि  वहां  लगभग  सात  हजार  श्रमिक  यदि  हमें  क्रयादेश  नहीं  मिलते  और  यदि  हमें  यूक्रेन  से

 अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  नहीं  मिलती  तो  हमें  इस  क्षेत्र  में  गम्भीर  माननीय  समस्या  का  सामना  करना  हाल

 ही  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  रूस  की  यात्रा  पर  गये  थे  और  एक  पार्टी  के  रूप  में  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड

 के  साथ  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  समझौता  किया  मुझे  आशा  है  कि  इससे  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स
 *

 अर्थक्षम  अब  विमानों  के  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  और  क्रयादेश  उपलब्ध  होंगे  तथा  इससे  हिन्दुस्तान
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 एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  कारखाने  में  कोई  माननीय  समस्या  नहीं  इन्हीं  शब्दों  के  मैं  वर्ष  1994-95

 की  सभी  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगों  का  समर्थन  करता  नी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डछ७  कार्तिकेश्वर  पात्र  आपको  पांच  मिनट  का  समय  दिया  जायेगा  क्योंकि  तीन  और

 सदस्यों  को  बोलना  है  और  कार्य  निर्धारित  समय  में  पूरा  करना  आप  से  सहयोग  की  अपेक्षा  की  जाती

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  मैं  बर्ष  1994-95  की  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगों  का

 समर्थन  करता

 वर्ष  1991-92  में  हमारे  देश  के  शासन  अर्थव्यवस्था  और  ओऔध्चोगिक  क्षेत्र  में  अप्रत्याशित

 परिवर्तन  तथा  तनाव  व  अव्यवस्थाएं  पैदा  इन  क्षेत्रों  में  भारी  परिवर्तन  हुए  माननीय  प्रधान  मंत्री

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  के  नेतृत्व  में  सरकार  ने  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  और  हमारी  आर्थिक  नीतियों  में  परिवर्तन

 लाने  में  सफलता  पाई  1994-95  में  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  1.4  मिलियन  डालर  पहले  ही  अदा  कर

 चुका  हमारे  पास  15  अर्थात्‌  45,000  करोड़  रुपये  का  विदेशी  मुद्रा  भंडार  हमारे  निर्यात  में  21

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जो  पहले  कभी  नहीं  हुई  इस  सफलता  का  महत्वपूर्ण  कारण  ठोस  नीतिगत  ढांचा  तथा

 निर्यात  में  प्रतिस्पर्धा  और  लाभप्रदता  बनाए  रखना  1994-95  में  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  30.  प्रतिशत  की

 वृद्धि  1991  में  मुद्रास्फीति  की  दर  बहुत  ऊंची  अर्थात्‌  17  प्रतिशत  हमारे  पास  सफल  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  हमने  इस  हद  तक  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  ली  है  कि  भारत  की  अब  पहले  जैसी  स्थिति  नहीं  है  जब

 वह  ऋण  के  जाल  में  फंसा  अब  हम  समझ्  रहे  हैं  कि  भारत  उत्तरोत्तर  विकास  कर  रहा  हमारी  ठोस  औद्योगिक  »«

 नीति  280,000  करोड़  रुपये  के  घरेलू  निवेश  से  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  हैं  तथा  विभिन्‍न  चरणों  में  इनका

 कार्यान्वयन  हो  रहा  इसके  परिणाम  स्वरूप  2.6  मिलियन  रोजगार  के  नए  अवसर  पैदा  हुए  इसके

 करोड़  रुपये  का  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  हुआ  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चलाये  जा  रहे  नए  उदारीकरण  कार्यक्रमों

 फे  कारण  ही  ये  परिवर्तन  हुए  इस  कार्यक्रम  को  शुरू  करने  का  निर्णय  श्री  नरसिंह  राब  की  ही  सरकार  ने  लिया

 एक  बिख्यात  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  ने  कहा  है  :

 के  लिए  एक  के  बाद  एक  कदम  इतनी  तेजी  से  उठाए  गए  हैं  कि  यह  विश्वास  करना  कठिन

 हो  जाता  है  कि  श्री  राव  जैसे  सौम्य  व्यक्ति  इतना  तेज  और  दुढ़प्रतिज्ञ  हो  सकता

 डा०  मनमोहन  सिंह  की  भूमिका  300  ई०  पू०  के  चाणक्य  के  समान  यहां  पर  मैं  महान  चाणक्य  की  *

 नीति  का  उल्लेख  करना  चाहता  किन्तु  दुर्भाग्यवश  मुझे  बोलने  के  लिए  केवल  पांच  मिनट  का  समय  दिया  ?

 संक्षेप  मैं  कहूंगा  कि  उन्होंने  अर्थशास्त्र  में  संरघनात्मक  पद्धति  का  प्रतिपादन  किया  उनके  चार
 सूत्र  इस

 प्रकार  प्रसन्‍तता  का  मूल  धर्म  भर्म  का  मूल  अर्थ  अर्थ  का  मूल्य  राज्य  है  और  राज्य  का  मूल  चरित्र

 इससे  स्पष्ट  है  कि  चाणक्य  ने  भी  धरती  पर  पोषण  के  लिए  प्रतिपादित  मूल्य  विन्यास  में  अर्थ  को

 समुचित  स्थान  देने  से  इंकार  नहीं  किया  इतिहास  साक्षी  है  कि  वह  काल  स्थर्ण  काल  हमने  अर्थव्यवस्था  +

 का  मध्य  मार्ग  अपनाया  है  जिसका  अभिप्राय  यह  है  कि  अन्य  देश  वह  मार्ग  अपना  रहे  हैं  जहां  पर  वे  घाटे  के किसी
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 बजट  की  परवाह  नहीं  करते  चाणक्य  के  हमारे  पास  जो  कुछ  है  उसी  के  अनुसार  चलना

 a  यही  उद्देश्य  होना  इसीलिए  मैं  कहंगा  कि  वित्त  मंत्री  द्वारा  अपनायी  गई  नीति  उचित  एवं  न्यायसंगत  हैं

 जब  कभी  कोई  सरकार  कोई  नीति  लागू  करतो  जब  कभी  किसी  देश  में  सरकार  कोई  निर्णय

 लेती  यदि  लोग  उसे  समुचित  ढंग  से  कार्यान्यित  नहीं  करते  यदि  लोग  इसके  प्रति  ईमानदारी  और  निष्ठा  प्रदर्शित

 नहीं  करते  तो  इसे  लाए  नहीं  किया  जा  सकता  इसलिए  हमारे  देश  हमारे  नागरिकों  का  चरित्र  मिर्माण

 मुख्य  उद्देश्य  आप  हर  जगह  काला  बलात्कार  और  हत्या  जैसी  घटनाएं  ये  सारी

 ४.  बातें  हो  रही  हैं  और  विपक्षी  दलों  का  उद्देश्य  सरकार  पर  उचित  ढंग  से  हमला  करने  का  नहीं  जैसा  कि  ते  कर

 रहे

 हमारी  अर्थव्यवस्था  खराब  थी  और  जैसा  कि  आपने  देखा  होगा  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यह  प्रणाली  की  विफलता  प्रणाली  की  खिफलता  के  लिए  हमारी  सरकार  जिम्मेदार

 नहीं  सरकार  ने  उस  प्रणाली  को  सुधारने  का  प्रयास  किया  है  और  विपक्षी  दलों  के  सुझावों  का  रवागत  देश

 के  लोगों  के  हमारी  बेहतरी  के  लिए  हमारे  विकास  के  हमारी  योजना  के  लिए  यदि  कोई  सुझाय

 दिया  जाता  तो  उसे  स्वीकार  किया  इस  बात  को  सरकार  ने  महसूस  किया  है  और  हमारे  प्रधान  मंत्री

 ने  जोर  देकर  कहा  है  कि  मदि  देश  की  भलाई  फे  लोगों  की  भलाई  के  लिए  कोई  व्यक्ति  कोई  प्रस्ताव  लेकर

 आता  तो  उसे  स्वीकार  किया  किन्तु  कभी-कभी  इसको  गलत  समझा  जाता  तुलसीदास  ने

 कहा
 *+

 18  1916 2a!  2.4.

 करे  राज्य  योद्धा  करे

 अपने  मत  को  वश  करे  सबसे  सरो

 व्यक्ति  की  इच्छा  शक्ति  पर  विजय  पाना  अर्थशास्त्र  का  मुख्य  उद्देश्य  मुख्य  विशेषता  है  तथा

 मुख्य  नीति  चाणक्य  ने  अर्थशास्त्र  में  कहा  शक्ति  पर  बिजय  पाने  के  लिए  व्यक्ति  को  लोभ  लिप्सा

 का  दमन
 करना  देश  के  लिए  हम  यह  कह  सकते  देश  के  लिए  त्याग  आवश्यक  किसी  योजना

 अथवा  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  त्यागु  की  भावना  होनी

 यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  एशिया  ही  नहीं  किन्तु  सारे  विश्व  में  विख्यात  वित  श्री  मनमोहन

 सिंह  को  अपनी  एक  रात  में  ही  नीति  में  परिवर्तन  म  कर  पाने  और  एक  रात  में  ही  सब  कुछ  न  सकने

 «के  कारण  पद  का  त्याग  कर  देना  यह  कहना  बहुत  गलत  है  कि  चली  आ  रही  प्रणाली  की  विफलता  के

 लिए  श्री  मनमोहन  सिंह  अथवा  किसी  अन्य  मंत्री  को  जाना

 यदि  हम  सही  ढंग  से  तो  देश  सदी  की  ओर  बढ़  रहा  हमें  बहादुरी  क ेसाथ  इसका

 सामना  करना  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  तथा  सभी  क्षेत्रों  में  हमें  आगे  यढ़ना
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 मेरा  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हमारी  सरकार  हमारे  देश  की  प्रगति  और  हमारे  देश  के  विकास  के  लिए  कदम  उठा  रही

 है  और  मैं  इस  मांग  को  पूरा  समर्थन  करता  आपका  बहुत-बहुत  ,
 $

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  जो  समय  उसके

 लिये  मैं  1994-95  की  अनुपूरक  अनुदान  मांगों  का  और  1990-91  और  1991-92  के  बजट  के  संबंध

 में  अतिरिक्त  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करती  मैं  इनका  समर्थन  करते  हुए  कुछ  विभागों  की  तरफ  आपका

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  पिछले  साल  जब  बजट  पेश  हो  रहा

 उस  समय  मैं  सदन  में  सदस्य  नहीं  थी लेकिन  आज  आपके  और  ऊपर  वाले  के  आशीर्वाद  से  जब  अनुदान

 की  मांगों  पर  चर्चा  चल  रही  है  तो  उस  समय  मैं  सदन  की  सदस्य  मै ंआपकी  और  ईश्वर  की  बहुत  आभारी

 हूं  लेकिन  उस  जनता  की  भी  बहुत  आभारी  हूं  जिसने  सप्लीमेंटरी  डिमाण्ड्स  को  सपोर्ट  करने  के  लिए  मुझे  यहां

 भेजा

 यह  जो  सप्लीमेंटरी  डिमाण्ड्स  1993-94  की  दी  गई  जिन  पर  चर्चा  चल  रही  इस  पर  मैं  ज्यादातर

 कृषि  की  तरफ  ध्यान  आकर्षित  करना  कृषि  विभाग  की  तरफ  से  250  करोड़  रुपये  की  अनुदान  की  मांग

 की  गई  भारत  की  80  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  है  और  गांव  के  लोग  ज्यादातर  कृषि  पर  आधारित  अपना

 जीवन-यापन  करते  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  नहीं  दिया  गया  तब  भी  कृषि  से  भारत  का  राजस्व  बढ़ता  आया

 चाहे  बजट  में  हो  या  सप्लीमेंटरी  डिमाण्ड्स  में  हमेशा  इसके  लिए  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  अनुदान  की  मांग

 करते  सरकार  की  तरफ  से  भी  इस  विभाग  के  लिए  ज्यादा  धनराशि  दी  जाती  है  लेकिन  मैं  आपसे  और  इस

 सदन  से  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  कृषि  के  लिए  गांवों  में  जो  धनराशि  भेजी  जाती  पता  नहीं  वह  कहां  जाती

 गांवों  में  जिस  तरह  से  खाद  और  खेती  की  सामग्री  या  मशीनों  के  लिए  धनराशि  दी  जाती  वह  कृषि
 के  किसी  काम  पर  लागू  नहीं  हो  पाती  है  इसलिए  जिन  किसानों  के  लिए  धनराशि  की  माँग  हो  रही  उनको  ठीक

 समय  पर  खाद  या  मशीनरी  जिसके  लिए  यहां  से  धनराशि  भेजी  जा  रही  वह  धनराशि  उनके  पास

 ठीक  समय  पर  पहुंच  यह  बहुत  जरूरी

 अनुदान  की  मांग  और  सप्लीमेंटरी  डिमाण्ड्स  का  समर्थन  करके  पास  कर  देना  मेरे  हिसाब  से  बड़ी  बात

 नहीं  बल्कि  ठीक  समय  पर  गांवों  में  किसानों  को  वह  चीजें  उपलब्ध  कराना  बहुत  बड़ी  बात  इसी  के  साथ

 मैं  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  मेरा  क्षेत्र  रूरल  एरिया  पहाड़ी  क्षेत्र  है इसलिए  मैं  चाहूंगी  कि  ब्लाक  लेविल  पर

 कमेटियां  बनाई  उसमें  जो  पढ़े-लिखे  नवयुवक  या  शिक्षित  महिलाएं  जो  खेती  में  दिलचस्पी  रखते  उनको

 शामिल  किया  णो  किसानों  के  हितों  की  देखभाल  कर  केन्द्र  सरकार  जो  देती  वह  अनुदान  गांव  तक

 पहुंचता  है  या  उसकी  वह  ठीक  ढंग  से  देखभाल  कर  सकते  यह  कमेटियां  बनाने  की  बहुत  जरूरत

 जो  शिक्षित  महिलाएँ  हैं  या  जो  शिक्षित  युवक  उनको  समय-समय  पर  ट्रेनिंग  भी  मिलनी  चाहिए

 पिछले  दिनों  हाउस  में  बाढ़  और  सूखे  पर  काफी  चर्चा  हुई  जब  सूखा  पड़ता  है  या  बाढ़  आती  इसकेਂ

 कितनी  धनराशि  दी  जाती  मैं  उड़ीसा  को  बिलोंग  करती  और  उस  स्टेट  में  अगर  दूसरी  पार्टी  कौ  सरकार
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 18 श्राव०  1916  अलनुदानों
 को  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  कौ

 है  तो  किसानों  के  लिए  केन्द्र  से  जो  धनराशि  भेजी  जाती  वह  धनराशि  लोगों  को  ठीक  समय  पर  नहीं  दी  जाती

 *ह  और  उसमें  राज्य  सरकार  की  तरफ  से  पक्षपात  की  नीति  अपनाई  जाती  जहां  उनको  ज्यादा  बोट  पिले

 उन  लोगों  को  ज्यादा  अनुदान  या  सहायता  दी  जाती  है  जबकि  अनुदान  सब  को  बराबर  भेजा  जाता  अनुदान  सब

 ़
 लोगों  में  बराबर  भेज़ा  जाना  चाहिए  और  राज्य  सरकार  को  इसमें  पक्षपात  नहों  करना  वहां  जो  जरूरतमंद

 लोग  जो  गांवों  में  सूखा  पीड़ित  या  बाढ़  पीड़ित  लोग  हैं  उनके  लिए  सरकार  की  ओर  से  जो  धनराशि  भेजी  जाती

 उसमें  देखना  चाहिए  कि  जरूरतमंद  लोगों  को  वह  धनराशि  मिलती  है  या

 मान्यवर  दूसरी  चीज  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  जहां  पर  लोगों  को  अनएमप्लॉयमेंट  की  ज्यादा  कठिनाई

 मैं  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  कहना  चाहंगी  एग्रीकल्चर  जैसे  हमारी  उड़ीसा  मेरे  हिसाब  से  तो  भुवनेश्वर
 में  है  जहां  पर  एग्रीकल्चर  की  तरफ  लोग  ज्यादा  रुचि  रखते  जहां  पर  पढ़े-लिखे  लोग  भी  एग्रीकल्चर  की  तरफ

 ध्यान  देते  हैं  उस  क्षेत्र  में  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  या तकनीकी  शिक्षा  केद्र  खुलना  चाहिये  ताकि  आधुनिक  एग्रीकल्चर

 को  लाभ  मिल  पाए  और  जो  युवक  अनएम्पलायड  है  तथा  एजुकेटेड  हैं  वे  भी  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  की  तरफ

 से  सुविधा  ले  आज  के  समय  में  बहुत  ज्यादा  अनएम्पलायमेंट  है  इसलिये  मैं  सरकार  से  मांग  करूंगी

 कि  ज्यादा-से  ज्यादा  रूरल  ऐरिया  में  इस  तरह  से  तकनीकी  शिक्षा  केन्द्र  खोलने  चाहिये  ताकि  गांवों  के  किसानों

 को  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध  हो

 तीसरी  चीज  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  पशुपालन  और  डेरी  की  तरफ  से  भी  सरकार  से  अनुदान

 को  मांग  की  इसमें  39  करोड़  राजस्व  की  मांग  की  है  इसके  लिये  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  हर  साल  इसके  लिये

 बहुत  धनराशि  दी  जाती  है  लेकिन  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  चाहे  आज  भारत  सरकार  की  तरफ  से

 हो  या  किसी  भी  असुविधा  के  कारण  बहुत  सारे  राज्यों  में  पशुपालन  और  डेरी  की  जो  सुविधाएं  हैं  क्या  ये

 उपलब्ध  हो  पाती  हैं  ?  ऐसे  बहुत  सारे  राण्य  हैं  जैसे  हमारा  स्टेट  महाराष्ट्र  और  उत्तर  प्रदेश

 में  पशुपालन  और  डेरी  विभाग  की  तरफ  से  काफी  लोग  लाभान्वित  हो  रहे  हैं  लेकिन  उड़ीसा  जैसे  गरीब  देश  में

 इस  तरह  से  कोई  भी  पशुपालन  और  डेरी  विभाग  की  तरफ  से  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  इसके  साथ  ही  मैं  यह

 कहना  चाहूगी  कि  इतना  पैसा  हर  साल  पशुपालन  और  डेरी  के  लिये  दिया  जाता  है  लेकिन  हर  साल  दिल्‍ली

 में  मई  से  सितम्बर  तक  दूध  की  बनी  हुई  चीजों  पनीर  और  खोए  पर  बेन  होता  है  तथा  कई  जगह  पर  दूध  की

 कीमतें  भी  बढ़  जाती  झुग्गी-झोंपड़ियों  में  गरीब  लोग  अपने  बच्चों  को  दूध  नहीं  पिला  पाते  उनकी  जो  न्यूनतम

 जरूरत  है  उसको  भी  वे  पूरा  नहीं  कर  पाते  इसलिए  इतनी  धनराशि  देने  क ेबावजूद  भी आज  के  समय  में  जरूरतमंद

 जैसे  टूघ  जो  बच्चों  को  पिलाना  बहुत  जरूरी  है  वे  भी  हम  नहीं  दे  पाते  हैं  तो इतनी  धनराशि  जब  हम  लोग

 अनुदान  देते  जब  हाउस  से  पास  होकर  जाता  है  तो  यह  राशि  कहां  जाती  है  ?  मैं  आपके  जरिए  यह  निवेदन

 करना  चाहूंगी  कि  इतनी  धनराशि  के  साथ-साथ  हम  लोगों  को  सब  को  देखना  चाहिये  कि  पशुपालन  और  डेरी  का

 विभाग  है  उस  विभाग  की  उन्नति  करनी  चाहिये  तभी  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  लाभान्वित  हो  पाएंगे  और  सुविध
 *

 ले  इस  तरफ  ध्यान  देना

 मैं  दो-तीन  बातें  और  कहना  वेलफेयर  विभाग  में  22  करोड़  का  इ  समें  अनुदान  इसको
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 अन॒दानों  को  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  .  .  9  1994 दीन  नकली  कीकल  नतीजा  कक
 $  ५  ३

 देखते  हुए  मुझे  एक  चीज  याद  आती  है  कि  जब  कोई  भी  पार्टी  किसी  भी  मेदान
 में

 आती  है  तो जब  तक  आदिवासी

 हरिजनों  के  भाषण  हम  नहीं  करते  तब  तक  हम  लोगों  का  भाषण  पूरा  नहीं  हो  पाता  मैं  हमेशा  जिस-जिस  बजट
 लि

 में  भी  देखती  आई  हूं  तब-तब  हमेशा  वेलफयेर  विभाग  से  ज्यादा  अनुदान  दिया  जाता  है  ओर  इस  बार  भी  सबसे

 ज्यादा  एग्रीकल्चर  के  बाद  मैं  समझती  हूं  वेलफयर  विभाग  को  अनुदान  दिया  जा  रहा  मैं  आपको  बताना

 चाहूंगी  कि  मैं  भी  आदिवासियों  में  से  विलोंग  करती  मैं  खुद  भुक्तभोगी  मैं  जानती  हूं  कि  गांवों  में  क्या  होता

 हमारे  गांवों  के  लोगों  के  प्रति  क्या  होता

 में  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  जो  धनशशि  दी  जाती  उसका  सही  तरह  से  उपयोग  हो  रहा
 है

 या

 इसको  देखने  के  लिए  कोई  इवेलुएशन  कमेटी  बनाई  जानी  चाहिए  तथा  यह  कोशिश  की  जानी  चाहिए  कि  योजना

 को  अधिक  से  अधिक  स्ट्रेंगगन  कर  के  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  इससे  फायदा  पहंचाया  जा

 एक  बात  को  तरफ  मैं  और  आपका  और  इस  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हमारे  पूर्व  प्रधान

 प्रिय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जी  न ेएससीएसटी  कमीशन  बनाया  ताकि  एससीएसटी  के  लोगों  को  ऑ  विधाएं

 मिल  लेकिन  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  एक  भी  व्यक्ति  को  इस  कमीशन  से  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  एक

 भी  एससीएसटी  कर्मचारी  की  समस्या  का  समाधान  इस  कमीशन  के  माध्यम  से  नहीं  हो  सका  है  और

 लोग  अपने  प्रार्थना-पत्र  इस  कमीशन  में  भेजते  उनको  रद्दी  की  टोकरी  में  डाल  दिया  जाता  इसलिए  मेरा  कहना

 है  कि  इन  चीजों  की  ओर  ध्यान  देने  कौ  आवश्यकता  है  और  यह  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  जिस  काम  के

 लिए  धन  उपलब्ध  कराया  जाता  उस  मद  में  बह  खर्च  हो  रहा  है  या  नहीं  लोगों  को  इससे  फायदा  हो  रहा  है

 गाउाक  पे श्  पद  जा

 या

 उपाध्यक्ष  आज  ऐसे  गांव  हैं  जहां  पर  पीने  के  पानी  के  लिए  कुएं  तक  नहीं  रास्ते  नहीं  बने  हुए

 हैं  और  जहां  पर  इन्सान  तो  क्‍या  जानवर  तक  आ-जा  नही  सकते  आईटीडीए  के  तहत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो

 इलेक्ट्रीसिटी  आदि  का  बंदोबस्त  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  रहा  है  और  हकीकत  में  जो  पैसा

 रूरल  डेवलपमेंट  के  लिए  भेजा  जाता  उसको  अरबन  डेवलपमेंट  पर  खर्च  कर  दिया  जाता  इस  पैसे  का  उपयोग

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  और  गांव  के  गरीब  के  विकास  के  लिए  हो  इसको  देखने  की  आवश्यकता

 शिक्षा  विभाग  के  लिए  भी  मांग  स्वीकृत  की  जा  रही  लेकिन  आज  हमारे  यहां  शिक्षा  में  महिलाओं  का

 प्रतिशत  केवल  30  है  और  उसमें  भी  आदिबासी  महिलाओं  का  प्रतिशत  केवल  2  इसलिए  आदिवासी  क्षेत्रों

 ग्रामीण  क्षेत्रों  जहां  पर  स्कूल  कालेज  की  व्यवस्था  नहीं  वहां  पर  कालेज  की  व्यवस्था  की  ताकि

 जो  मध्यम  श्रेणी  की  महिलाएं  बाहर  जाकर  होस्टल  में  रह  कर  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  सकती  वे  शिक्षित  हों

 कम्युनिकेशन  के  बारे  में  सबसे  ज्यादा  103,17,60,756  रुपए  की  मंजूरी  मांगी  गई  लेकिम  इस  बारे  में

 मैं  एक  चीज  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूँ  कि  मयूरभंज  जिले  के  लिए  डिवीजनल  ऑफिस  की  मांग  काफी

 समय  से  लंबित  पहले  बताया  गया  था.कि  इसकी  फिलिबिलिटी  कप्लीट  नहीं  परंत  अब  सीजीएम  कार्यालक
 '

 से  लिख  कर  भेज  दिया  गया  है  कि डिवीजनल  ऑफिस  के  लिए  फिजिबिलिटी  कंप्लीट  मेरा  मंत्री  महोदय  से
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 श्रावण  1916  ॒  ३  अबुदानों  को

 अनुपूरक
 मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  घांगें

 निवेदन  है  कि  इस  आदिवासी  बाहुल्य  क्षेत्र  में  इन  अनुदानों  की  मांगों  के  तहत  डिवीजनल  कार्यालय  उपलब्ध  कराने
 का  कष्ट

 शिक्षा  मंत्री  जी  यहां  पर  बैठे  मै ंउससे  विशेष  रूप  से  निवेदन  करना  चाहूंगो  कि  हमारे  बैकवर्ड  इलाके
 के  लिए  आदिवासी  तथा  गरीब  छात्रों  कौ  तरफ  से  लंबे  समय  से  सेंट्रल  रूरल  नार्थ

 उड़ीसा  यूनिवर्सिटी  आदि  की  मांग  की  जाती  रही  है  और  आंदोलन  होता  रहा  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है

 कि  इन  अनुदानों  की  मांगों  क ेतहत  इस  सवाल  पर  भी  विचार  करने  का  कष्ट

 मैं  आपको  बधाई  देना  चाहूंगी  कि  आपने  राजीव  गांधी  फाऊन्डेशन  के  लिए  गांवों  में  लाईब्रेरी  बनाने  के

 लिए  कुछ  अनुदान  रखा  हुआ  यह  स्वागत  योग्य  कदम  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  ही  मिलकर  रोड्स
 का  काम  करती  आ  रही  लेकित  आज  भी  गांबों  में  जाने  के  लिए  रास्ते  नहीं  हैं  और  बहुत  से  इलाके  ऐसे  हैं

 जहां  पर  8-10  किलोमीटर  लोगों  को  पैदल  जाना  पड़ता  है  और  साईकिल  भी  नहीों  जाती  जहां  पर  आदियासी

 इलाके  हैं  तो  उन  इलाकों  में  आपको  कम  से  कम  प्रिफेंशियल-बे  में  कदम  उठाने  मैं  अनुपूरक  अनुदान  मांगों

 का  समर्थन  करती  हूं  और  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहूंगी  कि  जो  मैंने  अपने  जिले  की  बातों  को  बताया  है  उनको

 इस  अनुदान  के  तहत  पूरा  करने  की  कपा

 श्री  मणिकराव  होडल्या  गाबीत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अतिरिक्त  अनुदान  मांगें  1990,

 1991  और  1992  और  1994-95  की  अनुपूरक  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  यह

 पर  कृषि  मंत्रालय  को  ज्यादा  धनराशि  देने  का  का  विचार  किया  250  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  कृषि  मंत्रालय

 को
 देनी

 पड़  रही  है  क्योंकि  फर्टिलाईजर  के  दाम  ज्यादा  बढ़े  हमारे  महाराष्ट्र  मे ंयूरिया  की  बहुत  कमी  आज

 सबह  भी  एक  सदस्य  ने  नन्‍्दरबार  जिले  के  लिए  जो  आदिवासी  एरिया  के  लिए  फर्टिलाईजर  की  मांग  की  थी

 हमारी  सरकार  की  नीति  है  कि  पिछड़े  और  ट्राईबल  इलाकों  के  लिए  प्रायोरिटी  फे  आधार  पर  कार्यवाही  करने  के

 लिए  कहा  गया  हमरे  क्षेत्र  अक्राणी  और  शिएपुर  में

 फर्टिलाईजर  के  वितरण  व्यवस्था  ठीक  नहीं  बारिश  फे  सीजन  में  किसानों  को  खाद  समय  पर  नहीं  देंगे  तो  कि

 को  भारी  नुकसान  होगा  और  उनके  उत्पादन  में  कमी  मैंने  इस  संबंध  में  गाम  लखन  सिंह  यादव  जी

 को  भी  पत्र  लिखा  है  कि  वितरण  करने  वाली  एजेंसी  को  ठीक  से  काम  करने  के  लिए  कहा  यहां  पर  मानव

 संसाधन  मंत्रालय  के  लिए  भी  धनराशि  रखी  गई  देश  में  नवोदय  विद्यालय  खुले  हुए  यह  काम  बहुत  अच्छा

 लेकिन  प्रशासन  का  ध्यान  नहीं  स्टेट  में  कहीं  भी  मुख्यालय  रखा  गया  है  तो  टीचर  विद्यालय  के  लिए

 बिल्डिंग  का  निर्माण  कार्य  और  अन्य  बातें  वहां  से  देखी  जाती

 3.00  मे  प«

 महाराष्ट्र  मे ंऔरंगाबाद  में  इसका  मुख्यालय  रखा  गया  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में नवोदय  विद्यालय  कार्यरत

 हॉस्टल  और  क्वार्टर्स  आदि  की  व्यवस्था  वहां  करने  की  योजना  इस  पूरे  निर्माण  कार्य

 पर  1  करोड़  27  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  पिछले  अप्रेल  में  मैंने  सभी  भवनों  के  निर्माण  कार्य  को

 इन  पर  अभी  तक  97  लाख  रच  किये  गये  लेकिन  अभी  तक  एक  भी  बिल्डिंग  पूरी  नहीं  की  गई

 215



 अनुदानों  क॑  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  .  .  9
 अगस्त  1994

 जो  काम  हुआ  है  वह  भी  कच्चा  हुआ  छत  से  प्लास्तर  निकल  रहा  वहां  के  इंजीनियर  से  जब  मैंने  इसके

 बारे  में  बात  की  तो  उसने  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  पिछलो  10  जुलाई  को  हॉस्टल  में  सलैब  गिर  अगर

 वह  रात  में  गिर  जाती  तो  कितने  ही  बच्चों  की  जान  जा  सकती  ऐसे  गैर-जिम्मेदार  अधिकारियों  के खिलाफ

 कड़ी  कार्रवाई  करनी  क्योंकि  जो  लोग  बच्चों  की  जान  से  खिलवाड़  उन्हें  माफी  नहीं  देनी

 इन  मांगों  में  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  के  पुस्तकालय  के  लिए  भी  डेढ़  करोड़  रुपये  की  मांग  इसमें

 कलकत्ता  और  बंगलौर  का  जिक्र  किया  गया  महाराष्ट्र  का  उल्लेख  नहीं  में  निवेदन  करना  चाता  हूं  कि  इस

 योजना  में  महाराष्ट्र को  भी  शामिल  किया

 इन  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  में  कुल  15  मांगे  शामिल  इसमें  दूर  संचार  सेवा  के  लिए  भी  103

 करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  इसमें  ट्राइबल  एरिया  और  पिछड़े  इलाकों  को  टेलीफोन  से  और  एस«टी०डी०

 से  जोड़ने  की  बात  का  उल्लेख  हमारी  सरकार  ने  पिछड़े  इलाकों  और  आदिवासी  इलाकों  को  अच्छा  काम  करने

 के  लिए  अधिकारियों  को  चेतावनी  भी  दी  लेकिन  हमने  देखा  है  कि  सम्बन्धित  विभागों  के  लोग  इन  इलाकों

 में  कोई  विकास  कार्य  नहीं  इनको  पिछड़ा  ही  रखना  चाहते  वहां  एस,टी-डी«  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 अभी  हमारे  साथी  वसंत  पवार  ने  ठीक  कहा  वे  नासिक  जिले  से  ताल्लुक  रखते  हैं  जो  कि  आदिवासी  एरिया

 मेरा  तो  पूरा  क्षेत्र  ही आदिवासी  बाहुल्य  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐसे  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  दूर  संचार  व्यवस्था

 सुचारू  रूप  से  होनी

 अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  के  लिए  भी  कुछ  राशि  मिलती  लेकिन  बह  भी  पूरा  तरह  से  इन  लोगों

 के  पास  नहीं  पहुंच  पाती  सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना

 उद्योग  मंत्रालय  के  लिए  भी  मांग  रखी  गई  सरकार  ने  उद्योगों  के लिए  एक  नीति  भी  बनाई  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  जो  यह  नीति  बनाई  है  यह  बहुत  ही  अच्छी  लेकिन  हमारे  यहां  से अगर  कोई  छोटे-मोटे  उद्योग  खोलने

 के  लिए  यहां  पर  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  आता  है  तो  इस  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  लोग  उसके  बहुत  चक्कर  लगवाते

 वे  यह  समझते  हैं  कि  जो  लोग  उद्योग  खोलना  चाहते  हैं  इसमें  इनको  बहुत  कुछ  इसलिए  वे  भी  कुछ

 उनसे  मिलने  की  आस  रखते  इस  तरह  से  छोटे-मोटे  उद्योग  खोलने  वाले  लोगों  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता

 यह  भी  सरकार  को  देखना

 सरकार  द्वारा  रखी  गई  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  आपने  जो  समय  दिया

 उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  सरकार  की  ओर  से  अनुदान  की  जो  मांगें  रखी

 गयी  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  समर्थन  तो  हर  परिस्थिति  में  करना  है  लेकिन  सरकार

 से  दो-चार  बातें  पूछना  चाहता  आप  हर  साल  जनरल  बजट  पास  करते  हैं  फिर  5  महीने  के  बाद  सप्लीमेंटरी

 बजट  की  क्‍यों  जरूरत  पड़  जाती  है  ?  इस  देश  में  किसानों  की  आबादी  80  प्रतिशत  है  क्या  आपने  यह  आंकड़ा

 न्लेने  की कोशिश  की  है  ?  यदि  नहीं  लिया  है  तो  इतना  कम  रुपया  रखना  क्‍या  इनके  साथ  घोर  अन्याय  नहीं
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 18  1916  अनुदानों  कौ  अनुपूरक  मागें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मागें  .  . की  अनुपूरक  मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे

 उपाध्यक्ष  अभी  माननीय  सदस्या  बोल  रही  थीं  जो  नयी  चुनकर  आयी  हैं  वे  गांव  की  बात  कर

 रही  थी  और  उनकी  अपनी  व्यथा  उन्होंने  श्री  अर्जुन  सिंह  जी  से  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  की  मांग  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  की  बात  और  किसानों  के  हित  की  बात  करने  के  लिये  कहा  और  यह  मांग

 कौ  कि  गांव  के  पढ़े-लिखे  जो  दिशाहीन  हो  रहे  उनके  लिये  कोई  मार्ग  निर्धारित  तो  मैंने  इसलिये

 कहा  कि  समर्थन  करना  मजबूरी  व्यथा  बहुत  बड़ी  है  लेकिन  साधन  कम  चाहते  कुछ  और  होता  कुछ

 यह  भी  एक  जनरल  बजट  के  समान  है  जिसपर  सांसद  अपने  विचार  रखते  हैं  और  सदस्यों  को  इसपर  भी  बोलने

 का

 की  आजादी  रहती

 उपाध्यक्ष  आज  की  स्थिति  के  यारे  में  एक-दो  उदाहरण  रखना  हमने  बिहार  में  शिक्षा  माफिया

 सुना  कोल  माफिया  है  लेकिन  वहां  पर  पशु  पालन  माफिया  भी  रांची  एक  आदियवासी  क्षेत्र  है  जहां  के  लिये

 भारत  सरकार  और  बिहार  सरकार  की  ओर  से  स्पेशल  बजट  पशु  पालन  विभाग  से  आदिवासियों  के  ऊपर  खर्च

 करने  के  लिये  रखा  जाता  मुझे  यह  कहते  हुये  दुख  हो  रहा  है  कि  जितना  भी  पैसे  का  भुगतान  किया  जाता

 वह  बोगस  वाऊचर्स  पर  किया  जाता  ऐसे  अनुदान  देने  से  क्या  फायदा  ?

 गृह  मंत्री  एस«  वी  :  यह  बहुत  गम्भीर  आरोप  यह  पूर्णतया  गलत

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इसकी  जांच  होनी  चाहिये  और  ठोस  जांच  होनी  चाहिये

 क्योंकि  जो  बड़े  माफिया  डान  वे  पैसे  क ेबल  पर  केस  को  दबा  लिया  करते  एक  साधारण  डाक्टर  पैसे  के

 बल  पर  हवाई  जहाज  पर  आये  बिना  पैर  नहीं  रखता  है  और  दिल्‍ली  अनेकों  बार  आता  मैं  चाहता  हूं  कि  इस

 बात  की  गहराई  से  जांच  मैं  जानता  हूं  कि  बिहार  के  लोग  इस  सब  के  संबंध  में  फैक्ट्स  और  फिगर्स  देने  को

 तैयार  यह  लड़ाई  पिछले  10-12  सालों  से  चल  रही  है  लेकिन  आप  उन  लोगों  को  नहीं  पकड़  पाये  इसलिये

 मैं  मांग  करता  हूँ  कि  इसकी  गंभीरता  से  जांच  होनी

 आप  डेरी  फार्म  शीर्ष  के  अंतर्गत  पैसा  भेजते  यहां  उत्तर  प्रदेश  का  जिक्र  किया  मैं  उससे  सहमत

 हूं  क्योंकि  मैं  अक्सर  उत्तर  प्रदेश  से होकर  गुजरता  हूं  और
 अब  वहां  डेरी  फार्म  कौ  हालत  देखता  हूं  तो  मुझे  देखकर

 बहुत  खुशी  होती  है  लेकिन  हमारे  बिहार  में  जितने  भी  डेरी  फार्म
 वे

 सारे  कागजों  पर  चल  रहे  हैं  कोई  भी  कार्य

 रूप  में  नहीं  फिर  आप  पैसा  देकर  कया

 3.11  म»  प«

 तारा  सिंह  पीठासीन

 मैं  चाहता  हूं  कि  आप  आगे  जो  भी  बजट  सदन  में  जिस  तरह  गृह  मंत्रालय  के  लिये  पैसे  का  प्रावधान

 ।  किया  जाता  रक्षा  मंत्रालय  के  लिये  किया  जाता  उससे  अधिक  प्रावधान  देश  में  कृषि  के  विकास  के  लिये

 होना  शिक्षा  क ेविफास  के  लिये  होना  बिजली  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  होता  यदि
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 शिक्षा  और  बिजली  का  उत्पादन  आप  देश  में  नहीं  बढ़ा  सकते  तो  हमारे  मंत्री
 जी

 लाख  प्रयत्न  कर  स्थिति

 खराब  होती  जायेगी  और  उसे  हम  कंट्रोल  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  देश  में  जनसंख्या  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही

 बेरोजगार  लोगों  को  कोई  काम  नहीं  मिल  रहा  अपने  घरों  में  रहकर  वे  काम  नहीं  करना  चाहते  मां-बाप

 से  उन्हें  प्रताड़ित  होना  पड़ता  माता-पिता  अपने  बच्चे  से  कहते  हैं  कि  हमने  तुम्हें  बी०ए०  करा  दिया

 अब  जाओ  और  क॒छ  कमा  कर  जब  वह  बेचारा  काम  की  तलाश  में  जाता  है  तो  उसे  कोई  काम  नहीं  मिलता

 जिससे  मजबूर  होकर  वह  डकैती  जैसे  काम  करने  लगता  है  और  बंबई  जैसे  शहरों

 में  व्यवस्था  खराब  करता  इसलिये  मेरी  मांग  है  और  सारे  मंत्री  महोदय  इस  समय  सदन  पें  बैठे  हैं  जिनके  ऊपर

 कांग्रेस  पार्टी  को  चलाने  का  जिम्मा  है  क्योंकि  अब  सिवाय  कांग्रेस  पार्टा  के कोई  दूसरा  विकल्प  लोगों  के  सामने

 नहीं  रह  गया  हम  जनता  दल  दल  को  छोड़कर  आपके  साथ  आये  हैं  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  इस  देश  के

 गों  की  पीड़ा  को  केवल  कांग्रेस  पार्टी  ही  समाप्त  कर  सकती  जब  25  पार्टियां  मिलकर  एक  पार्टी  बनाती
 और  उनके  पास  कोई  कार्यक्रम  नहीं  होता  है  तो  वे  फिर  बिखर  जाया  करती  इसलिये  इस  देश  में
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 की  जनता  के  सामने  कांग्रेस  के  अलावा  कोई  दूसरा  विकल्प  नहीं  रह  गया

 विकल्प  का  अर्थ  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  हम  कुछ  कार्य  ही  न  करें  अपने  कर्तव्य  पूरे  न  इसलिये

 मेरी  विनती  है  कि  आप  दिशा  मोड़ने  का  काम  करें  क्योंकि  इसके  लिये  आप  सक्षम  आप  एक  नई  दिशा  दे  सकते

 आप  गांवों  का  विकास  कर  सकते  हैं  और  आपको  दिशा  देने  का  काम  करना

 अभी  आपकी  उदारीकरण  को  नीति  उसके  बारे  में  यहां  भले  ही  कोई  कुछ  कह  दे  लेकिन  गांव

 के  लोगों  ने  आपनी  नीति  का  हृदय  से  समर्थन  किया  डंकेल  मुद्दे  पर  विपक्ष  ने  गांव  में  जाकर  कहा  था  कि  किसानों

 अब  तुम्हें  खेती  करने  के  लिये  सरकार  से  अनुमति  लेनी  अपना  गेहूँ  बेचने  के  लिये  अनुमति  लेनी  होगी

 की  खेती  करने  के  लिये  अनुमति  लेनी  तुम  कुछ  बेच  नहों  सकते  मैं  भी  एक  बड़ी  सभा  में  गया  था  और

 वहां  मैंने  अपनी  बात  रखी  कि.आज  से  15  वर्ष  पहले  यदि  मैक्सिको  से  गेहूं  हमारे  देश  में  न  आया  होता  तो  क्‍या

 आज  हम  गेहूं  के  मामले  में  इस  हालत  में  देश  गेहूं  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो  गया  होता  तो  सबने  मेरा

 समर्थन  फिर  मैंने  कहा  कि  अगर  संकर  मक्का  का  बीज  बाहर  से  न  लाया  गया  होता.तो  क्‍या  मक्का  की

 खेती  आप  लोग  कर  सकते  सभी  ने  कहा  कि  नहीं  कर  सकते  मैंने  कहा  कि  अब  भी  जो  भी  बीज  बाहर

 से  बह  अच्छी  किस्म  का  बीज  आपको  सारी  सुविधायें  उपलब्ध  करायी  हमारे  विपक्ष  के

 पास  कोई  मुद्दा  नहीं  सभी  लोगों  ने  अपने  हाथ  उठाकर  कहा  कि  हम  डकेल  प्रस्तावों  को  चाहते  लाखों  लोगों

 ने  हाथ  उठाकर  मेरा  समर्थत  किया

 किसानों  के  दुख-दर्द  और  व्यथा  को  केवल  एक  किसान  ही  अच्छी  तरह  समझ  सकता  मैं  एक  साधारण

 किसान  का  पुत्र  हूं  और  मैने  अपने  हाथ  से  खेती  करने  का  काम  किया  आजकल  कुछ  जगह  सुखाड़  किसान

 का  खेत  जल*रहा  कहीं  बाढ़  है  तो  उसे  तीन  तीन  बार  धान  की  रोपाई  करना  पड़  रही  है  नहीं  तो  सब  कुछ
 बेकार  हो  जाता  इस  सबसे  किसान  मजदूरों  की  हालत  अपनी  जगह  पर  खराब  हो  रही  हमारे  देश  में  चाहे

 राज्य  सरकार  हो  या  भारत  सरकार  100-100  करोड़  रुपये  रिलीफ  के  नाम  पर  दिये  जाते
 हैं  लेकिन  उससे

 याढ़  सुखाड़  जैसी  समस्या  का  कोई  परमानैंट  सौल्यूशन  नहीं  इसका  कोई  परमावैंट  सौयूशत  होता  बहुत
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 जरूरी  है  कुछ  परमानेंट  व्यवस्था  होता  जरूरी  है  लेकिन  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  मैं  मानता  हूंकि
 देश  की  आर्थिक  स्थिति  उतनी  अच्छी  नहीं  है  लेकिन  मैं  यह  मानने  को  कदापि  तैयार  नहीं  हूं  कि  यदि  देश  के  किसी
 एक  कोने  से  हम  इस  समस्या  का  निदान  करना  कोई  एक  बड़ी  योजना  बनाकर  परमानेंट  सौल्यूशन  करें  तो
 बैसा  कर  नहीं  आप  सब  कुछ  कर  सकते  मैं  जानता  अगर  आजादी  के  40-50  वर्ष  आप  चाहते
 तो  कोई  बड़ी  योजना  इस  संबंध  में  बनाकर  गांव  के  किसानों  को  आगे  लाने  का  काम  करते  तो  निश्चित  रूप  से

 आज  वे  आगे  आ  गये  होते  और  उनका  काफौ  विकास  हो  गया  इसमें  कोई  संदेह  नहीं

 अभी  उपग्रह  से  आप  टी०बी०  दिखाते  हर  गांव  में  दूरदर्शन  आप  ले  जा  रहे  हर  गांव  में  टेलीफे

 ले  जा  रहे  इसके  लिए  आपका  बहुत-बहुत  क्या  उपग्रह  के  माध्यम  से  हम  खेतों  में  पानो  को  व्य

 नहीं  कर  सकते  ?  क्‍या  हम  उपग्रह  के  जरिये  मैप  नहीं  ले  सकते  हैं  ?  उसकी  समुचित  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते

 हैं  ?  हम  कर  सकते  लेकिन  इस  ओर  समुचित  ध्यान  देने  की  जरूरत  अगर  हम  इस  कार्य  को  करने  पर  उतारू

 हो  तो  यह  कोई  बहुत  बड़ा  काम  नहीं  हम  इसको  कर  सकते

 सभापति  अनुदान  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करतेਂ  हुए  मैं  पुनः  मांग  करता  हूं  कि  रांची  में

 जो  पशु-पालन  माफिया  जिसके  कारण  वहां  एक  पैसा  भी  नहीं  जा  रहा  उसकी  उच्चस्तरीय  जांच  करिए  क्योंकि

 उसके  हाथ  बहुत  लम्बे  उसको  पकड़ना  बहुत  कठिन  उसकी  जांच  कराइए  ताकि  उस  इंजीनियर  इलाके  में

 कुछ  राहत  मिल

 समय  देने  के  लिए  आपको  बहुत-बहुत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंद्री  एम०  वी«  चन्द्रशेखर  :  सभापति  कल  और  आज

 हमने  वर्ष  1994-95  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  और  वर्ष  1990-91  एबं  1991-92  के  अतिरिक्त  अनुदानों

 के  मांगों  पर  चर्चा  की

 मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  इन  चर्चाओं  में  भाग  लिया  उन्होंने  अत्यंत  बहुमूल्य

 सुझाव  दिए  हैं  जिन्हें  नोट  कर  लिया  गया  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  राज्यों  और  निर्वाचन-द्षेत्रों  की समस्याओं

 का  जिक्र  किया  उनहोंने  अपने  राज्यों  और  निर्वाचन  क्षेत्रों  मे ंकुछ  परियोजनाओं  के  लगाए  जाने  की  मांग  की

 आप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगें  कि  मैं  एक  सीमित  उद्देश्य  से  यहां  आया  मैं  इस  महान

 सभा  में  लेखा  और  अनुपूरक  मांगों  और  अतिरिक्त  अनुदानों  पर  मतदान  चाहता  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  की

 उतके  राज्यों  और  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  प्रति  घिता  को  समझता  हूं  और  मैं  उनको  भावनाओं  को  संबंधित  मंत्रालयों  तक

 पहुंचा  दूंगा  ताकि  वे  तदनुसार  मामलों  पर  कार्यवाही  कर

 सबसे  पहले  मैं  बर्ष  1994-95  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ  इस

 समूह  में  15  मांगें
 हैं

 जिनमें  कुल  मिलाकर  343.30  करोड़  रुपया  निहित  सकल  ज्यय  फी  पूर्ति  86.94  करोड़

 रुपये  की  सीमा  तक  बचतों  या  वसलियों  या  बढ़ी  हुई  प्राप्तियों  से  होती  पर  वास्तविक  कल  नकद  व्यय  256
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 36  करोड़  रुपये  का  और  यह  मुख्यतः  उर्वरक  प्रोन्नति  के  लिए  हमारे  द्वारा  दी  गई  सहायता  के  चलते  हुआ

 ताकि  इस  योजना  के  अंतर्गत  निर्माणकर्णत्री  एजेंसियों  को  भुगतान  और  किसानों  को  रियायत  के  साथ  नियंत्रण  मुक्त
 फास्फैटिक  और  पोटाश  उर्वरकों  की  बिक्री  हो  यह  योजना  1994-95  के  दौरान  जारी  रहेगी  जिसमें  250

 करोड़  रुपए  निहित

 दूसरा  नियतन  लगभग  6.3  करोड़  रुपए  के  पंचाट  निर्णय  के  कार्यान्वयन  की  दिशा  में  केंद्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  कामगरों  के  बकायों  के  भुगतान  से  संबंधित  शेष  86.94  करोड़  रुपए  की  पूर्ति  संबंधित  विभागों  में

 अतिरिक्‍त  प्राप्तियों  और  बचतों  से  होती  साथ  ही  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  की  शेयर  पूंजी  में  निवेश  के

 लिए  हमने  22  करोड़  रुपये  का  भी  प्रावधान  किया  हमने  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  की  सहायता  के  लिए  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  योजना  के  तहत  10  करोड़  रुपए  का  भी  प्रावधान  किया  है  और  इसे  राष्ट्रीय  पुनर्नवीकरण  विधि  से

 वहन  किया

 एक  और  महत्वपूर्ण  अनुदान  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  को  सहायता  के  लिए  यह  एक  ऐसी  परियोजना

 है  जिसका  उद्देश्य  आंतकवाद  के  शिकार  बच्चों  को  शिक्षित  उन्हें  पुनर्स्थापित  करना  और  उनकी  सहायता

 करना  हमने  ग्राम  पुस्तकालय  परियोजना  के  लिए  भी  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  की  सहायता  की  है  और  इसके

 लिए  1.5  करोड़  रुपए  कौ  आवश्यकता  अनुपूरक  मांगों  में  किए  गये  ये  प्रमुख  नियतन

 अब  मैं  वर्ष  1990-91  के  संबंध  में  अतिरिक्त  अनुदानों  की  चर्चा  इसमें  7  अनुदान  हैं  जिसमें

 627.73  करोड़  रुपए  को  अतिरिक्त  धनराशि  निहित  लोक  लेखा  समिति  ने  उपरोक्त  अतिरिक्त  व्ययों  की  जांच

 कर  ली  है  और  अपनी  सोलहयों  रिपोर्ट  में  समिति  ने  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  115  (1)  के  अंतर्गत

 अतिरिक्त  व्यय  गो  विनियमित  करने  की  सिफारिश  की  व्यय  का  एक  प्रमुख  क्षेत्र  वाणिज्य  मंत्रालय  भारत

 से  मुख्यतः  तक-+  ऋण  ग॒विधा  के  अंतर्गत  तत्कालीन  सोवियत  संघ  ट्वारा  अधिक  निकासी  के  कारण  521.09

 करोड़  रुपए  का  व्यय  व्यय  का  दूसरा  प्रमुख  क्षेत्र  दूर  संचार  सेवा  इस  पर  103.81  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त

 व्यय  हुआ  था  जो  अतिर्यित  व्ययों  और  बचतों  का  ही  कुल  परिणाम  यह  अतिरिक्त  व्यय  मुख्यतः  टेलीफोन

 तंत्र  के केबलों  और  उपभोक्ता  उपस्करों  की  अधिक  प्राप्ति  के कारण

 इसके  बाद  मैं  वर्ष  1991-92  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों  की  चर्चा  करूंगा  93  अनुदानों  और  चार  विनियोगों

 में  से सात  अनुदानों  में  कुल  104.27  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  व्यय  लोक  लेखा  समिति  ने  उपरोक्त  अतिरिक्त

 व्ययों  की  जांच  की  है  और  समिति  ने  अपनी  सातवीं  रिपोर्ट  में  अतिरिक्त  व्यय  के  विनियमन  की  सिफारिश  की

 पुनः  अतिरिक्त  व्यय  का  क्षेत्र  दूरसंचार  विभाग  सार्वजनिक  टेलीफोन  तंत्र  के  अंतर्गत  उपकरणों

 और  संयंत्रों  की  खरीद  पर  65.04  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  व्यय  हुआ  व्यय  का  दूसरा  प्रमुख  क्षेत्र  पेंशन

 मुख्यतः  पेंशनभोगियों  की  संख्या  महंगाई  भत्ते  की  दर  में  बढ़ोतरी  और  डिपाजिट  से  जुड़ी  बीमा  योजना

 और  सरकारी  भविष्य  निधि  में  आशा  से  अधिक  ग्राहकों  की  प्राप्तियों  क ेकारण  32.5  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त

 व्यय  यह  केवल  सांविधिक  बाध्यता  है  जिसकी  सिफारिश  संसद  की  लोक  लेखा  समिति  ने  की

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  अनुपूरक  अनुदानों  की  आवश्यकता  क्यों  पड़ती
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 अनुदानों  को  अनुपूरक  मागिं  1994-95  अतिरिक्त  अनुदानों
 की

 हम  सभी  इस  बात  से  अच्छी  तरह  से  परिचित  हैं  कि  सामान्य  बजट  के  प्रस्तुतीकरण  के  बाद  होने
 बाले  अप्रत्याशित  व्यय  के  कारण  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांग  आवश्यक  हो  जाती  इसमें  नया  कुछ  नहीं
 जहां  तक  अतिरिक्त  अनुदानों  का  भी  प्रश्न  तो  हमने  इन  अनुदानों  पर  घन  खर्च  किया  है  जिसकी  जांच  संसद

 की  समिति  द्वारा  की  गई  और  सांविधिक  अनिवार्यता  के  कारण  उन्होंने  इन  अतिरिक्त  अनुदानों  को  स्वीकृत  करने

 के  लिए  संसद  से  सिफारिश  की  हम  इस  सभा  के  समक्ष  आये

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  वर्ष  1994-95  की  अनुपूरक  मांगों  और  1990-91  एवं  1991-92  के  संबंध  में

 अतिरिक्त  अनुदानों  का  समर्थन  करने  की  अपील  करता

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  1994-95  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखता  प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गयी  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  31  1995  को  समाप्त

 होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई

 गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  स ेअनधिक  सम्बन्धित  अनुपूरक  राशियां  भारत  की  स॑ंचित  निधि

 में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :-

 मांग  संख्या  1,  4,  10,  11,  45,  47,  74,  79,  80,  83,  84  और  87"

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1994-95  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 मांग  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांग  की  राशि

 संख्या  राजस्व  रुपए  पूंजी  रुपए

 _  2  ता
 *  1.  कृषि  250,00,00,000  जा

 4.  पशु  पालन  और  डेरी  विभाग  39,00,00,000
 “5

 10,  कोयला  मंत्रालय  1,00,000

 11.  वाणिज्य  विभाग  1,00,000  ज+

 45.  गृह  मंत्रालय  के  अन्य  व्यय  1,00,000  .  -

 47.  शिक्षा  विभाग  2,00,000
 “5

 74.  इस्पात  मंत्रालय  10,00,00,000  न

 79.  शहरी  विकास  और  आवास  -  2,00,000

 80.  लोक  निर्माण  कार्य  -  1,00,000

 83.  कल्याण  मंत्रालय  -  22,00.00.000
 84.  परमाणु  ऊर्जा  न  1,00,000

 87.  महासागर  विकास  विभाग  ४  ४  ४   ै. __
 -

 मा  304,44,00,000  22,05,00,000

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1990-91  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  सभा  में

 म्रतदान  के  लिए  रखता
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 अनुदानों  की  अन की  अनुपूरक
 मांगें  1994-95  अतिरिक्त  अनदानों  की  मांगें  9  अगस्त  1994

 यह

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  7.11,13,16,22,93  और  94  के  सामने  दिखाए गए  मांग  शीर्षों

 के
 3  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  संबंधित  अनुदानों  से  अतिरिक्त  राशि  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  में  अनधिक  संबंधित  अतिरिक्त  शशियां  भारत

 की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1990-91  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  सदन  की  द्वारा  स्वीकृत  मांग  की  राशि

 Po  2  ७  ७  ७फहफहफऑफऑझ--चछ  3

 es  राधा  कमा  रुपये
 1,  जे  से  पूरा  किया  गया  व्यय

 13.  रक्षा  पेंशनें  11,51,872

 16.  रक्षा  सेवाएं-वायु  सेना  1,44,05,869

 93...  लक्षद्वीप  3,55.24
 *

 94.  चंडीगढ़  1,16,10,312

 Il.  /  पूंजी  से  पूरा  किया  गया  व्यय

 7.  वाणिज्य  विभाग  521,08,80,697

 11.  दूरसंचार  सेवाएं  103,17,60,756

 22.  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  "68,488

 93.  लतक्षट्गीप  _  _ _  ॒  1,25,597

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1991-92  के  लिए  अतिरिक्त  अन्‌  |  मा्गें  सभा  में  मतदान  के

 ,  लिए  रखता

 प्रश्न  यह

 कार्य-सची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  15,17,28,84  और  97  के  सामने  दिखाए  भए  मांग  शीर्षों

 के  संबंध  में  31  1992  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  संबंधित  अनुदानों  से  अतिरिक्त  राशि  की  कमी  को

 पूण  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से अनधिक  संबंधित  अतिरिक्त  राशियां  भारत

 की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1991-92  के  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 भांग  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  मांग  की  राशि
 2

 2
 ः

 3
 हु

 _  फट  |:  रुपये _
 राजस्थ  से  पूरा  किया  गया  व्यय

 रक्षा  पेंशनें

 28.  पेंशनें
 97.  चंडीगढ़

 पूंजी  से  पूरा  किया  गया  व्यय

 दूरसंचार  सेवाएं  65,03,82,479

 84.  च्यूकलीय  विद्युत  स्कीम

 3.28  मन  प«

 विनियोग  5)

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  अन्द्रशेखर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 वितीय  वर्ष  1994-95  कौ  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संवित  निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और

 बिनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेयाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  संदाय

 और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  चन्द्रशेखर  भूर्ति  :  मैं  विधेयक**  को  स्थापित  करता  हूं

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  वी  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  sera  करता  हूँ  :  वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेवाओं

 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  का  संचय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्र॒प्ताव  स्वीकार
 नमन ननननकी-न-॑ीनिनीनीईख3833,3त  तन  ऑऑऑी

 *मदिनांक  9.8.1994  को  भारत  के  २  जपत्र  अप्ताधारण  भाग-दो  खण्ड
 2  में

 की  सिफारिश  से  स्थापित



 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड-बार  विचार  आरम्भ

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  के  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिये

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अधिनियम  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अधिनियम  सूत्र  शथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  एम०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ;

 विधेयक  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 विनियोग  3)  1994  9  अगस्त  1994

 3.31  प

 विनियोग  3)  1994

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  मद  संख्या  16  पर  विचार  करेगी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 31  1991  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के लिए  कतिपय  सेबाओं  हेतु  अनुदत्त  राशियों  से  अधिक  जितनी  राशियां

 उक्त  वर्ष  के  दौरान  उन  सेवाओं  पर  व्यय  की  गई  उनके  भुगतान  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धन

 का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  31  1991  के  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  कतिपय

 सेवाओं  हेतु  अनुदत  राशियों  से  अधिक  जितनी  राशियां  ठफ्त  वर्ष  के  दौरान  उन  सेवाओं  पर  व्यय  की  गई  उनके

 भुगतान
 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धन  का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 *दिनांक  9.8.94  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  खण्ड  2,  में  हु  नम
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 18  1916
 विनियोग  3)  1994

 को  स्थापित करमे  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  विधेयक**  पुएः  स्थापित  करता

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  एम«  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव**  करता  हूं  :

 31  1991  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  कतिपय  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित

 निधि  में  से  धन  का  घिनियोग  प्राधिकृत  करने  का  उपलबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  31  1991  को  समाप्त  हुए  वितोय  वर्ष  के  लिए  कतिपय

 सेवाओं  हेतु  अनुद  त्त  राशियों  स ेअधिक  जितनी  राशियां  वर्ष  के  दौरान  उन  सेवाओं  पर  व्यय  की
 गयी  हैं  उनके  भुगतान

 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धन  का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार

 किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्तावित  स्वीकृत

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  के  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाये

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से



 विनियोग  4)  1994  9  अगस्त

 विनियोग  4)  विधेयक  1994*

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  मद  संख्या  18  पर  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  चन्द्रशेखर  :  महोदय  31  मार्च  1992  को

 समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई  राशियों  जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के

 लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग

 को  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  चाहता

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 3]  1992  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई

 जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  एम«  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूँ।**

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  जी  अब  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  एम  वी  अन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 31  1992  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई  राशियों

 जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  की

 संखचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचारं  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 31  1992  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई

 जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 *दिनांक  9  1994  के  भारत  के  आसाधारण  भाग  2  खंड  2  खंड  2  में

 **राष्ट्रपति  कौ  सिफाशि  से  पुरःस्थापित  ।
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 मांगे

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ४  कि  31  1992  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  पर  खर्च  की  गई
 जो  उन  सेवाओं  और  उस  वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  की

 संचित
 निधि  में  से  राशियों

 के  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक

 के  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  माम  वियेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  एम  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 3.36  मं  प७

 a.  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  संबंध  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  जारी  रखने  का  अनुमोदन

 करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 जम्मू  और  कश्मीर  1994-95  अनुदानों  की  मांगें

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  20  और  21  पर  एक  साथ  विचार

 गृह  मंत्री  एस«  बी«  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  संबंध

 में  18  1990  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  3  1994  और  छह  माह  की  अवधि  के  लिए  जारी
 ने

 का  अनुमोदन  करती
 |

 जैसा  कि  यह  सभा  जानती  1990  में  जम्मू  और  कश्मीर  के  युवकों  के  एक  वर्ग  को  इस  देश  की  सुरक्षा

 के  विरुद्ध  हिंसात्मक  गतिविधियों  में  भाग  लेने  के  लिए  सीमा  पार  के  सैनिक  फुसलाने  में  सफल  हजारों  युवकों

 को  सीमा  पार  ले  जाया  गया  उन्हें  उपद्रव  करने  तथा  हथियार  चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  गया  और  राज्य  में  सामान्य

 रेखने

 जनजीवन  के  अस्तव्यस्त  करने  तथा  देश  की  सुरक्षा  के लिए  खतरा  पैदा  करने  हेतु  उन्हें  भारी  मात्रा  में  हथियार  देकर

 ग़ण्य में वापस  भेज  दिया  1990  में  ऐसी  पैदा  कर  दी  गई  कि  18  1990  को  राज्यपाल

 की  सिफारिश  पर  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  तहत  जम्मू  और  कश्मीर  के  संबंध  में  एक  उद्घोषणा

 जाते  की  चूंकि  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में
 कानूत  और  व्यवस्था  तथा  सुरक्षा  संबंधी  स्थिति  गंभीर  बनी  रही
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 जम्मू  और  कश् और  कश्मीर  1994-95  अनुदानों  की  मांगें  ____9  आग्त  1994

 इसलिए  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  संबंध  में  18  जुलाई  1990  को  लागू  की  गई  उद्घोषणा  को  जारी  रखने  के  लिए

 समय-समय  पर  संसद  के  दोनों  सदनों  की  स्वीकृति  ली  जाती  राष्ट्रपति  शासन  की  वर्तमान  अवधि  2

 1994  तक  लाग

 जम्मू  और  कश्मीर  के  राज्यपाल  ने  अपने  हाल  ही  की  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  विशेष  तौर  पर  कश्मीर  घाटी

 के  लोगों  के  दृष्टि  कोण  में  स्पष्ट  परिवर्तन  और  सुधार  हुआ  आतंकवादी  ताकतों  को  पाकिस्तान  द्वारा  बढ़ावा

 सहायता  देने  और  भड़काने  के  प्रमाण  घाटी  के  कई  हिस्सों  में  मिलते  आतंकवादियों  को  सहयोग  नहीं  मिल

 रहा  है  और  उनके  द्वारा  धन  ऐँंठने  का  विरोध  किया  जा  रहा  इस  लोकप्रिय  भावना  का  प्रभावी  प्रदर्शन  हाल
 '

 ही  में  अनंत  नाग  में  हिजबुल  मुजहिदीन  के  सदस्यों  द्वारा  काजीनिसार  की  हत्या  पर  देखा  गया  संगठनों  और

 पाकिस्तान  में  इन  संगठनों  के  चलाने  बालों-की  कड़ी  निंदा  कौ  गई  और  पाकिस्तान  विरोधी  नारे  लगाए

 राज्यपाल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  आगे  लिखा  है  कि  आतंकवादी  तत्वों  से  निपटने  में  सुरक्षा  सैनिक  प्रशंसनीय

 कार्य  कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  उन  पर  पर्याप्त  नियन्त्रण  है  और  उनका  स्पष्ट  तौर  पर  मनोबल  टूटा

 इसकी  एक  वजह  घाटी  में  आतंकवादियों  पर  दवाब  बनाए  रखना  है  जिससे  डोडा  जिले  में  हाल  में  अधिक  गति

 विधि  देखी  गई  फिर  भी  तुरंत  कड़े  उपाय  किए  गए  और  जिले  में  स्थिति  पर  नियंत्रण  पाया

 अधिक  खुलेपन  आदि  के  ट्वारा  सरकार  ने  कई  उपाय  किए  हैं  जिस  से  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  वास्तविक

 स्थिति  के  बारे  में  उन  लोगों  को  बेहतर  जानकारी  मिल  सके  जो  पाकिस्तान  के  व्यापक  दुष्प्रचाः  और  गलत  सूचना

 के  कारण  गलत  धारणा  बनाए  हुए  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विभिन्‍न  मार्च  1994  में  जेनेवा  घटनाओं

 ने  भी  इस  राज्य  के  संबंध  में  पाकिस्तान  के  इरादों  जहां  तक  अंतर्राष्ट्रीय  समुदाय  और  राज्य  विशेषकर  ,

 घाटी  लोगों  का  संबंध  दोनों  के  समक्ष  पर्दाफाश  किया
 ह

 जनता  पर  आतंकवादियों  की  बढ़ती  हुई  ज्यादतियों  गत  कुछ  माहों  में  हुई  विभिन्‍न  राजनीतिक

 स्थानीय  स्वशासन  को  पुनः  क्रिया  शील  बनाने  तथा  विकास  कार्यों  को  बढ़ाने  में  सरकारਂ  के  जबरदस्त  प्रयास  और

 हाल  ही  में  इृद-उल  पमिलाद  नबी  के  अवसर  पर  हजरत  बल  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  जनता

 पर  सकारात्मक  प्रभाव  पड़ा  आश्चर्य  की  बात  नहीं  है  कि  इन  सभी  से  उग्रवादी  तथा  सीमा  पार  उनके  संरक्षक

 हतोत्साहित  हुए  इसलिए  हमने  उनके  द्वारा  हिंसा  को  बढ़ाने  तथा  बंदक  के  आतंक  बनाए  रखने  हेत  निराशा  में

 किये  गये  प्रयासों  को  देखा  सुरक्षा  बलों  पर  हमले  किए  जाने  के  अतिरिक्त  ऐसे  ग्रेनेडों  और  विस्फोटकों  का

 भारी  प्रयोग  किया  गया  है  जिनसे  सैकड़ों  निर्दोष  नागरिक  घायल  हुए  हैं  अथवा  मारे  गए  राज्य  में  आतंकवादियों

 का  मनोबल  टूटने  के  कारण  पाकिस्तान  ने  राज्य  में  कथित  जेहाद  जारी  रखने  के  लिए  विदेशी  नागरिकों  और  भाड़े

 के  सैनिकों  को  भेजने  के  प्रयास  किए  इसके  बदले  में  ऐसे  तत्व  स्थानीय  लोगों  को  परेशान  कर  रहे  वर्ष

 1991  के  बाद  से  पहली  बार  विदेशियों  पर  हमले  किए  गए  हैं  और  राजत्रैतिकों  को  लक्ष्य  बनाया  गया  कक

 प्रामान्य  और  राजनैतिक  स्थिति  बहाल  करने  की  प्रक्रिया  को  निष्प्रभावी  किया  जा

 निराशा  के  रूप  में  उन्होंने  विशेषतः  पाकिस्तान  समर्पित  आतंकवादी  गुटों  ट्वारा  समर्थन  प्राप्त  हरकत-उल-असर

 नामक  भाड़े  के  आतंकवादी  गुट  ने  अमरनाथ  यात्रा  के  विरुद्ध  धमकियां  दी  पहली  ही  बार  ऐसा  हुआ  है  और
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 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनका  इरादा  राज्य  के  अन्दर  और  बाहर  साम्प्रदायिकता  फैलाने  का  है
 कफ

 #  मैंने  इन  सब  बातों  का  उल्लेख  इस  सम्मानित  सभा  को  उस  निराशा  से  अषगत  करने  के  लिए  किया  है

 जो  हमारे  पड़ौसी  देश  ने  कश्मीर  के  लोगों  को  किसी  भी  प्रकार  से  उनके  लोक  तांत्रिक  अधिकारों  से  वंचित  करने

 की  हैं  और  शान्ति  को  भंग  किया

 सरकार  इस  प्रकार  की  चुनौती  और  नापाक  इरादे  से  निपटने  के  लिए  दृढ़  संकल्प  है  तथा  इस  संबंध  में

 यथासम्भव  कठोर  कार्यवाही  करेगी  और  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  प्रयास  करती  रहेगी  कि  सुरक्षा  कार्यवाहियों  में

 नागरिकों  को  कम  से  कम  तंग  किया  हम  राज्य  में  राजनैतिक  तत्थों  को  सक्रिय  बनाने  स्थानीय  प्रशासन  में

 विश्वास  पैदा  उसे  चुस्त  और  जिम्मेदार  बनाने  तथा  राज्य  में  आर्थिक  और  विकास  की  गतिविधियों  को  आगे

 बढ़ाने  के लिए  कदम  उठाते  रहेंगे  ?  सरकार  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  अथवा  गुट  से  बातचीत  करने  को  तैयार

 जो  राज्य  में  सामान्य  स्थिति  और  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  को  बहाल  करने  की  प्रक्रिया  में  सहयोग  देना  चाहता

 जैसा  कि  पहले  बताया  गया  है  कि  हमने  काफी  प्रगति  की  है  और  स्थिति  में  भी  काफी  सुधार  हुआ

 जिसकी  वजह  से  हम  अच्छे  भविष्य  की  आशा  कर  सकते  हम  स्थिति  में  और  सुधार  करने  के  लिए  प्रयास

 करते  इसी  बीच  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  जैसा  कि  पहले  संक्षेप  में  बताया  गया  हम  यह

 करते  हैं  कि  चुनावी  प्रक्रिया  शुरू  करना  जल्दबाजी  ऐसी  परिस्थितियों  में  राग्यपाल  ने  सिफारिश  की
 है  कि  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  2  1994  से  6  माह  के  लिए  और  बढ़ा  दी  राज्य  में

 व्याप्त  स्थिति  और  अन्य  प्रसांगिक  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सावधानीपूर्वक  यह  विचार  किया  गया  है  कि  राज्यपाल

 की  सिफारिशों  की  माता  जाए  और  तदनसार  कार्यवाही  की

 मैंने  जो  स्थिति  स्पष्ट  की  है  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  इस  सम्मानित  सभा  से  अनुरोध  है  कि  संकल्प

 का  अनुमोदन  किया
 |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  ट्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतर्गत  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  संबंध  में  18

 जुलाई  1990  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  3  सितम्बर  1994  से  और  छह  माह  कौ  अवधि  के  लिए  जारी

 रखने  का  अनमोदन  करती

 कि  कार्य-सूची  से  स्तंभ  2  में  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  से  संबंधित  मांग  संख्या  से  27  के  सामने  दिखाए

 गए  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  31  1995  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की

 अदुयगी
 करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यसूची  के  स्तंभ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा 38  * तथा पूंजी लेखा  संबंधी |

 *
 तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनाधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी



 जम्मू  और  कश्मीर  1994-95  अनुदाने
 और  कश्मीर  1994-95  अनदानों  की  मांगें  9  अगस्त  1994

 लोक  सभा

 1994-95  के  संबंध  में  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  कौ  जाने  वाली  अनुदानों  की  मांगों  कौ  सूची-बजट |

 te

 युवी

 प्रांग  संख्या  मांग  का  सदन  द्वारा  दिनांक  9.3.94  को  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 नाम  स्वीकृत  लेखानुदान  प्रस्तुत  की  जाने  वाली

 __  संबंधी मांगे
 को  रशि

 अनुदानों  की
 मांगों  कौ  राशि

 wn संख्या  Wn का सदन द्वारा  3  की स्वीकृति के लिए  ल्‍

 राजस्व  पुँजी  र्जस्व  पूँजी

 _  स्पये  ह  रुपये
 _  रुपये

 साम्रान्य  प्रशासन  विभाग  9,68,58,000  93,97,000  9,68,59,000  93,97,000

 2...  गृह  विभाग  2,82,72,000  2,82.73,000

 3.  योजना  और  विकास  3,52,00.000  3.52,00.000

 4...  सूचना  विभाग  2,05,02,000  22,55,000  uaa  22.55,000

 5.  लद्दाख  कार्य  विभाग  46,40,80000..  28,85,92,000  me ra

 6.  विद्युत  विकास  विभाग  9,68,58,000  93,97,000  9,68,59,000  93,97,000

 7.  शिक्षा  विभाग  10871/53,000...  8,64,05,000  108/1.52.000.  8,64,05,000

 8...  वित्त  विभाग  1,6271,000  3,52,00,000  1,62,72,000  3,52,00,000 67

 9...  संसदीय  कार्य  विधाग  78,45,000  जा  78,45,000
 5

 5.  विधि  विभाग  46,40.80,000...  “5  -  -  -

 6.  उद्योग  और  वाणिज्य  विभाग  169,19,11,000  136,23,79,000  169,19,12,000  136,23,79,000

 7.  ग्रामीण  विकास  और

 सहकारिता  विभाग  26,89,42.000  148,02,57,000  26,89,42,000

 8.  पशु  पालन  20,23,94,000  4,78,33,000  20,23,94,000  4,78,34,000

 9.  .  राजस्व  विभाग  34,92,82,000  -  78,45,000  -

 10.  खाद्य  पूर्ति  और  परिवहन

 विभाग  -  - 3,19,64,000  -

 11.  लोक  निर्माण  कार्य  16,99,02,000  26,76,17,000  16,99,02,000  26,76,16,000

 12  स्वास्थ्य  और  चिकित्सा  33,09,11,000  9,.28,74,000,,

 विभाग

 सामाजिक  कल्याण  विभाग  20,23,94,000  4,05,07,000  20,23,94,000  4,05,06,000
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 य्प्प्प्प्प््क्क्क्फ़््ज्जजफजीजज------++++
 1  2  3  4
 eee फऊऋऊऋऋऊ  छः

 20.  आवास  और  शहरी  विकास

 विभाग  2478,05,000  3,88,71,000  7,88,45,000

 20.  पर्यटन  विभाग  17,99,16,000  7,88,44,000  17,99,17,000  7,88,45,000

 22.  बन  विधाग  1891,86.000  25,86.55.00._  18,91,86000

 22...  सिंचाई  और  बाढ़  नियंत्रण

 विभाग  362829000.  244234000  36,28,29000..  24,42,34,000

 23.  लोक  सफाई  और

 जल  आपूर्ति  विभाग
 69,07,000

 1,49,34,000  7,69,06,000  24,42,34,000

 25.  आतिश्च  और  नयाचार  '

 तथा  बाग  और  पार्क  4,48,36,000  6,04,20,000  7,69,06,000  6,04,19,000

 25.  लेखन-सामप्री  और  1,66,30000..

 मुद्रण  विभाग  4,48,36,000  6,04,20,000  4,48,36,000  1,03,70,000

 26.  मत्स्य  पालन  विधाग  22,34,27,000  6,67,93,000  22,34,28,000  6,67,93,000

 27.  उच्च  शिक्षा  विभाग  22,34,27,000  6,67,93,000  22,34,28,000  6,67,93,000 कला —

 श्री  शदर  दीघे  उत्तर  :  सभापति  आज  मध्याहन  गृहमंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत

 सांविधिक  संकल्प  का  मैं  समर्थन  करता  इस  संकल्प  के  अनुसार  सभा  जम्मू-कश्मीर  के  संबंध  में  18

 1990  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  3  1994  से  और  माह  के  लिए  जारी  रखने  का  अनुभोदन

 कर  रहे

 जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट  किया  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  18

 1990  से  लागू  किया  गया  संविधान  को  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  के  संबैधानिक  आदेश  के  अनुसार
 इसे  समय-समय  पर  बढ़ाया  गया  पहली  बार  इसे  तीन  वर्ष  के  लिए  लागू  किया  गया  था  और  उसके  बाद  24

 1993  को  संविधान  के  अनुच्छेद  370  के  अन्तर्गत  प्रदत्त  शक्तियों  के  अनुसार  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  संवैधानिक

 आदेश  में  तीन  वर्ष  के  स्थान  पर  वर्षਂ  कर  दिया  इस  के  पश्चात  19  फरवरी  1994  को  इसी  प्रकार

 के  आदेश  में  वर्षਂ  के  स्थान  पर  वर्षਂ  कर  दिया  इस  प्रकार  सरकार  को  यह  अबधि  कुल  मिलाकर

 चांच  वर्ष  तक  बढ़ाने  हेतु  संकल्प  पारित  करने  का  अधिकार  प्राप्त  इस  संकल्प  के  ट्वारा  हम  यह  अवधि

 वर्ष  के  लिए  बढ़ा  रहे

 हम  जम्मू  और  कश्मीर  में  वहाँ  की  स्थिति  के  कारण  हर  बार  राष्ट्रपति  शासन  अनिच्छापूर्वक  बढ़ा  रहे

 जहाँ  तक  राज्य  के  भविष्य  का  संबंध  यह  संतोष  की  बात  है  कि  संकल्प  प्रस्तुत  करते  समय  गृह  मंत्री  ने  बड़ी

 231
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 आशा  व्यक्त  की  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  गृहमंत्री  महोदय  ने  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  को  उद्धृत  करते  हुए 3

 और  अपना  आकलन  व्यक्त  करते  हुए  कहा  है  कि  वहाँ  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है और  लोगों  की  मन:स्थिति  में
 भी काफी

 बदलाव  आया

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  किसी  विशेष  राज्य  में  लोकतांजिक  शासन  का  कोई  विकल्प  नहीं

 इसलिए  हमें  यह  जानकर  प्रसन्नता  है  कि  जहां  तक  जम्मू  और  ऋश्मीर  ग़ज्य  में  आतंकवादियों  और  लोगों  की

 स्थिति  का  मंबंध  इसमें  काफी  बदलाव  आया  राज्यपाल  ने  अपने  संवाददाता  सम्मेलन  में-मेरे  विचार  से  10

 जुलाई  को  किसी  स्थान  पर  स्वयं  कहा  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  में  लोगों  की  मन:स्थिति  में  काफी  बदलाव  आया

 है  यहाँ  चुनावों  की  आशा  की  जा  रही  उस  समय  यह  बताया  गया  था  कि  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  अगामी

 तीन  महीनों  के  अन्दर  चुनाव  कराए  जायेंगे  परन्तु  बाद  में  ठउस  बयान  का  खंडन  कर  दिया  उन्होंने  उस  समय

 यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  राज्य  में  चुनाव  कराने  के  लिए  माहौल  तैयार  किया  जा  रहा

 जहाँ  तक  इस  राज्य  का  संबंध  यह  संतोष  की  बात  है  कि  केवल  आतंकवादियों  की  रीढ़  ही  नहीं  टूटी
 बल्कि  लोगों  की  मनःस्थिति  में  भी काफी  बदलाव  आया  है  और  लोगों  का  पलायन  भी  रुका  अभी  भी  क॒छ

 छुटपुट  आतंकवादी  घटनायें  होती  रहती  मैं  उस  संबंध  में  दो-तीन  उदाहरणों  का  उल्लेख  भी  करना  चाहता

 पहला  उदाहरण  19  जुलाई  का  है  जब  एक  हमले  में  मारे  गए  अमरीकी  नागरिक  श्री  स्टीफन  पॉल  का  शव  मिला

 था ate

 15  जुलाई  को  भूतपूर्व  कांग्रेस  विधायक  श्री  अब्दुल  मजीद  बंदे  की  हत्या  कर  दी  16  जुलाई  की  सुबह
 को  सिम्बल  केम्प  से  जयपुर  जा  रही  मेटाडोर  में  हुए  एक  बम  विस्फोट  से  यात्रियों  की  मृत्यु  हो  गई  और  28

 लोग  घायल  हो  12  जुलाई  को  स्टेट  मोटर  गैराज  के  निदेशक  श्री  रियाज  रथ  और  दो  अन्य  व्यक्तियों  का  अपहरण

 कर  लिया  ये  उदाहरण  छूटपुट  आतंकवादी  घटनाओं  के  इसलिए  हम  यह  नहीं  सकते  हैं  कि आतंकवाद

 पूरी  तरह  समाप्त  हो  गया  अमरनाथ  यात्रा  के  दौरान  गड़बड़ी  पैदा  करने  जैसी  धमकियां  मिल  रही

 इसलिए  मैं  गृहमंत्री  महोदय  की  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  मामले  में  बड़ी  सावधानी  पूर्वक

 कार्यवाही  करनी  निस्सदेह  यहां  यथाशीघ्र  चुनाव  होने  चाहिए  परन्तु  हमें  इस  समय  चुनावों  की  घोषणा  से

 उत्पन्त  स्थिति  को  भी  ध्यान  में  रखना  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  यदि  चुनावों  कौ  घोषणा  कर  दी  जाए

 तो  उसके  तुरंत  बाद  आतंकवादियों  की  गतिविधियां  बढ़  जायें  और  पाकिस्तान  इस  राज्य  में  लोकतांत्रिक  ढंग  से  चुनी

 गई  सरकार  की  बहाली  के  इन  प्रयासों  को  विफल  करने  का  यथासम्भव  अपने  प्रयास  करने

 मैं  कहंगा  कि  हमें  इस  राज्य  में  राजनैतिक  प्रक्रिया  बहाल  करने  की  दिशा  में  निर्भीकता  से  कदम
 उठाने  शुरू  कर  देना  कभी-कभी  इस  संबंध  में  पंजाब  का  दृष्टान्त  दिया  जाता  हमने  पंजाब  में  लोकतांत्रिक

 शासन  बहाल  करते  समय  सभी  आतंकवादी  गतिविधियों  के  थम  जाने  तक  इंतजार  करना  उचित  नहीं  जहां

 तक  इस  राज्य  का  संबंध  हमने  कुछ  जोखिम  भरे  कदम  उठाए  थे  और  ये  सफल  सिद्ध  तत्काल

 ही  प्रक्रिया  शुरू  की  गई  और  यद्यपि  कतिपय  महत्वपूर्ण  राजनैतिक  दलों  ने  इन  चुनावों  का  बहिष्कार  किया  था  फिर

 भी  अन्ततोगत्वा  उस  राज्य  में  निर्वाचित  सरकार  को  सफलता  प्राप्त  हुई  और  चुनाव  होने  के  पश्चात  समस्या  का

 व्यावहारिक  समाधान  निकल
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 इसी  तरह  यदि  यहां  भी  निर्भकता  से  कदम  उठाए  तो  मेरे  बिचार  से  इससे  इस  समस्या  के  समाधान
 में  काफी  सहायता  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  जहां  तक  राजनैतिक  नेतत्व  का  संबध  वहां  पर  एक

 शूत्य  व्याप्त  राजनैतिक  प्रक्रिया  शुरू  करने  के  लिए  राजत्रैतिक  गतिविधियां  पूरा  जोर  नहीं  पकड़  रही  कभी-कभी

 उनके  द्वारा  जो  एक  मुसीबत  खड़ी  कर  दी  जाती  है  वह  यह  है  कि  एक  शिकायत  निवारण  तंत्र  को  उपयुक्त  बनाना

 होगा  ताकि  राजनैतिक  कार्यकर्ता  जाकर  लोगों  के  साथ  घुलमिल  सकें  और  राजनैतिक  प्रक्रिया  शुरू  कर  सकें  और

 फिर  जहां  तक  कतिपय  गतिविधियों  का  संबंध  वे  लोगों  की  मांग  पर  अनुकूल  रुख  अपना  वे  न  केबल

 लोगों  की  प्रशासनिक  शिकायतों  और  कतिपय  अन्य  बातों  पर  ध्यान  दे  बल्कि  उन  लोगों  की  गुमशुदगी  के

 प्रश्न  पर  ध्यान  देंगे  जो  मिल  नहीं  रहे  विभिन्‍न  स्तरों  पर कतिपय  नागरिक  शिकायतें  भी  होती  हैं  और  प्रशासन

 उन  शिकायतें  को  दूर  करने  में  अक्षम  रहता  राजनैतिक  दलों  के  बे  कार्यकर्ता  जो  लोगों  के  साथ  मिलने  जुलने
 की  कोशिश  करते  हैं  को  इन  सभी  समस्याओं  का  सामना  करमा  इस  तरह  से  उन्हें  प्रोत्साहन  देना  होगा  और

 कोई  तंत्र  बनाना  होगा  ताकि  जन  शिकायत  निवारण  तंत्र  उचित  रूप  से  कार्य  कर

 पाकिस्तानी  सीमा  से  सदा  ही  एक  खतरा  बना  रहता  है  और  अफगानी  और  अन्य  देशों  के  भाड़े  के  सैनिक

 भी  वहां  पर  सक्रिय  यदि  राजनैतिक  तंत्र  को  आस्तित्व  में  लाना  है  और  राजनैतिक  प्रक्रिया  शुरू  करनी  तो

 जहां  तक  इन  गतिविधियों  का  संबंध  हमें  इन  पर  पूरी  सतर्कता  रखनी

 यह  संतोषजनक  बात  है  कि  जो  परिवार  यहां  से  पलायन  कर  गये  बे  अब  वापिस  आने  लग  गये

 के

 और  इस  तरह  से  राज्य  प्रशासन  को  दुरुस्त  करना  और  लोक  शिकायतों  के  प्रति  उसे  संवेदनशोल  और  उतरदायी

 *  «  बनाना  आवश्यक  हो  गया

 रिपोर्टों  स ेपता  चलता  है  कि  राज्यपाल  महोदय  ट्वारा  शुरू  किए  गए  जन  संपर्क  कार्यक्रम  पर  लोगों  न ेअनुकूल

 रवैया  अपनाया  उन्होंने  कतिपय  जन  सभाओं  को  संबोधित  किया  है  और  जैसा  कि  रिपोर्टों  में  बताया  गया  है

 कि  उन्होंने  कहा  है  कि  लोगों  की  अनुकूल  प्रतिक्रिया  मिल  रही  है  और  यहां  तक  कि  महिलाएं  उन  बैठकों  में  आतंकवादियों

 के  पते  ठिकाने  बता  रही  हैं  और  यह  एक  अच्छा  संकेत

 यह  भी  संतोष  की  बात  है  कि  रोजगार  सृजन  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  लेकिन  स्वयं  राज्यपाल  महोदय

 ने  कहा  है  कि  उनसे  केवल  5000  युवाओं  को  ही  रोजगार  मिल  सकता  निस्संदेह  रेल  सम्पर्क  की  1500  करोड़

 रुपये  की  एक  परियोजना  भी  है  और  आशा  है  कि  इस  रेल  सम्पर्क  परियोजना  से  रोजगार  के  और  अधिक  अवसर

 पैदा  इस  तरह  की  गतिविधियां  भी  शुरू  करनी  होंगी  ताकि  जो  गुमराह  युवा  समाज  में  वापिस  लौट  रहे  हैं

 और  आतंकवादियों  का  साथ  देने  के अपराध  के  लिए  मांफी  मांग  रहे  हैं  और  जो  अब  मुख्यधारा  में  मिलने  की  इच्छा

 दर्शा  रहे  उन्हें  विकासात्मक  गतिविधियों  में  लगाकर  और  कतिपय  ऐसी  जिनमें  इन  युवा  लोगों  के

 लिए  नौकरियों  के  अवसर  पैदा  क ेलिए  कुछ  और  धन  आवंटित  करके  इन  गुमराह  लोगों  पर  ध्यान  देना

 घह  भी  बताया  गया  है  कि  पर्यटन  सम्बंधी  गतिविधियां  भी  आरम्भ  हुई  हैं  और  कुछ  समय  पहले  प्रेस

 «  समायार  था  कि  बम्बई  से  कश्मीर  गए  पर्यटकों  क ेकतिपय  दल  कश्मीर  की  स्थिति  से  पूरी  तरह  सन्तुष्ट

 इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  बेशक  वहां  तत्काल  चुनाव  कराने  में  कठिनाइयां  मेरा  सरकार
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 9  अगस्त  1994

 से  आग्रह  है  कि  जहां  तक  इस  राज्य  का  संबंध  इन  कठिनाईयों  का  सामना  करने  और  यथाशीपघ्र  चुनाव  कराने

 के  लिए  सरकार  को  निर्भीकतापूर्वक  कदम  उठाने

 16.00  मर  प०७

 मुझे  आशा  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  के  संबंध  में  यह  अंतिम  सांविधिक  संकल्प  है  जिसकी  इस  सभा  से

 स्वीकृत  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  मुझे  यह  भी  आशा  है  कि  यह  सांविधिक  संकल्प  पारित  करने  के  पश्चात

 उपलब्ध  समय  के  भीतर  ही  सरकार  इस  राज्य  में  चुनाव  कराने  के  लिए  अनुकूल  माहौल  बनाने  यहां  तक  कि  इस

 विषय  पर  सभी  राजनैतिक  दलों  की  एक  बैठक  बुलाने  उनकी  सहमति  लेकर  तथा  यथाशीघ्र  चुनाव  कराने  की  दिशा

 में  बढ़ने  की  दृष्टि  स ेआवश्यक  कदम

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  सभापति  जम्मू  और  कश्मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि
 2  सितम्बर  1994  के  पश्चात  छह  माह  के  लिए  और  बढ़ाने  संबंधी  इस  सांविधिक  संकल्प  का

 मैं  भी  समर्थन  करता

 पहले  भी  मैंने  इस  तरह  के  प्रस्ताव  अथवा  संकल्प  पर  चर्चा  में  भाग  लिया  मैं  आज  पुनः  दोहराता  हूं  कि

 इस  प्रकार  के  संकल्प  का  समर्थन  करने  में  प्रसन्‍नता  नहीं  मैं  यह  भी  अच्छी  तरह  जानता  हूं  कि  बह  लोकतांत्रिक

 ह  सर
 कार  एक  निर्वाचित  सरकार  भी  इस  बारे  में  प्रसन्‍नता  महसूस  नहीं  लेकिन  कश्मीर  में  स्थिति  ऐसी  है  कि

 कोई  विकल्प  नहीं  चंकि  कोई  विकल्प  है  ही  नहीं  हमें  प्रशासन  तो  चलाना  ही  है  और  इसलिए  राष्ट्रपति

 शासन  जारी  रखना  पड़  रहा

 यहां  राष्ट्रपति  शासन  लगे  हुए  पांच  वर्ष  होने  को  हैं  यह  18  1990  को  लागू  किया  गया
 श्री  उस राष्ट्रपति  शासन  के  चार  वर्ष  पहले  ही  पूरे  हो  चुके  हैं  और  यह  पांचवा  वर्ष  चल  रहा  हम  सभी  को  उस

 दिन  की  प्रतीक्षा  है  जब  जम्मू  और  कश्मीर  में  निष्पक्ष  चुनाव  कराने  के  लिए  स्थिति  अनुकूल  घाटी  में  सामान्य

 स्थति  बहाल  करने  हेतु  सरकार  ने  इस  समय  जिसका  प्रतिनिधित्व  माननीय  गृह  मंत्री  कर  रहे  स्थिति  में  सुधार

 संबंधी  जो  कतिपय  कदम  उठाए  उसके  लिए  मैं  उसे  बधाई  देता  गृह  मंत्री  न ेकश्मीर  का  दौरा  किया

 आंतरिक  सुरक्षा  राज्य  मंत्री  ने  भी कई  बार  कश्मीर  का  दौरा  किया

 वरिष्ठ  अधिकारी  वहां  गये  हैं  और  उन्होंने  वहां  न केवल  अधिकारियों  से  ही  बल्कि  कतिपय  जन  प्रतिनिधियों

 से  भी  बातचीत  की  अब  बहां  घाटी  में  प्रतिनिधि  कौन  यह  एक  अस्पष्ट  चीज  है  क्योंकि  विधान

 सभा  चार  वर्ष  पहले  ही  भंग  कर  दी  गई  अब  अधिकतर  राजनैतिक  दलों  और  व्यक्तियों  की  प्रासंगिकता  समाप्त

 हो  चुकी  उनमें  से कतिपय  दल  और  व्यक्ति  लोगों  से  जुड़ने  और  सामान्य  स्थिति  की  बहाली  में  किसी  तरीके

 से  थोड़ा  बहुत  योगदान  वे  कर  सकते  उसको  प्राथमिकता  नहीं  फिर  भी  हमारे  मंत्रीगण  वहां  विभिन्‍न  वर्गों

 के  जो  भी  उन  लोगों  से  मिले  जोकि  जब  मत  का  सीमित  रूप  में  प्रतिनिधित्व  करते  और  उनका  सहयोग

 और  स्थिति  काफी  आशापूर्ण  बनी

 गत  कई  माह  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  दलों  ने  भी  कश्मीर  का  दौरा  किया  अन्तर्राष्ट्रीय  न्‍्यायाविद्‌  आयोग
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  के  दलों  ने  भी  घाटी  का  दौरा  किया  14  राजदूतों  ने  दो  समूहों  में  कश्मीर  का  दौरा
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 किया  हमारा  पाकिस्तान  इस  मुद्दे  का  अन्तर्राष्ट्रीयरण  करने  के  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहा  है  और  पाकिस्तानी

 सरकार  आईएसआई  के  माध्यम  से  हमारे  जम्मू  कश्मीर  के  भाग  में  विनाशकारी  गतिविधियों

 को  तेज  करने  के  लिए  सीमा  पार  से  जंगजू  और  प्रशिक्षित  आतंकवादी  भेज  रही

 डोडा  आंतकवाद  से  ग्रस्त  ऐसा  दूसरा  क्षेत्र  परन्तु  स्थिति  में  सुधार  के  संकेत  थे और  आतंकवादियों  का

 मनोबल  टूट  गया  जनवरी  से  अप्रेल  1994  के  चार  माह  के  दौरान  मनोबल  टूट  रहा  था  और  इस  चार

 माह  की  अवधि  के  दौरान  379  जंगजू  मारे  गए  थे  और  1220  आतंकवादी  पकड़े  गए  इससे  आतंकवादियों

 के  मनोबल  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  अवश्य  पड़ा  जब  उनका  मनोबल  टूट  रहा  था  तो  पाकिस्तान  ने  उनके  टूटे  मनोबल

 को  बढ़ाने  के  लिए  अपनी  गतिविधियों  को  विभिन्न  तरीकों  से  पुनः  शुरू  कर

 इस  सभा  में  कल  विदेश  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  एक  प्रश्न  उठाया  गया  इसके  बारे  में  मेशा  भी  एक

 प्रश्न  हालांकि  पाकिस्तानी  प्रधानमंत्री  कौ  अपनी  समस्याएं  हैं  और  पाकिस्तानी  जनता  का  ध्यान  अपने  कुशासन

 और  अपनी  सरकार  की  अस्थिरता  से  हटाने  के  लिए  उन्हें  जम्मू-कश्मीर  में  एक  पसन्‍्दीदा  विषय  मिल  गया

 इसलिए  उन्होंने  जनेवा  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  इस  विषय  को  मानवाधिकारों  के  उल्लंघन  के  रूप  में  उठाने  का  प्रयास

 किया  हालांकि  वे  सफल  नहीं  एक  बार  फिर  इस  मुद्दे  को  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  संयुक्त  राष्ट्र

 का  एक  और  सत्र  होने  वाला  पाकिस्तान  की  सरकार  इस  मामले  को  संयुक्त  राष्ट्र  के मंच  पर  उठाने  के  लिए

 हर  संभव  तैयारी  कर  रही  मेरी  सूचना  के  अनुसार  इस  संबंध  में  राजदूतों  के  सात  दल  भेजे  गए  हमारे  विदेश

 मंत्री  और  भारत  सरकार  को  प्राप्त  सुचनाओं  के  अनुसार  कश्मीर  मुद्दे  पर  भारत  के  विरुद्ध  जनमत  तैयार  करने  और

 समर्थन  जुटाने  के  लिए  राजदूतों  के  पांच  दल  विभिन्‍न  देशों  को  रवाना  किये  गये

 जैसा  कि  आपको  ज्ञात  है  भारतीय  राजनैतिकों  और  पत्रकारों  के  साथ  असभ्य  और  क्रूर  व्यवहार

 किया  जा  रहा  आधी  रात  को  जब  भारतीय  राजनयिक  अपनी  पत्लियों  और  बच्चों  के  साथ  रात्रि  भोजन  के  बाद

 लौट  रहे  थे  तो  उन्होंने  सभी  राजनयिक  मानदण्डों  का  उल्लंघन  करते  हुए  भारतीय  राजनयिकों  के  साथ  असभ्य  व्यवहार

 वीजा  प्रतिबन्ध  लगाए  जा  रहे  हैं  और  इससे  दोनों  के  सम्बन्धों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  जबकि  यह

 आशा  की  जाती  थी  कि  हमारे  संबंधों  में  सुधार  व्यक्तिगत  स्तर  पर  होने  वाले  सम्पर्क  भी  प्रतिकूल  रूप  से

 प्रभावित  हो  रहे  इस  प्रकार  जब  अन्तर्राष्ट्रीय  दलों  ने  दौरा  किया  तो  वे  पाकिस्तानी  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 दुष्प्रचार  और  सूचनाओं  को  तोड़  मरोड़  कर  प्रस्तुत  करने  के  अभियान  के  प्रति  आश्वस्त  हुए

 डोडा  की  घटना  हुई  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि  ये  जंगजू  भाड़े  के  सैनिकों  के  साथ  हमारे  क्षेत्र
 में

 किस  प्रकार  काफी  अन्दर  तक  इस  प्रकार  के  क्रूर  कार्य  की  अंजाम  दे  सकते  स्वाभाविक  रूप  से  यह  भारत

 सरकार  और  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  परेशानी  का  कारण  जंगजुओं  को  खदेड़ा  जा  रहा

 मैं  विपक्षी  सदस्यों  की  भूमिका  की  सराहना  नहीं  मैं  भारतीय  जनता  पार्टी  के  अपने  मित्रों  की  अनुपस्थिति

 में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  मैं  नहीं  जानता  कि  जम्मू  और  कश्मीर  के  सबंध  में  उनकी  नीति  का  क्या  तर्क

 जब  डोडा  में  स्थिति  से  निपटने  और  वहां  से  आतंकवादियों  को  खदेड़ने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए

 जाने  की  जरूरत  थी  तो  बे  प्रदर्श  आदि  करके  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  लिए  समस्याएं  पैदा  कर  रहे

 235



 जम्मू  और  कश्मीर  1994-95  अनुदानों  की मांगे  _9  अगस्त  1994

 स्वाभाविक  रूप  से  इससे  प्रशासन  के  प्रभारी  अधिकारियों  का  ध्यान  बांटने  की  सम्भावना  बे  प्रदर्शन  दिल्‍ली

 कर  सकते  वे  डोडा  जाकर  ऐसा  क्यों  कर  रहे  हैं  जिससे  दोनों  समुदायों  की  भावनाएं  भड़के  और  स्थिति  और

 इस  प्रकार  की  भूमिका  सृजनात्मक  नहीं  है  राजनैतिक  दलों  की  अपनी  प्रासंगिकता  हमें  जम्मू  और  कश्मीर

 में  महत्वपूर्ण  और  प्रासंगिक  भूमिका  निभानी  है  लेकिन  यह  भूमिका  सृजनात्मक  होनी  जहां  तक  जम्मू  और

 कश्मीर  का  प्रश्न  है  प्रत्येक  राजनैतिक  दल  को  महत्वंपूर्ण  और  सृजनात्मक  भूमिका  निभानी  हम  वहां

 राजनैतिक  प्रणाली  को  सक्रिय  नहीं  कर  सकते  हैं  और  राजनैतिक  प्रणाली  को  सक्रिय  किये  बिना  वहां  प्रजातन्त्र  कैसे

 चलेगा  ?  हम  जम्मू  और  कश्मीर  में  चुनाव  कराने  के  बारे  में  कैसे  सोच  सकते  हैं  ?  महत्वपूर्ण  राजनैतिक  दलों  और

 राष्ट्रीय  दलों  को  साहस  जुटाकर  लोगों  के  बीच  जाकर  उनके  लिए  काम  करके  सामान्य  स्थिति  को  बहाल  करने

 में  सहयोग  करना

 47
 हे

 एक  बात  और  जिसका  हालांकि  माननीय  गृहमंत्री  न ेउल्लेख  किया  यह  बात  काजी  निसार  की  हत्या

 के  बारे  में  उनकी  हत्या  के  बाद  हुई  घटनाएं  भविष्य  में  होने  वाली  घटनाओं  का  स्पष्ट  संकेत  हत्या  के

 तुरन्त  बाद  हजारों  लोगों  ने  इकट्ठे  होकर  उसका  विरोध  उन्होंने  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  नारे  ये  स्पष्ट

 संकेत  परिस्थितियां  इस  ह॒द  तक  खराब  हुई  हैं  कि  कश्मीर  पंडित  समुदाय  के  ढ़ाई  लाख  लोगों  को  घाटी  से

 भागता  ऐसी  स्थिति  पैदा  करती  होगी  जिससे  कि  ये  लोग  अपने  घरबार  को  विश्वास  के  साथ  पुनः  लौट

 1948  में  कश्मीरी  लोगों  के  सामने  विकल्प  वे  पाकिस्तान  जाने  का  विकल्प  चुन  सकते  थे  लेकिन

 उन्होंने  ऐसा  नहीं  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  भारत  के  साथ  रहने  का  विकल्प  चुना  क्योंकि  हमारे  प्रजातन्त्र  और

 धर्मनिरपेक्ष  प्रणाली  में  उनका  यकीन  हमारी  धर्म  निरपेक्ष  प्रणाली  और  प्रजातन्त्र  ने  उन्हें  आकर्षित  जब

 विकल्प  था  तो  उन्होंने  हमारे  साथ  रहने  का  निर्णय  इस  प्रकार  कश्मीर  भारतु  का  अभिल  भाग  है

 और  सदैव  रहेगा  और  संसार  की  कोई  शक्ति  कश्मीर  को  भारत  से  पृथक  नहीं  कर  सकती

 यदि  आप  समुदाय  के  आधार  पर  देखें  तो  बकरवाल  डार्ड  और  बैट्स  कश्मीरी  जनसंख्या  के  50  प्रतिशत

 उन्होंने  अपने  प्रतिनिधियों  के  माध्यम  से  शान्ति  कौ  किसी  भी  पहल  का  समर्थन  करने  के  उन्होंने  संकेत  दिए

 कश्मीरी  जनसंख्या  में  इस  बर्ग  के  लोगों  का  पचास  प्रतीशत  हिस्सा  इसके  अतिरिक्त  कश्मीरी  पण्डित  समुदाय

 भी  तत्पश्चात  लद्दाख  और  जम्मू  क्षेत्र  हालांकि  जम्मू  में  वे  लोग  यहाँ  वहाँ  समस्याएं  पैदा  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  लेकिन  कुल  मिलाकर  जम्मू  और  लद्दाख  क्षेत्र  प्रभावित  नहीं  अतएव  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों
 '

 का  प्रजातन्त्र  के  लिए  भारी  समर्थन  वे  शान्ति  के  पक्षधर  उनका  मानना  है  कि  कश्मीर  भारत  का  अभिन्‍ल

 हिस्सा  है  और  सदैव  भारत  का  अभिन्न  हिस्सा  रहे  स्थिति  यह

 जब  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  था  और  राजमैतिक  प्रक्रिया  शुरू  होने  वाली  थी  तो  कुछ  घटनाएं  हुई  और

 स्थिति  बदतर  हो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  घटनाक्रम  अस्थाई  भारत  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  शिकायत  निवारण
 1

 थद्धति  वहां  बहुत  लोकप्रिय  हुई  राज्य  में  विकास  गतिविधियों  पर  अधिक  बल  दिया  जाना  हम  कश्मीर

 को  भू-स्वर्ग  कहकर  पुकारते  कश्मीर  प्राकृतिक  सौन्दर्य  का  अनूठा  उदारहण  है  और  सारे  विश्व  के  पर्यटक  कश्मीर

 की  ओर  आकर्षित  होते  वास्तव  में  जम्मू  और  कश्मीर  की  अर्थव्यवस्था  पर्यटन  पर  आधारित  है  और  पर्यटन
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 श्रावण  1916  ४  जम्मू  और  कश्मोर  बजट  1994-95  अनुदानों  ब
 1916

 जम्मु  और  कश्मोर  1994-95  अनुदानों
 की  मांगें

 की  स्थिति  काफी  समय  से  ठीक  नहीं  चल  रही  है  सभी  राजनैतिक  दलों  को  गुमराह  युवकों  को  मुख्यधार  में  पुनः
 लाने  के  लिए  अग्रजी  भूमिका  निभानी  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  1990  के  बाद  लगभग  6881

 युवकों  को  नौकरियां  दी  गई  यह  एक  अच्छी  बात  इन  युवकों  के  लिए  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर

 जुटाने  हेतु  सम्भावनाओं  का  पता  लगाना  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  जब  बेरोजगार  युवकों  को  उपयुक्त
 रोजगार  मिलता  है  तो  उससे  जंगजुओं  को  सटीक  जबाब  और  आतंकवाद  को  बढ़ावा  देने  वाले  लोग

 उस  क्षेत्र  में  नहीं  आयेंगे  यह  रोजगार  के  अवसर  सृजित  करने  के  बारे  में

 हमें  विकास  गतिविधियों  पर  और  अधिक  बल  देना  है  साथ  ही  प्रजातन्त्र  में  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है

 कि  हमारा  प्रशासन  तंत्र  लोगों  की  आंकाक्षाओं  के  प्रति  उत्तारदायी  और  जवाबदेह  हमें  वहां  प्रशासनिक  प्रणाली

 का  पुनर्गठन  करना

 मैं  सरकार  की  हजरतबल  मसले  को  सफलता  से  सुलझा  लेने  के  लिए  बधाई  देता  अब  बंकर  हटा  दिए

 गए  यह  भी  विरोध  का  एक  बिन्दु  इस  विचार  से  भी  हमें  लोगों  की आशाओं  के  प्रति  उत्तरदायी  होना

 प्रार्थाओं  को  शुरू  करने  और  इसके  लिए  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  मांग  की  गई  लेकिन  हमें  हर  समय

 चौकसी  रखनी  होगी  ताकि  इन  सुविधाओं  का  दुरुपयोग  न

 कुछ  बल्कि  कहिये  आतंकवादियों  ने  सदैव  पूजा-स्थलों  और  धार्मिक  स्थानों  का  दुरुपयोग  करने  की

 कोशिश  की  वे  लोग  बिल्कुल  भी  धार्मिक  नहीं  बे  तो  केवल  धार्मिक  भावना  आदि  की  आड़  ले  रहे  हैं

 और  समस्याएं  पैदा  कर  रहे  अमरनाथ  यात्रा  किसी  एक  समुदाय  अर्थात  हिन्दू  समुदाय  की  ही  नहीं  यह  भारत-भर

 में  एक  परम्परा  बन  गई  मुस्लिम  लोग  भी  इस  श्रमसाध्य  यात्रा  को  पूरी  कराने  में  इन  लोगों  की  सहायता  करते

 अमरनाथ  यात्रा  शुरू  से  अंत  तक  हमारी  विरासत  और  परम्परा  का  अंग  रही  अमरनाथ  यात्रा  पर

 जाने  वाले  तीर्थ  यात्रियों  की  सुरक्षित  यात्रा  हेतु  सभी  तरह  से  और  सभी  प्रकार  की  व्यवस्था  करनी  होती  मैं  कामना

 करता  हूं  कि  डोडा  में  जो  कुछ  हुआ  वह  मौजूदा  अप्रिय  घटना  एक  अस्थायी  घटना  ही  मुझे  आशा  है  इस

 समय  पाकिस्तानी  प्रधानमंत्री  द्वात  जिन  भारत  विरेधी  गतिविधियों  को  हवा  दी  जाती  है  वह  एक  अस्थायी  घटनाक्रम

 ही  सिद्ध  हमें  इसका  दुढ़तापूर्वक  सामना  करना  होगा  और  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  भारत  सरकार  इस  बे  में

 दृढ़प्रतिज्ञ  कश्मीर  में  चुनौतीपूर्ण  हालातों  का  कारगर  रुप  से  मुकाबला  करने  में  भारत  सरकार  के  साथ  सहयोग

 करने  की  अपेक्षा  अन्य  राजनैतिक  दलों  से  भी  की  जाती  है  और  हमने  सदा  ही  ऐसी  अपेक्षा  को

 मैं  यह  दोहराता  हूं  कि  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  का  प्रावधान  करने  वाले  इस  सांविधिक  संकल्प

 पर  यह  अंतिम  चर्चा

 श्री  अहमद  :  सभापति  माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  इस  सांविधिक  संकल्प

 का  मैं  समर्थन  करता  मेरे  विचार  से  पैं  चौथी  बार  जम्मू  और  कश्मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने

 के  लिए  माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  शांविधिक  संकल्प  का  समर्थन  कर  रहा

 जहां  तक  भारत  के  लोगों  का  संबंध  है  जम्मू  और  कश्मीर  का  मुद्दा  उनके  लिए  बहुत  ही  संवेदनशील

 मेरे  दल  ने  तो  1948  में  भी  यशी  रुख  अपनाया  था  कि  कश्मीर  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  और  यह  इसका
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 ही  भाग  बना  हमने  इस्लामिक  देशों  के  अनेक  मंचों  पर  भी  अपना  यही  पक्ष  स्पष्ट  किया  है  कि  जो  कोई

 भी  जम्मू  और  कश्मीर  को  भारत  से  हथियाने  की  कोशिश  करेगा  उसका  सबसे  पहले  प्रतिरोध  मुस्लिम  समुदाय  द्वारा

 ही  किया  जायेगा  क्योंकि  इससे  इस  देश  में  मुस्लिमों  की  संख्या  कम  हो  क्योंकि  जम्मू  और  कश्मीर  की

 मुस्लिम  जनसंख्या  भारतीय  मुस्लिम  जनसंख्या  ही  एक  भाग  इस  देश  में  सभी  मुस्लिम  संगठनों  ने  यही

 पक्ष  अपनाया  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  इस  देश  का  ही  एक  हिस्सा  है  और  इस  देश  का  एक  अभिन्न  अंग  होने

 के  नाते  इसे  बांकी  देश  से  अलग  नहीं  होने  दिया

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  रुख  के  संबंध  में  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ने  भी  इस  तथ्य

 को  मान्यता  दी  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  भारत  सरकार  ने  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  और  यह  महान  भारतीय  गणतंत्र

 का  एक  राज्य  लेकिन  यह  सच  है  कि  यह  समस्या  काफी  विवादास्पद  और  जटिल  है  और  हम  यथार्थ  से  अपनी

 आंखें  नहीं  मूंद  सकते  हर  बार  और  अधिक  समस्‍यायें  पैदा  हो  जाती  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  हम

 पड़ोसी  देश  के  उस  हिस्से  में  आतंकवादी  गतिविधियों  में  लगातार  सहायता  देता  रहा  कल
 ही  मैंने

 सरकार  को  हजरत  बल  संकट  के  समाधान  के  लिए  मुबारकवाद  दी  हजरत  बल  पूजा  स्थल  के  प्रबंधन  के

 बक्‍फ  बोर्ड  को  सौंपना  एक  सही  कदम  था  और  इससे  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  यहां  तक  पाकिस्तान  को  भी  मजबूरन

 यह  कहना  पड़ा  कि  यह  एक  सही  चीज  एक  सौंदर्यपूर्ण  माहौल  पैदा  करने  के  लिए  इस  तरह  के  कदम  उठाने

 ही

 यहां  तक  कि  बंकरों  के  बारे  में  भी  मेरी  यह  राय  है  कि  उन्हें  वहां  से  पूरी  तरह  से  हटा  लिया  जाना

 हमारी  आशाएं  बनाए  रखने  के  लिए  बहां  स्थानीय  लोगों  का सहयोग  लिया  जाना  वहां  पर  आतंकवादी

 मौजूद  हैं  और  हमें  सशस्त्र  आतंकवादियों  से  मुकाबला  करना  इसमें  कोई  शक  नहीं  एक  ओर  जहां  हम  सशस्त्र

 आतंकवाद  का  मुकाबला  कर  रहे  वहीं  हमारे  सामने  प्रश्न  यह  है  कि  इस  राजनैतिक  संकट  का  कया  किया

 जहां  तक  कश्मीर  के  मुद्दे  का  संबंध  वहां  राजनैतिक  संकट  सबसे  अहम  चीज  सरकार  को  इस  समय  कश्मीर

 के  संबंध  में  एक  सुस्पष्ट  रवैया  अपनाना  अन्ततोगत्वा  हमें  बाकी  देश  से  कश्मीर  के  लोगों  के  अलगाव

 के  कारणों  कौ  छानबीन  करनी  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  ही  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  यह  पक्ष

 अपनाया  गया  है  कि  कश्मीरी  लोगों  की  आस्मता  का  सदैव  सम्मान  किया  लेकिन  दुर्भाग्य  में  उसके  बाद

 की  घटनाओं  से  कश्मीर  के  लोगों  का  बाकी  देश  से  अलगाव  हो  गया  बहुत  ही  दुर्भाग्य
 बात

 है  कि  कुछ

 ऐसे  राजनैतिक  दल  और  तत्व  हैं  जो  अभी  तक  यह  सोचते  हैं  कि  कश्मीर  इस  महान  देश  का  एक  उपनिवेश

 भारत  एक  लोकतांत्रिक  देश  हमारा  उपनिवेश  बाद  में  विश्वास  नहीं  हम  किसी  देश  या  राष्ट्र
 को

 किसी

 भाग  पर  अपना  दावा  नहीं  जताते  सभी  राष्ट्रों  को  हम  एक  जैसा  मानते  लेकिन  कश्मीर के  प्रश्न  और  कश्मीर

 के  भारत  में  विलय  के  इतिहास  में  एक  ऐसा  रुख  अपनाना  पड़ा  है  कि  अनुच्छेद  370  के  अन्तर्गत  कश्मीर  को  भारत

 के  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  एक  दर्जा  दिया  गया  जो  लोग  अनुच्छेद  370  समाप्त  करने  की  बकालत

 करते  बे  नहीं  समझते  होंगे  कि  वे  लोग  सम्पूर्ण  कश्मीर  विवाद  और  पाकिस्तानियों  से  लड़ाई  लड़ने  के  कश्मीरी

 लोगों  के  संकल्प  तथा  बाकी  भारत  से  अपनी  एकता  बनाए  रखने  के  उनके  इरादे  की  अनदेखी  कर  रहे
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 अनुच्छेद  370  बनाए  कश्मीरी  लोगों  से  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ड्वारा  किये  गये  बादे  निभाना

 >  जैसा  ही  हमारे  महान  राष्ट्रीय  नेताओं  ने  1948  के  बाद  से  कश्मीर  के  लोगों  को  आश्वासन  दिए  मुझे |
 विश्वास  है  कि  सरकार  वहां  स्वायत्त  शासन  मजबूत  करने  के  लिए  सभी  संभव  कदम  उठाएगी  जिसके  बारे  में  कश्मीरी

 लोग  पिछले  कई  वर्षों  से  मांग  करते  रहे

 प्रत्येक  राज्य  की  अपनी  विशेषताएं  होती  आन्ध्र  के  तमिल  अथवा  बंगाली  अथवा  देश  के  अन्य

 भागों  में  रहने  वाले  लोग  अपने  विशेष  स्थिति  और  आस्मेता  पर  काफी  गर्व  महसूस  करते  हमने  बोडो  समझौता

 क्यों  किया  ?  हमें  नागा  समझौता  क्यों  करना  चाहिए  ?  यह  एक  तरह  से  मिजो  और  नागा  अस्मिता  को  सम्मान

 देता  भारतीयता  और  इस  देश  की  भिक्षित  संस्कृति  की  यह  एक  विशेष  पहचान

 पंडित  नेहरू  ने  में  एकताਂ  का  एक  अप्रतिम  नारा  दिया  इस  देश  की  एकता  की  आत्मा  हमारी

 अनेकता  में  ही  निहित  इस  तरह  से  कश्मीरी  अस्मिता  को  सम्मान  देने  में  कोई  गलत  बात  नहीं  आपने  जैसे

 ही  कश्मीरी  लोगों  की  उपेक्षा  की  है और  उनके  साथ  विशेष  तरीके  से  व्यवहार  किया  तो  इसका  अनिवार्यतः

 प्रतिवाद  करना  ही  इस  तरह  से  दुर्भाग्यवश  हमने  जो  अनेक  कदम  उठाए  उनसे  कश्मीरी  लोगों  को  बाकी

 देश  से  काटने  में  ही  मदद  मिली  इस  तरह  से  भारत  सरकार  को  वास्तव  में  राज्य  सरकार  के  सहयोग  और  सहायता
 से  कश्मीरी  लोगों  में  भरोसा  पैदा  करने  वाले  कतिपय  कदम  उठाने

 कश्मीरियों  की  आतंकवादियों  ट्वारा  हत्याएं  की  जा  रही  हमारे  सशस्त्र  बलों  को  सशस्त्र  आतंकवाद

 का  मुकाबला  करना  मैं  इसके  विरुद्ध  नहीं  लेकिन  नागरिकों  से  मुठभेड़  से  बचने  की  जिम्मेदारी  तो  हमारे

 बलों  की  नागरिकों  को  बचाना  ही  सशस्त्र  आतंकवाद  से  बचाना  जब  कभी  भी  और  जिस

 तरीके  से  भा  वे  हत्या  करते  हैं  हमें  कश्मीर  के  लोगों  के  प्रति  दया  का  भाव  रखना  चाहिए  बेशक  वे  आतंकथादी

 मुठभेड़  में  ही  क्यों  न  मारे  हमें  उव  आतंकवादियों  के  प्रति  तो  लेकिन  कश्मीरी  लोगों  के  प्रति  अपनी

 अनुकंपा  दर्शानी  लेकिन  हम  यदि  ओर  ज्यादा  शत्रुता  या  इसी  तरह  की  कोई  भावना  तो  लोगों  का

 समर्थन  नहीं  इस  तरह  से  कश्मीर  के  लोगों  के  मन  में  विश्वास  पैदा  करते  के  लिए  सभी  संभव  कदम  उठाए

 जाने

 दूसरी  बात  मैं  राज्य  के विकास  के  लिए  आर्थिक  पैकेज  के  बारे  में  कहना  चाहता  यह  बहुत  ही  पिछड़ा

 राज्य  कश्मीर  में  इस  उपद्रव  से  कुछ  वर्ष  पहले  मुझे  बहां  जाने  का अवसर  वहाँ  औद्योगिक  और  पर्यावरण

 संबंधी  सुविधाएं  उपलब्ध  सरका«  वहां  अनेक  सोफ्टेवेअर  उद्योग  लगा  सकती  है  जिससे  कश्मीर  के  लोगों  को

 रोजगार  वहाँ  बेरोजगारी  बहुत  म्यादा  है  जिससे  सामाजिक  तथा  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  लोगों  को  बड़ी

 कठिनाई  हो  रही  सरकार  ठतको  रोजगार  देने  में  सहायता  कर  सकती  घाटी  के  अधिकांश  लोग  हमेशा  यही

 शिकायत  करते  हैं  कि  सभी  पदों  पर  कुछ  ही  लोगों  का  कब्जा  मैं  इसकी  सच्चाई  के  बारे  में  नहीं  जानता

 परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  मामले  की  जांच  आम  आदमी  को  रोजगार  प्रदान  करेगी  तथा  लोगों

 की  कश्मीर  की  एकता  और  भारत  के  कश्मीर  की  एकता  के  प्रति  अधिक  बचनबद्ध  बनाते  की  भावता  पैदा
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 मेरी  सूचना  के  अनुसार  पाकिस्तान  अभी  भी  घुस  पैठियों  की  सीमा  पार  करने  में  मदद  कर  रहा  यह

 घुस  पैठ  अभी  भी  जारी  इस  घुस  पैठ  को  रोकने  के  लिए  हमें  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंअपने  सभी  प्रयासों  को  सुदृढ़
 बनाना  परन्तु  इसके  विपरीत  वर्तमान  कार्यवाही  के  अनुसार  इन  क्षेत्रों  में अंधाधुंध  तलाशी  चल  रही  है  जिसके

 फलस्वरूप  आम  जनता  निर्दोष  लोगों  को  तंग  किया  जा  रहा  ये  लोग  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वे  इसे

 भारतीय  अधिराजत्य  कहते  हैं  और  हमारी  सेना  पर  व्यवसायिक  सेना  होने  का  आरोप  लगा  रहे  निस्संदेह  तलाशी

 जरूरी  हम  इसे  गलत  नहीं  बता  रहे  परन्तु  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंघुसपैठ  रोकने  के  लिए  तलाशी  भारत  सरकार

 और  कश्मीर  के  लोगों  के  हित  में  होनी  जहां  तक  संभव  हो  यह  तलाशी  नहीं  होनी  चाहिए  यह  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  कदम  है  जिसके  बारे  में  मुझे  विश्वास  है  कि  भारत  सरकार  इस  पर  समुचित  ध्यान

 पाकिस्तान  कश्मीर  के  मुद्दे  का  अन्तर्राष्ट्रीकरण  करने  का  प्रयास  कर  रहा  वह  इसके  लिए

 संयुक्त  राष्ट्र  में  भी  प्रयास  कर  रहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  की  चाहे  वह  बेनजीर  भुट्टं

 अथवा  नबाज  शरीफ  अथवा  किसी  और  की  हमेशा  स्थानीय  दबाबों  के  कारण  ये  प्रयास  करती  उनके

 पास  हल  करने  के  लिए  यही  एक  मुद्दा  परन्तु  हम  इससे  सही  ढंग  से  निपट  सकते  मैं  यह  नहीं  सोचता

 कि  पाकिस्तान  जो  कुछ  कह  रहा  है  इस्लामिक  देश  उसमें  विश्वास  कर  रहे  ष्यक्तिगत  रूप  से  मैं  यह  भली-भ

 जानता  परन्तु  उन्हें  केवल  इस  बात  पर  ही  आपत्ति  है  कि  हमारे  सुरक्षा  बल  नागरिकों  पर  अत्याचार  न

 कश्मीर  में  जो  राजदूत  गये  थे  वे  यह  भली-भांति  जानते  हैं  कि  कश्मीरी  मुसलमान  पाकिस्तान  नहीं  जाना  चाहते

 हमें  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  जो  उन्हें  यह  सोचने  के  लिए  मजबूर  करे  कि  उतका  भारत  में

 रहना  कठिन  बे  पाकिस्तान  नहीं  जाना  चाहते  हैं  और  वे  पाकिस्तान  जायेंगे  भी  हमें  कश्मीर  के  लोगों  की

 भारत  के  साथ  एकता  की  भावना  को  सुदृढ़  करने  हेतु  मथासम्भव  कदम  उठाने

 पाकिस्तान  द्वारा  इस  विवाद  का  अन्तर्राष्ट्रीकरण  करने  का  मैंने  उल्लेख  किया  मैं  यह  नहीं  कहता  कि

 पाकिस्तान  के  प्रयासों  को विफल  करने  के  लिए  हमारी  ओर  से  प्रयास  नहीं  किये  गए  हम  इस  मामले  के  संबंध

 में  कदम  उठा  रहे  हैं  परन्तु  उतनी  तेजी  से  नहीं  उठा  रहे  हैं  जितनी  तेजी  से  पाकिस्तान  उठा  रहा  दक्षिण  कश्मीर

 के  काजी  निसार  और  मिरवैज  की  नृशंस  हत्या  कर  दी  गई  और  हिजबुल  मुजाहिद्दीन  ने  इस  नृशंस  कृत्य  की  जिम्मेदारी

 मैं  हाल  ही  में  कुवैत  गया  था  मैं  कुबैत  के  कुछ  सांसदों  के  साथ  विचार-विर्मश  कर  रहा  जब  मैंने  काजी

 की  हत्या  के  इस  जघन्य  अपराध  की  घटना  के  संबंध  में  आलेख  तस्वीर  प्रस्तुत  की  तो  वहां  के  अनेक  राजनीतिज्ञ

 आश्यर्चचकित  हुए  और  उन्होंने  पूछा  कि  बास्तव  में  कश्मीर  में  ऐसा  हुआ  धार्मिक  नेता  की  इस  नृशंस  हत्या

 से  पूरे  कश्मीर  में  असन्तोष  फैल  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  ने  इन  पहलुओं  का  समुचित

 ढंग  से  उपयोग  नहीं  किया  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  बास्तविकता  का  पता  चल  मैं  यह  भी  बताना  चाहता

 हूँ  कि  मैंने  तत्काल  विदेश  मंत्री  और  विदेश  मंत्रालय  का  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  आकर्षिक  किया  जब  मैं

 इस्लामिक  देशों  में  गया  तो  मैंने  उनके  कुछ  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  की  और  उन्होंने  हमारी  स्थिति  को  भी  समझा

 जनता  का  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  मैंने  उन्हें  इस  स्थिति  से अवगत  कराया  कि  करीब  150  मिलियन  मुसलमान

 भारत  में  रह  रहे  हमारी  कुछ  शिकायतें  हो  सकती  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  भारत  में  मुसलमानों  की
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 और  कश्मीर  बजट  1994-25  अनुदानों की  मगि
 कोई  समस्याएं  नहीं  हमारी  अनेक  समस्याएं  हमारे  समाज  और  देश  का  ढांचा  लोकतांत्रिक  यह  सच

 है
 कि  हम  एक  धर्मनिरपेक्ष  देश  के  निवासी  जब  हम  इस  देश  में  रह  सकते  हैं  तो  तीन-चार  मिलियन  कश्मीरी

 छोग  हमारे  साथ  क्‍यों  नहीं  रह  सकते  हैं  ?  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  जब  मैंने  उन्हें  इन  तथ्यों  से  अवगत  कराया

 ते  वे  हमारे  दृष्टकोण  को  समझ

 परन्तु  मैं
 यह  अनुभव  करता  हूं  कि  यह  सन्देश  सही  ढंग  से  और  सही  परिप्रेक्ष्य  में  महीं  भेजा  गया  यह

 सन्देश  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  इस्लामिक  सम्मेलन  संगठन  के  सदस्यों  को  भेजा  जाना  पुझे  विश्वास

 है  कि  उन्होंने  पाकिस्तान  को  गलत  कदम  न  उठाने  के  लिए  समझाया  है  और  उन्होंने  पाकिस्तान  को  उसके  प्रस्ताव

 पर  अपनी  अस्वीकृति  से  भी  सूचित  कर  दिया  इसलिए  जेनेवा  मानवाधिकार  मम्मेलन  में  अनेक  देशों  ने  भारत

 का  समर्थन  करके  साहसिक  कदम  उठाया  गृहमंत्रालय  और  इसके  अधिकारी  भी  इस  दिशा  में  कुछ  रचनात्मक

 कदम  उठा  रहे  परन्तु  विदेश  मंत्रालय  को  भी  इस  संबंध  में  अपना  भरसक  प्रयास  करना
 चाहिए

 मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  वे  कुछ  नहीं  कर  रहे  परन्तु  उन्हें  प्रभावी  ढंग  से सही  समय  पर  सही  कार्यवाही  करनी  केवल

 तभी  कश्मीर  की  समस्या  का  अत्तर्राष्ट्रीकरण  करने  और  राज्य  की  स्थिति  के  लिए  भारत  को  दोषी  ठहराने  के

 पाकिस्तान  के  नापाक  प्रयासों  को विफल  किया  जा  सकता  हो  सकता  है  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  के  लिए

 पाकिस्तान  पर  स्थानीय  दबाब  पड़  रहा  परन्तु  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  भारत  के  विरुद्ध  अपने  दुष्प्रचार  को

 कुछ  नया  आयाम  दे  रहा  हमें  इसका  दो  तरीके  से  मुकाबला  करना

 साथ  ही  सभापति  महोदय  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कश्मीर  में  राजनैतिक  समाधान  के  लिए  सभी

 ब्ुक्कातत्मक  उपाय  यह  कश्मीर  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  मैं  कश्मीर  के  जनरल  रष्णाराव
 का  एक  घाक्य  उद्धृत  करना  चाहता  हाल  ही  में  प्रकाशित  अपने  एक  उ्क्तव्य  में  उन्होंने  कहा  है  व्टि

 लोकप्रिय  प्रशासन  को  बहाल  करने  के  भारत  के  प्रयासों  को  विफल  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  और  भारत  के

 प्रति  घृणा  फैला  रहा  यह  वास्तव  में  सच  इन  विचारों  को  ध्यान  में  रखकर  और  पाकिस्तान  के  दृष्टिकोण

 को  जानकर  हमें  सचेत  और  सहसी  होना  चाहिए  तथा  कश्मीर  में  लोकप्रिय  प्रशासन  बहाल  करने  हेतु  जनता  कौ

 सहायता  और  उसके  सहयोग  के  लिए  उससे  सम्पर्क  स्थापित  करना

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  सभापति  मैं  कश्मीर  के  हर  बजट  पर  बोला  हूं  और  आज

 से  पूर्व  वहां  जो  तीन-चार  वर्ष  पहले  की  स्थिति  थी  उसमें  काफी  सुधार  हुआ  इसको  मैं  मानता  कश्मीर  का

 ऐसा  मुद्दा  है  कि  पाकिस्तान  ने  जिस  तरह  से  शह  दिया  इसका  प्रमाण  बंबई  की  विस्फोट  घटनाओं  से  मिलता

 पाकिस्तान  की  यह  मानसिकता  है  कि  यह  अलग  देश  बने  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जितनी  भी  हमारी

 है  बह  वहां  सख्ती  से  पेश  आनी  बहां  किसी  तरह  का  समझौता  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 हम  थोड़ी  सी  भी  ढिलाई  कर  देते  हैं  तो उसका  दुरुपयोग  होता  चला  आ  रहा  है  इसलिए  आज  पाकिस्तान  को  आतंकवादी

 देऋ७  घोषित  करना  यह  चीज  हमने  विदेश  के  मंच  पर  कारगर  ढंग  से  उठायी  अमेरिका  जैसे  देश  और

 ह॒  अन्य  देशों  को  भी  इस  बारे  में  शीघ्र  निर्णय  करना  निर्णय  करने  में  उन्होंने  सहमति  व्यक्त  की  है  या  नहीं
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 खो  इस  करे  में  गृह  मंत्री  जी  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  मुस्लिम  कहीं  पर  सुरक्षित  है  तो  वह  हिन्दुस्तान

 में  मैं  हिन्दुस्तान  के  मुसलमानों  को  कयाई  देना  चाहता  हूं  कि जब  भी  कश्मीर  कौ  समस्याओं  को  गलठ  तस्वीर

 पेश  की  गई  तो  इस  देश  के  मुसलमान  भी  पाकिस्तान  को  कोसने  से  बाज  नहीं  मैं  कह  कहता  चाहता  हूं  कि

 कश्मोर  गरोब  राज्य  नहों  है  बल्कि  यनी  प्रदेशों  में  गित्रा  जाता  है  लेकिन  कउ  अश्रवादियों  के  चलते  वहां  कठिताईयों

 का  सामता  करना  पड़  रहा  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  कहां  के  बजट  में  ज्यादा  से

 ज्यादा  प्रावधान  करें  ताकि  वहां  के  लोगों  क्त्रे  कुछ  राहत  मिल  हम  लोग  हमेशा  यहौ  बोलते  हैं  कि  सेना  बे

 संयम  से  काम  लेना  इस  बारे  में  कोई  नहीं  सोचता  कि  उग्रवादी  घर  की  ठत  पर  बैठकर  आक्रमण  करता

 है  और  हमारे  राजनेता  भो  जाते  हैं  तो  उन  पर  भी  आक्रमण  करता  है  तो  सेना  क्‍या  करे  ?  कश्मीर  की

 जनता  से  कहना  चाहता  हूं  कि  तुम  सामने  आओ  और  उसका  मुकाबला  करो  और  इस  देश  कौ  एक-एक  जनता

 और  इस  देश  को  सारी  ताकत  आपका  साथ  देने  के  लिए  तैयार  मैं  इस  पर  ज्यादा  नहीं  इसलिए  नहों

 बोलूंगा  क्योंकि  बहुत  सो  भीतर  कौ  बातें  हैं  जिनको  खोलना  जरूरी  नहाँ  मैं  इतना  हो  कहना  चाहंगा  कि  यहां

 पर  शांति  व्यवस्था  शौघ्र  स्थापित  हो  और  गृह  मंत्री  जो  वहां  पर  थोड़ी  सौ  कठिनाई  भी  हो  तो  वहां  पर  चुनाव  कराएं

 और  जततंत्र  को  बजबूत  पंजाब  में  आपने  चुनाव  कराए  तो  सारी  समस्याएं  धराशायी  कर  आप  कश्मीर

 में  चुनी  हुई  सरकार  को  लायेंगे  तो  वह  ठग्रवाद  का  मुकाबला

 फिर  हमारे  देश  में  कोई  खतरा  नहीं  मैं  इतना  हो  कहकर  अपना  वछव्य  सम.प्त  करता  इसके

 साथ  ही  गृह  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि जिस  लगनता  से  आपने  वहां  काम  किया  उसी  लगत्ता  से  इस

 कार्य  को  आगे

 श्री  अयूब  खां  :  मोहतरम  चेयरमैन  मैं  जम्मू-कश्मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  कौ  अवधि  बढ़ाने

 एवं  वहां  के  लिए  रखे  गये  बजट  का  समर्थन  करता  मैं  सबसे  पहले  प्रधान  मंत्री  और  गृह  मंत्री  को  बधाई  देना

 जाहता  हूं  कि  इतनी  सूझबूझ  से  यहां  के  हालात  पर  इन्होंने  काबू  पाया  वहां  पर  जिस  तरह  से  सरकार  ने  हजरतबल

 का  मामला  सुलझाया  उसका  एक  अच्छा  असर  यहां  पर  देखने  को  मिला  मैं  हजरतबल  में  ऊने  वाले  लोगों

 से  भी  अपील  करना  चाहता  हूं  और  उस  धर्म  के  मानने  बालों  से  भी  अपील  करना  चाहता  हूं  जिन  लोगों  ने  अमरनाथ

 यात्रा  का  विरोध  किया  उन  लोगों  को  यह  यकीन  दिलाना  चाहिये  कि  हृग  लोग  भी  उतने  घर्म-रिरपेक्ष  हैं  जितने

 कि  दूसरे  धर्म  काले  अमरनाथ  यात्रा  करने  वाले  लोग  उनकौ  सुरक्षा  को  जिम्मेदारो  उन  लोगों  को  भी  क्योंकि

 कोई  भी  धर्म  किसों  को  यह  नहीं  सिखाता  कि  किसी  दूसरे  धर्म  को  मुद्यालफत  को  अयर  कोई  अपके  धर्म

 कः  आदर  करता  उसके  घर्म  का  तभी  आदर  होगा  जब  यह  दूसरे  धर्ष  का  आदर  जब  वह  हजरतनल

 में  जाने  के  लिए  अपने  धर्म  के  प्रति  अपनी  आस्था  रखते  हैं  तो  अमरनाथ  की  मुकद्स  यात्रा  पर  जाने  वाले  लोगों

 को  याज  में  उसे  रुकावट  नहीं  डालनी  जो  लोग  ऐस्प  कर  रहे  मुसे  लगता  है  कि  वे  अपने  मजहब  से
 ह

 अनभिकु
 क्‍कियोंकि  मजहब  कभी  नहीं  कहता  कि  तुम  दूसरे  धर्म  को  अनादर  की  दृष्टि  से  यह  तो  यह  कहता

 है  जितनी  तुय  मस्जिद  में  आस्था  रखते  हो  उतनी  ही  आस्था  मन्दिर  में  भी

 यहां  पर  जितनी  भी  फोर्स  काम  कर  रही  यह  बधाई  की  पाए  एक  सुझाव  यहां  पर  जो  आर्मी
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 लगी  हुई  है  कह  बहुत  सार  कर  सकती  यहां  के  लोगों  के  दिल  जीत  सकती  घहां  पर  आर्मी  को  मेडिकल

 पूँसेलिटी  वह  कांव-मांव  में  प्रोवाइड  कनी  जा  सकती  ऐसे  ही  आर्मी  के  पास  का  राशन  चेजते

 हैं,शवह  वहां  के  गांवों  में  कंटा  जा  सकता  इससे  गांव  के  हर  आदमी  को  उनको  खबर  मिलेगी  और  उनका  दिल

 भी  जील  जा  सकता  आर्मी  अगर  गांव  के  आउटस्कर्ट  में  रहे  तो  बाहर  के  लोम  दाखिल  नहीं  हो  इससे

 वहां  के  सोनों  के  साथ  इनका  अच्छा  व्यवहार  अगर  हम  पुलिस  और  आर्मी  यें  इस  तरह  का  सहयोग  डालने

 की  करेशिश  करेंगे  इससे  यहां  के  ल्केकल  निवासियों  में  भौ  उनके  प्रति  हमदर्द का  जन्या  अआर्भी  में  कत-फढद

 का  सवाल  नहीं  होख  वहां  ते  देशी  कौ  हि-फ्ाजत  होती  कश्मीर  हमारे  मादरे-यतन  का  हिस्सा  दुनिया
 की  कोई  ताकत  उसको  हमसे  अलग  नहीं  कर  हम  इस  मुल्फ  में  पैदा  हुए  हैं  और  इसकौ  मिट्टी  में  चले

 अगर  कोई  हमारी  मादरे-क्तन  का  कोई  हिस्सा  अलग  करने  की  कोशिश  करता  हे  तो  इस  मुल्क  के  हर  नागरिक

 का  फर्ज  बनता  है  कि  वह  उसको  हिफाजत  अल्लाहताला  हमें  तौफिक  बख्शे  कि  हप  ऐसा  कर

 मुझे  भी  1986-87  में  कश्मौर  में  अपने  फर्टो  की  तरफ  से  पर्यवेक्षक  बनकर  जाने  ऋा  अउसर

 जब  मैंने  वहां  के  ह'लात  देखे  तो  मुझे  बड़ी  समस्या  बेरोजगारी  की  लगी

 मैं  होम  मिनिस्टर  से  यह  अर्ज  करूंगा  कि  यहां  पर  इतनी  बेरोजगारी  है  कि  4-5  साल  के  बच्ये  पेरेंट्स

 के  साथ  किश्ती  के  चप्पू  कक्तकर  अपना  गुजारा  करते  इस  प्रकार  थे  बच्चे  अपनी  रोजी  रोटी  कपाते  सरक'र

 जो  फंड्स  देठी  यदि  उसको  इस  तरह  से  कर  दिया  जावे  कि  हर  बच्ये  की  तालीम  ग्रेजुएशन  तक  फ्री  कपड़ा-खाक

 फ्रगे  हो  तो  इससे  यह  होगा  कि  जो  पैस्प्र  स्टेट  को  जाता  है  उसमें  कराशन  नहीं  हो  सकता  बहर॑  पर  ऐसी  फैक्टरीज

 झज्ेल  दो  जायें  जिससे  बेराजयारों  को  रोजगार  फिल  सके  और  उस  इलाके  का  विकास  भी  हो  मेरा  ऐसा  प्गनता

 है  कि  मेडिकल  कालेजेज  में  कुछ  पेदपरव  होता  था  अगर  एसमें  कछ  गोर  किया  जा  सके  तो  वहां  के  स्परेगों  को

 फायदा

 सभापति  किसी  गवर्नर  ने  कहां  के  कुछ  नागरिकों  को  यहां  भेज  दिया  था  इसलिये  होम  मिनिस्टर

 से  आग्रह  होगा  कि  उन  लोगों  को  वापस  यहां  पर  पहुंचाने  का  इन्तज़्म्म  किया  यह  हमारे  सरकारी  की  जिस्मेदारी

 इससे  हालत  में  अमन-चैन  हो  ऐसा  मेरा  मानता  वहां  के  ल्लेम  इस  बात  के  लिये  तैयार  बैठे  हुये

 है  कि  यहां  से  गये  नागरिकों  का  स्वागत  किया  इरासे  दोनों  आब्यदी  मिबस  होगी  लो  आधी  सपस्या  अपने

 आप  ही  हल  हो  जो  लोग  कश्मीर  के  यहां  पर  उनके  रख-रखाव  का  ठंक  से  इत्तजाम  हो  त़कि  ये

 आप  को  रिफ्यूजीज  न  महसूस  कर  मेरा  यह  भी  कहना  है  कि  कुछ  सियासी  पार्टियों  के  लोग  यहां

 |  पर  लुंगी  पहले  हुये  लोयों  को  बंगलादेशी  कहते  लेकिन  जब  वे  इस  मुल्क  मे  रहते  हैं
 तो

 अपने  आप  के  हिनदुस्थानों
 |

 ही  समझते  वे  जहां  रहते  बे उस  मुल्क  की  मादरे-खतन  के  क्फादार  उन्हें  भी  इस  मुल्क  से  उतनी  ही

 |
 है  जितनी  कि  किसी  दूसरे  आदमी  को  हमारे  धर्म  में  लिखा  हुआ  है  कि  यदि  वह  दिल  से  इस  मुल्क  से

 |  मुहब्बत  नहीं  करेगा  तो  वह  मुसलमान  कहलाने  का  हकदार  नहीं  मैं
 ठो  कह  समझता  हूं  कि

 जो  आतंकयादी

 ।  लेझ  उतका  कोई  धर्म  नहीं  है  और  न  ही  उनका  कोई  समाज  यह  हर  व्यक्ति  के  साथ  वैसा  हो  सलूक  करता

 ।  है  चाहे  कह  किसी  भी  जाति  का  धर्म  के  लेकिन  हमारे  मुल्क  में  सदियों  से  टोनों  में  भाईघारा  रहा  अगर

 |
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 हम  इस  भाईचारे  की  समस्या  को  हल  कर  लेंगे  तो  कश्मीर  की  समस्या  जल्द  हल  हो  यह  भाईचादा  जितनी

 जल्दी  पैदा  किया  जा  उतना  ही  अच्छा  इसका  एक  इलाज  है  कि  वहां  पर  जल्द  ही  चुनाव  कराकर  सत्ता

 सौंप  दी

 सभापति  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  को  बधाई  देना  चाहता  हू ंकि  उन्होंने  जिस  सूझ-बूझ  और  काबलियत

 का  परिचय  दिया  ठससे  लोगों  में  विश्वास  पैदा  होने  लगा  लोग  यह  सोचने  लग  गये  हैं  कि  उनकी  हिफाज़त

 होने  लगी  मेरा  मानना  है  कि  पाकिस्तान  वर्षों  से  हिन्दुस्तान  के  साथ  दुश्मनी  रखे  हुए  हैं  लेकिन  वह  हमारे  मुल्क
 का  कुछ  नहीं  बिगाड़  सकता  यदि  हम  लोगों  को  अपने  हिन्दुस्तान  मुल्क  से  इतना  प्यार  है  और  इतनी  मुहब्बत

 है  तो  कोई  भी  छोटा  देश  हो  या  बड़ा  मुल्क  हमारे  देश  को  कुछ  नहीं  बिगाड़  सकता  कश्मीर  हमेशा  से

 हमारा  रहा  है  और  हमारा  ही  इसके  लिये  चाहे  कोई  भी  मुल्क  यू०  एन  ओ»  में  कुछ  भी  कहता  इसे

 भारत  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  इसलिये  यह  जरूरी  है  कि  उन  लोगों  को  इतना  प्यार  और  विश्वास  दें

 कि  इस  समस्या  का  जल्‍दी  से  जल्दी  समाधान

 5.00  म०  प०

 श्री  मृत्युन्जय  लायक  :  मैं  जम्मू  और  कश्मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  कॉ  अवधि  बढ़ाने
 और  इसके  साथ  जम्मू  और  कश्मीर  के  बजट  के  संब्रंध  में  सांविधिक  संकल्प  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 यह  सर्वमान्य  बात  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  हमारे  शरीर  का  सिर  है  और  दिल्ली  हमारे  शरीर  का  दिल

 सिर  के  बिना  शरीर  काम  नहीं  कर  यही  कारण  है  कि  हम  लोम  इस  विशेष  राज्य  से  जिसे  धरती  पर

 स्वर्ग  कहा  जाता  भावनात्मक  रूप  से  जुड़े  हुए  जम्मू  और  कश्मीर  हमारे  देश  का  अभिन्‍न  अंग

 इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने  से  पहले  हमारे  समक्ष  दो  मुद्दे  एक  था  आर्थिक  मुद्दा  और  दूसरा  राजनैतिक

 मुद्दा  उस  समय  देश  में  खलबली  मची  हुई  राजनैतिक  अस्थिरता  फैले  हुई  अर्धव्यवस्था  के  मामले

 में  भी  हमें  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  इसके  देश  के  सामने  अनेक  अन्य  समस्याएं

 जम्मू  और  कश्मीर  में  अस्थिरता  व्याप्त  पंजाब  तथा  असम  में  अस्थिरता  और  एल  टी०  टी०  ई«  के

 कारण  तमिलनाडु  में  भी  अस्थिरता  का  माहौल  किन्तु  इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  पश्चात्‌  इन  दोनों  ही

 मोर्चों  पर  हमने  काफी  साख  अर्जित  अतः  इन  सभी  उपलब्धियों  का  श्रेय  इस  सरकार  को  ही  जाता

 विपक्ष  ने  कई  अवसरों  पर  अस्थिरता  पैदा  करने  की  कोशिश  की  उन्होंने  अयोध्या  का  मुद्दा  खड़ा  कर॑

 इसलिए  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  समझा  कि  यदि  मुस्लिम  हिन्दुओं  के  बीच  टकराव  पैदा  कर  दिया  जाए  तो  देश

 में  अस्थिरता  पैदा  हो  उन्होंने  यह  भी  समझा  कि  यदि  वे  धर्म  को  मुद्दा  बना  तो  उनको  देश  के  भीतर

 और  बाहर  से  इस  प्रकार  की  आलोचना  मिल  किन्तु  कुछ  भी  हो  हम  कानून  और  घ्यवस्था  की

 स्थिति  को  बनाए  रखने  के  प्रति  बचनबद्ध  हैं  और  सरकार  ने  इस  बारे  में  काफी  कठोर  तथा  कड़ा  कदम  उठाया

 244

 ~



 18  1916  जम्मू  और  कश्मीर  1994-95  अनुदानों  की  मांगें

 nN
 जम्मू  और  कश्मीर  को  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  जब  मैं  1980  में  पहली

 »  ज्ञार  चुना  गया  था  तब  मैंने  जम्मू  और  कश्मीर  का  दौरा  किया  उस  समय  में  परामर्शदात्री  समिति  की  बैठक

 के  संबंध  में  श्रीनगर  गया  उस  समय  इसे  सौन्दर्य  और  शान्ति  का  शहर  माता  जाता  था  किन्तु  बाद
 में  हमें  देख

 «कर  यह  आश्चर्य  होता  है  कि  वहां  अनेक  समस्याएं  खड़ी  हो  तभी  से  वहां  राजनैतिक  अस्थिरता  व्याप्त

 पाकिस्तान  किसी  भी  चीज  हासिल  करने  के  मकसद  से  इस  मुद्दे  को उठाकर  सौदेबाजी  करता  इसके
 *  उउ्हें  यह  भी  पता  है  कि  दो  महा  शक्तियों  क ेबीच  टकराव  बना  हुआ

 उस  समय  उन्हें  यह  भी  पता  है  कि  भारत  और  सोवियत  संघ  कौ  मैत्री  काफी  मजबूत  वे  जम्मू  और

 कश्मीर  को  अपने  नीतिगत  परिदृश्य  में  इसलिए  रखे  हुए  थे  जिससे  उप  महाद्वीप  के  विभिन  क्षेत्रों  मे ंअस्थिरता  पैदा

 की  जा  ऐसा  करके  पाकिस्तान  ने  भी  हथियारों  की  पूर्ति  हासिल  करने  के  लिए  दोनों  महाशक्तियों  को  राजी

 कर

 5.05  मन  प७

 महोदय  पीठासीन  व

 इसलिए  मैं  यही  कहूंगा  कि  यह  स्पष्ट  रूप  से  ब्लैक  मेल  अथवा  सौदेबाजी  का  मामला  वे  भारत  के

 साथ  लड़ने  की  स्थिति  में  नहीं  इसमें  शंका  करने  की  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  महाशक्तियों  को  मात्र  संतुष्ट
 करने  और  उनके  साथ  सौदेबाजी  करने  हेतु  पाकिस्तान  ने  अनावश्यक  रूप  से  जम्मू  और  कश्मीर  को  लक्ष्य  बना

 °*
 कित्तु  ऐसे  में  हमें  राज्य  को  भूगोलीय  स्थिति  और  लोगों  की  मन:स्थिति  को  देखते  हुए  अत्यधिक  व्यावहारिक

 होना  भारतीय  लोग  कठोर  परिप्रमी  हैं  और  इसलिए  वे  स्वयं  ही  आत्मनिर्भर  होने  जा  रहे

 जम्मू  और  कश्मीर  में  वनीय  और  जलीय  संसाधन  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  वहां  के  लोग  भी

 परिश्रमी  हैं  और  उनके  पास  यह  सोचने  का  समय  ही  नहीं  है  कि  कौन  व्यक्ति  मुसलमान  कौन  हिन्दू  अथवा

 क्रसी  अन्य  धर्म  का  मैंने  यह  देखा  है  कि  वे  लोग  बहुत  ही  ईमानदार  हैं  और  उनमें  अपने  व्यवसाय  के  प्रति

 प्रत्यधिक  समर्पित  भावना  वे  लोग  शान्ति  प्रिय  हैं  और  अत्यधिक  सीधे  हैं  और  यह  राज्य  ही  स्वयं  में  मनोहारी

 संगीतमय  राज्य  यहां  की  डल  झील  अपने  मनोहारी  संमीतमयी  दृश्यों  के  लिए  प्रसिद्ध  है  जो  लोगों  की  सौंदर्य

 भावना  के  लिए  संतुष्टि  का  एक  स्रोत

 राज्य  में  पर्यटन  संसाधन  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  अब  प्रश्न  यह  है  कि  हम  इस  सम्भावना  का  किस

 ढंग  से  पता  लगाएं  कि  हम  उस  विशिष्ट  राज्य  में  कुछ  वित्तीय  परिवर्तन  अथवा  सुधार  किस  प्रकार  से  लाए  जिससे

 उत्र  लोगों  में  हम  आशावाद  और  आत्म-विश्वास  की  भावना  पैदा  कर  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहूंगा  कि

 राज्य  में  पर्यटन  सुधार  की  काफी  गुंजाइश  है  जिसका  कि  हमें  पता  लगाना  चाहिए  और  इस  पहलू  पर  ध्यान  दिया

 जाना

 हु  राज्य  में  संचार  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  लोग  अपने  को  अलग-धलग  महसूस  कर  रहे  यदि  हम

 उचित  संचार  सुविधाएं  प्रदान  कर  दें  तो  वहां  पर  निश्चित  रूप  से  लोगों  के  साथ  विचारों  का  नियमित  आदान-प्रदान

 जारी  रह  सकता  इसके  अतिरिक्त  लोगों  को  इस  बात  से  भी  संतुष्टि  मिलेगी  कि  भारत  सरकार  उनके  लिए  कुछ
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 कुछ  कर  रही  यदि  हम  भौगोलिक  कारणों  से  संचार  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  तो  उन्हें  रेल  सुविधा  प्रदान

 कर  सकते  श्रीवनगर  अथवा  किसी  पास  पड़ौस  के  अन्य  स्थान  पर  कुछ  रेल  सुविधाएं  प्रदान  कर  सकते  हैं  जिसके
 छ

 परिण्यम  स्वरूप  उन्हें  वहां  के  पर्यावरण  में  रूछ  बदलाव  महसूस

 हमें  उस  क्षेत्र  के  सुरक्षा  पहलू  का  भी  ध्यान  रखना  हमें  यह  सुनिश्चित  करम  होक  कि  क्या  हम

 पूरी  तरह  से  मरक्षित  हैं  अथका  नहीं  क्योंकि  हमें  चीन  अथवा  पाकिस्तान  द्वारा  हमला  किए  जाने  की  आशंका  भी

 जहां  तक  दक्षिण  अथवा  उत्तर  का  सम्बंध  इस  पामले  में  मैं  यह  समझता  हूं  कि  हमारे  प्रस  संचार  की  सुविधाएं

 पर्याप्त  माझ  में  उपलब्ध  हैं  और  रक्षा  की  दृष्टि  से  भी  हम  पूरी  तरह  से  सुरक्षित  केवल  इसो  कारण  से  कि

 जम्मू  और  कश्मीर  का  क्षेत्र  फ्रकिस्तान  के  साथ  सांमा  से  जुड़ा  हुआ  उस  क्षेत्र  विशेष  में  सुरक्षा  के  बारे

 में  खतरा  वहां  पर  संचार  सुविधाएं  प्रदान  करके  हम  अत्यधिक  जनशव्ति  और  सेजगार  जुटा  सकते  पर्यटन

 में  सुधार  करके  हम  उस  क्षेत्र  में  गोजफर  के  अवसरों  में  बढ़ोतरी  कर  सकते  इसी  के  साथ-साथ  हम  कहां  के

 लोगों  में  विश्वास  की  भावना  ज्गृत  कर  सकते

 महोदय  इसके  अतिरिक्त  यहां  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  हम  युद्ध  के  मामले  में  क्‍या  प्रयोग  करने  जा  रहे

 हैं  यह  नहीं  बताया  गया  है  क्योंकि  एक  ईंजन  के  भौ  स्टार्च  होने  में  पांच  मिनट  का  समय  लग  जाता

 इसके  हमारी  रक्षा  तैयारो  कया  मामला  भी  यहां  पर  उल्लेखनीय  मुझे  यह  बताया  गया

 था  कि  नामक  जिसका  कि  हम  फकिस्तान  के  साथ  युद्ध  में  उपयोग  कर  सकते  इसका  ईंजन

 स्टार्च  होने  में  कम  से  कप  पांच  मिनट  का  समय  लेता  है  जबकि  फकिस्ताती  विमान  केवल  दो  हो  गए

 क्र  समव  लेता  विमान  को  जम्मू-कश्मीर  और  दिल्ली  पहुंचाने  में  कुछ  हो  मिनट  का  समय  सगेगा

 और  यह  हमारे  लिए  घोर  चिन्ता  का  विषय  इमें  यह  देखना  है  कि  हमारी  रक्षा  पंक्ति  मजबूत  हो  और  यह

 मजबूत  तभी  हो  सकत्वे  है  जब  देश  के  सभी  भागों  के  बीच  संचार  कौ  उपयुक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  मैं  अपने

 माननीय  ग॒ह  मंत्री  पहोदय  का  बहुत  आपारी  जिन्होंने  इस  सभा  को  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  हम  प्रकिस्तान

 को  जबाव  देने  में  सक्षम

 विदेशी  मामलों  संबंधी  नीति  के  बारे  में  मैं  यह  कहूंग्ा  कि  हमारे  प्रिय  प्रधान  मंत्री  श्री  नरसिंह  राव

 की  अमरिका  यात्रा  से  पूर्व  कई  पूर्वानुमान  और  कई  आशंकाएं  व्यक्त  की  ज  रही  किन्तु  उनकी  या  के  बाद

 हमें  इस  मामले  में  यह  आशा  बंधी  है  कि  कई  बातें  सामने  आएंगी  और  भारत  अंतर्राष्ट्रीय  मापलों  में  अपना  विशिष्ट

 स्थान  स्थापित  कर  अब  कत  केवल  वही  है  कि  हमारा  देश  घर्मनिरपेक्ष  आंदोलन  और  बैसे  आंदोलतों

 के  माध्यम  से  अंतर्राष्ट्रीय संबंधों  को  सुधारने  में  सक्षम
 ह

 मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  भारत  तीसरी  दुनियां  के  देशों  को  प्रदात  करने  में  पूरी  तरह  से  सक्षम  है  ऐसे

 में  हम  पाकिस्तान  जैसे  छोटे  से  शत्रु  से  क्यों  डरे  हुए  हैं  ?  हम  जम्मू  और  कश्मोर  में  प्रजातंत्र  क्यों  नहीं  स्थापित

 कर  पा  रहे  हैं  ?  *  ०

 निस्सदेह  ही  हमने  राज्य  में  सघ्ट्पति  शासन  की  अवधि  को  कई  बार  बढ़ाया  है  किन्तु  इसके  साथ-साथ

 में  माननीय  गृह  मंत्री  से  यह  जांच  करने  का  अनुरोध  करूंगा  कि  क्‍या  हम  राज्य  में  विधान  सभा  चुनाव  कहीं  कराए
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 जाने  के  स्थिति  में  और  इस  ब्रक्रिका  को  अपनाते  में  कुछ  अड्चर्नें  के  दृष्टिगत  वहां  पर  पंचायत  समिति  अन्थवा

 किसी  स्थात्रेय  समिति  अथक  स्थाम्रैय  निकाय  जैसे  किसी  निवत्रथ  का  गठन  करके  राजनैतिक  प्रक्रिया  आरम्भ  कर

 सकते

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हम  क॒छ  स्थाज्रैय  स्वयंसेवी  संगठनों  को  चुनकर  इनका  प्रतिनिधित्व  करने  खतले

 लोगों  को  विभिन्‍न  निगमों  में  ग्राम  निर्दिष्ट  ऊर  सकते  जो  पैसा  हम  नौकरशाहों  के  माध्यम  से  खर्च  करते  हैं  उस

 पैसे  को  इत  गायत्रिर्दिष्ट  प्रतिनिधियों  के  माध्यम  से  खर्च  कर  सकते  राज्य  में  किधात  सभा  के  चुकव  कराए  जाते

 से  पूर्व  इस्त  प्रकार  की  प्रक्रिश  विकसित  कौ  जानी  चाहिए  और  धर्थरि-धोरे  इस  प्रकार  के  प्रक्रिया  क्ये  परिकल्पना

 को  जानी  इस  प्रकार  से  हम  निश्चित  रूप  से  यह  जान  फते  की  स्थिति  में  होंगे  कि  क्या  क्रम  पंचायतों

 आदि  निकाकों  को  अवसर  प्रदान  करके  हमें  कुछ  सकरात्यक  परिणाम  प्राप्त  इसलिए  विधानसभा  चुश्नव  कराए

 जाने  से  पहले  ऐसी  प्रक्रिया  आरम्भ  कौ  ञआ  सकती

 इसके  साथ-साथ  में  अपने  गृह  मंत्रों  और  प्रिय  प्रधान  मंडी  पहोदव  से  हजरत  बल  की  स्थिति  में  अत्यधिक

 शातिपूर्ण  ढंग  से  निपटने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  जिसके  लिए  उन्हें  भरे  विश्व  से  सयाहक  मिली  वे  पूरे  विश्य

 को  यह  आश्वासन  देने  में  सक्षम  रहे  कि  हमारा  देश  एक  प्रजातांग्रिक  देश  है  हमारे  लोगों  में  सहनशक्ति  भी  है  और

 हमारे  देश  के  लोगों  को  शांति  और  अहिंसा  पसंद  हमने  हजरतबल  दरग्ग्रह  के  मामले  को  शांतिपूर्ण  तरीके  से

 निपटाकर  विश्व  में  यह  सिद्ध  करके  दिख्कया  है  कि  हम  किसी  भी  प्रकार  कौ  स्थिति  से  निषटने  में  पूरी  तरह  से

 सक्षम  अब  यहां  पर  बंकर  हटा  दिए  गए  हैं  और  इस  प्रकार  से  सरकार  अपने  विश्वास  में  सुधार  करके  स्टरेगों

 के  बिल्कुल  निकट  आईं

 मैं  गृह  मंत्र  महोदय  से  एक  अनुरोध  करना  विभिन्‍न  विधिन्त  प्रतिनिधियों  द्वारा  कहां  की  काश

 की  जानी  चाहिए  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  सरकार  उस  विशिष्ट  राज्य  के  मापले  में  कुछ  हासिल

 करते  के  संबंध  में  सक्षम  है  जिससे  हम  कुछ  ही  महीतरों  में  अर्थात्‌  एक  सीमित  समयावर्ि  के  भीतर  राजनैतिक  प्रक्रिया

 आरम्भ  कर  हमें  यह  विचार  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  जिसमें  हम  अंतर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  दूसरे  लोगों  का  समर्थन

 हासिल  कर

 मैं  इस  स्ाविधिक  संकल्प  और  इसके  साथ-साथ  जम्मू-कश्मीर  के  बजट  पर  बोलने  का  अवसर

 प्रदान  करने  के  लिए  आपका  अत्यधिक  कूतज्ञ

 हिन्दी

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  उफध्यक्ष  पढ़ोटय  हमारे  समक्ष  जम्मू-कश्मीर  के  करे  में  जे  बिल

 पै ंउसका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  करमीर  का  सदाल  सबसे  अहम  सवाल  आज  हमारे  देश

 में  इस  तरह  क्ये  भावना  पैदा  को  जा  रहो  है  कि  कश्परोर  हफारे  हाथ  से  जाने  वाला  मैं  समझठा  हूं  कि  ये  बातें

 असत्य  कश्मीर  भारत  ख्य  अभिन्‍न  अंग  हमारे  नेत्न  शेख  अन्दुल्ला  ने  कश्मोर  को  हिन्दुस्तान  से  पिल्मने  के

 लिए  बहुत  बड़ा  काम  उसके  बाद  में  कश्मीर  की  हालत  ठीक  होठी  कहां  पर  असैम्बस्ली  के  इलैक्शन्स

 यह  7  तक  कि  वहां  से  मैम्बर  भी  चुतकर  उसके  बाद  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  वह

 है
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 क्यों  लागू  कैसे  इसकी  एक  बड़ी  कहानी  हमारी  सरकार  ने  इस  मुद्दे  को  हल  करने  की  कोशिश

 की
 है

 और  यहां  के  लोगों  की  उन्नति  के  लिए  प्रयत्न  किए  लेकिन  कुछ  देशद्रोही  लोगों  ने  पाकिस्तान  के  जरिए  +

 वहां  गड़बड़ी  पैदा  करने  की  कोशिश  की  और  इस  देश  की  आर्थिक  स्थिति  को  मजबूत  करने  के  बजाए  कमजोर *

 करने  की  कोशिश

 हमारे  गृह  मंत्री  जी  ने  कश्मीर  आदि  जगह-जगह  जाकर  अमन  कायम  करने  के  लिए  मीटिंग  क

 जिसके  बाद  लोग  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  कि  हम  इस  देश  के  साथ  गद्दारी  नहीं  इसके  बावजूद  कुछ  लोग  ;

 ऐसे  हैं  जो  वहां  पर  उग्रवादिता  फैलाने  की  कोशिश  कर  रहे  परसों  की  बात  एक  रिक्शा  में  बम  ब्लास्ट  हुआ

 जिससे  बहुत  से  लोगों  की  मौतें

 ये  चाहे  डोडा  में  चाहे  कश्मीर  में  हो  और  चाहे  जम्मू  में  इस  तरह  के  फसाद  करने  की  कोशिश

 की  जा  रही  हमारे  देश  को  तबाह  करने  की  साजिश  रची  जा  रही  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि

 आप  इसके  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही

 जम्मू-कश्मीर  में  लोकतंत्र  की  बहाली  जल्दी  से  जल्दी  की  जानी  उद्योग  और  दूसरे  विभागों

 पर  आप  जो  पैसा  खर्च  करते  उनसे  वहां  के  लोग  लाभान्यित  होने  फाइनान्स  मिनिस्टर  साहब  की  जानकारी

 में  यह  बात  अवश्य  होगी  कि  डोडा  में  एक  डिप्टी  कमिश्नर  सारा  पैसा  खा  इस  पर  उसको  गिरफ्तार  किया

 गया  था  और  उसके  खिलाफ  केस  भी  दर्ज  हुआ  वहां  ऐसे  बहुत  से  अधिकारी  हैं  जिन्होंने  यहां  से  भेजे  गये

 पैसों  का  दुरुपयोग  इतना  ही  कई  अधिकारी  लोग  तो  उग्रवादियों  से  भी  मिले  हुए  मैं  यह  नहीं  कहना  _,

 चाहता  कि  वहां  के  सभी  अधिकारी  भ्रष्ट  हैं  लेकिन  सरकार  को  इस  बारे  में  सतर्क  रहना  चाहिये  और  देखना  चाहिये

 कि  कहीं  पैसे  का  दुरुपयोग  तो  नहीं  हो  रहा  वहां  के  युवकों  को  राष्ट्र  की  मुख्यधारा  में  लाना  वहां

 के  लोगों  को  सही  रास्ता  दिखाने  के  लिये  आपने  बहुत  से  प्रयतत  भी  इसके  लिए  आप  बधाई  के  पात्र

 बॉर्डर  पर  जम्मू-कश्मीर  के साथ-साथ  हिमाचल का  क्षेत्र  भी  लगता  डोडा  से  कई  लोग  भाग  कर  चम्बा

 वहां  के  लोगों  ने  और  राज्य  सरकार  ने  उनको  पनाह  दी  और  पूरी  मदद  दी  पहले  आप  लद्दाख  के  लोगों

 को  इनकम  टैक्स  में  छूट  देते  यह  छूट  इन्दिरा  जी  के  समय  से  दी  जाती  थी  लेकिन  अब  इनकम  टैक्स  की  छूट

 मिलनी  बंद  हो  गई  है।-इससे  बहां  के  लोगों  में  नाराजगी  वहां  की  सड़कें  खराब  उनको  आप  वहां

 के  बेरोजगार  नवयुवकों  को  रोजगार  मुहैय्या  कराने  के  लिये  आप  प्रयतल

 यहां  ठीक  ब/त  कही  गई  कि  जम्मू-कश्मीर  में  पहले  पंचायतों  और  नगरपालिका  के  चुनाव  कराये  जाने  चाहिये

 और  उसके  बाद  ही  असैम्बली  के  चुनाव  कराये  जाने  वहां  लोकतंत्र  की  बहाली  के  लिये  कदम  उठाये  जाने

 चाहिये  जिससे  वे  इसका  लाभ  उठा  वहां  के  लोग  सभा  के  6  संसद  सदस्य  चुन  कर  आते  हैं  -  एक  जम्मू

 से  आता  एक  लद्दाख  से  आता  एक  उधमपुर  से  आता  है  और  बाकी  के  तीन  कश्मीर  बैली  से  आते  उनका

 भी  यहां  प्रतिनिधित्व  होता  देश  के  विभिन्‍न  हिस्सों  से चुनकर  आये  संसद  सदस्य  यहां  बैठ  कर  विचार-विमर्श  #

 करते  हैं  और  राष्ट्र  को  आगे  ले  जाने  के  लिये  प्रयत्न  करते  अगर  आप  वहां  जल्दी  से  जल्दी  चुनाव  कराने  का

 निर्णय  लेते  हैँ  तो  बहुत  अच्छी  बात  इन  6  महीनों  के  बीच  यदि  आप  चुनाव  करा  दें  तो  अच्छा
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 त्रिपुर  और  तमिलनाडू  आदि  जाहों  में  जहां  भी  उग्रवाद  वहां  आपने  अपन  कायम  इसके

 लिये  प्रधानमंत्री  जो  और  गृह  मंत्री  जी  बधाई  के  पात्र  सारे  देश  में  एकता  लाने  के  लिए  और  देश  को  सारी

 शक्ति  को  एक  जगह  लाने  के  लिए  उन्होंने  जो  आहवान  वह  सराहनीय  इसमें  हमारे  जम्मू-कश्मीर  के

 भाई  भी  जो  केन्द्र  स ेजाता  उसका  ठीक  मे  उपयोग  होना  वहां  जो  विद्युत  के  प्रोजैक्ट  लगे

 उनकी  सरकार  को  पूरी  देखभाल  करनी  उग्रवारदी  रोज  धमकी  दे  रहे  हैं  कि  वहां  गवर्नमेंट  आफ  इण्डिया

 ने  जो  विकास  के  काम  किये  उनको  हम  डिस्ट्राय  कर  देंगे  और  इस  तरह  से  वह  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  उग्रवाद

 फैलाने  कौ  कोशिश  करते  सरकार  को  चाहिए  कि  जब  वह  खास  तौर  से  कश्मीर  के  लिए  पुलिस  कौ  भर्ती

 करती  है  तो  वहां  के  लोगों  को  उसमें  भर्ती  करे  और  बोर्डर  के  ऊपर  सख्ती  करे  ताकि  जो  हमारा  दुश्मन  मुल्क
 जिसके  लिए  हम  कहते  हैं  कि  हमने  पाकिस्तान  के  साथ  दोस्ती  कायम  रखी  हमने  कभी  उसके  साथ  अन्याय

 नहीं  किया  लेकिन  पाकिस्तान  उल्टे  या  सीधे  तरीके  से  हमारे  ऊपर  हमला  करता  रहा  और  आज  भी  वह  शरारत

 करने  से  बाज  नहीं  आ  रहा  आज  भी  वह  हमारे  देश  में  शरारत  करा  रहा  है  और  हिन्दुस्तान  की  सरकार  उसको

 देख  रही

 पंजाब  में  सरदार  बेअन्त  सिंह  ने  उग्रवाद  को  कण्ट्रोल  क्रिया  हम  वहां  उग्रवाद  को  बड़ी  मुश्किल  से

 कण्ट्रोल  कर  पाये  पहले  वहां  यह  हालत  थी  कि  दिन  में  भी  पंजाब  में  कोई  नहीं  जा  सकता  आपको  पता

 है  कि  जब  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  मैं  पंजाब  में  जाऊंगा  और  मैं  वहां  खुली  मोटर

 पर  जब  उनकी  सरकार  बनी  तो  वह  वहां  लेकिन  उनके  साथ  हजारों  की  संख्या  में  पुलिस  वाले

 फिर  वह  देश  के  लोगों  से  कहने  लगे  कि  मैं  सारे  देश  की  ताकत  को  लेकर  वहा  पहुंचा  और  उनको  विश्वास  दिला

 दिया  कि  हम  पंजाब  के  हालात  को  ठीक  कर  देंगे  लेकिन  वह  हालात  को  ठीक  नहीं  कर  सके॥  उनके  टाइम  में

 पंजाब  में  हालात  और  बिगड़े  और  वहां  उग्रवाद  और  जैसे  ही  सरदार  बेअन्त  सिंह  सरकार  पंजाब  में  आई

 तो  उन्होंने  उस  समय  ठग्रवाद  को  कण्ट्रोल  मे ंकिया  और  उसका  असर  जम्मू  कश्मीर  में  भी  पहले  पंजाब

 से  उग्रवादी  जम्मू  कश्मीर  जाते  थे  लेकिन  जब  हमारी  सरकार  ने  पंजाब  के  एरिया  को  बन्द  किया  तब  से  उस  पर

 फर्क  आपने  वहां  अच्छी  रहनुमाई  की  जो  हालात  वहां  खराब  हुए  वह  इस  कारण  से  हुए  हैं  कि  अभी

 वहां  सत्याग्रह  शुरू  हो  इस  नाम  पर  कि  जेल  भरो  और  कश्मीर  को  आजाद  वह  आन्दोलन  जे

 की  तरफ  से  शुरू  किया  गया  और  यहां  गिरफ्तारियां  दी  आप  केरल  से  जायें  तो  जम्मू  कश्मीर  के  हालाता

 को  कैसे  समझ  सकते  हैं  ?  कोई  दफा  वहां  आन्दोलन  होते  हैं  और  कई  दफा  ड्रामे  होते  जैसे  पिछले  दिनों  हुआ

 कि  कन्याकुमारी  से  चले  और  26  जनवरी  को  लाल  चौक  में  झण्डा  ऊधमपुर  से  आगे  पूरी  बर्फ  पड़ी

 थी  इसलिए  बहुत  क्रम  लोग  वहां  पुलिस  के  संरक्षण  में  जा  तो  इस  तरह  से  वहां  लोगों  को  भड़कामे  का  प्रयतल

 होता  उसको  कण्ट्रोल  करता  हमारी  सरकार  का  काम  नरसिंह  राव  जी  मे  इस  थ्ात  को  साबित  किया  कि

 वह  पंजाब  में  और  सारे  देश  में  हालात  को  ठीक  कर  रहे  |

 यहां  पर  मूर्ति  जी की  तरफ  से  जो  विनियोग  विधेयक  लाया  गया  वह  बिल्कुल  सही  वह  पैसा  खर्च

 होता  उनको  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  किन-क्िज्  मद्ों  पर  यह  पैसा  खर्ब  हुआ  है  आखिर
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 में  मैं  यद्ध कहन  चाहता  हूं  कि  हियाचल  प्रदेश  के  लोगों  के  अर्थिक  स्थिव्रि  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  वहीं  मापदंड

 होने  जो  जम्मू  कश्मीर  में  उसमें  पहले  90  परसेण्ट  मदद  हििमावल  को  मिलठी  थी  और  दस  परसेंट

 यही  मापदण्ड  दोनों  सज्यों  के  होने  ऐसा  नहीं  होग्र  छाढिए  कि  फड्नेशियल  इंस्टोट्यूसंस  कहने  पर  वहां  ६

 की  स्थिति  बहुत  अच्छी  हो  हमारे  सारे  उद्योग  बीमार  हो  गये  हैं  इसलिए  हमको  रिलोफ  म्लिनी  हिमाचल

 प्रदेश  और  जम्यू  कश्मोर  को  डैम्स  को  ग़यल्टी  मिलनी  उन  डैम्स  में  हमें  पूरा  हिस्सा  पिलक  चाहिए  ताकि

 हमएी  आर्थिक  स्थिति  मजबूत  हो  इन  प्रदेशों  व्वे  बनाते  वक्त  देखा  गया  था  कि  इनकी  हालत  अच्छी  नहीं

 है  इसलिए  इन  पहाड़ी  प्रदेशों  को  रक्षा  को  यहां  इस  दफा  जो  नुकसान  उसका  हर्जाता  दिया  जाना

 हिमाचल  अरुणाचल  प्रदेश  और  गढ़वाल  में  इस  बार  बहुत  नुकसान  इस

 पहाड़ी  बेल्ट  में  ओ  ल्प्रेग  रहते  कह  बहुत  गरीब  हैं  और  वहां  के  उत्पादक  बड़ी  मुश्किल  से  अफ्ग्र  गुऊरा  करते

 वहां  कम  यूनिबर्सिटे  और  कालेज  यहां  आबादी  के  हिसाब  से  ब्रेर्म्स  बने  हुए  बिसके  आधार  पर  वहां

 उन्नति  नहीं  हो  क्योंकि  वहां  एक-एक  घर  का  एक  गांव  बनता

 कई  जगह  ऐसी  हैं  जहां  पर  बड़ी  मुश्किल  से  स्कूल  खुलते  हैं  और  हफरे  बच्चे  एजुकेशन  से  वंचित

 रह  जाते  अंत  में  मैं  यहो  कहना  चाहठा  हूं  कि  मैं  इस  बिल  का  समर्थत  करता  हूं  और  अपनी  सरकार  को  बचाई

 देता  हूं  कि  यह  बहुत  अच्छा  काम  कर  रही  है  इसको  सिस्टमवाइस  चलने  दिया  जाये  और  जो  लोग  कश्पोर  के

 लिये  यहां  शोरगुल  करते  हैं  कि हम  कश्मीर  को  ऐसा  देखना  कहते  वे  बोलना  नहीं  वे  कश्मीर  के  लोगों

 के  प्रति  अपनी  हमदर्दी  सिर्फ  बाहर  जाहिर  कर  सकते  हैं  यहां  वे  जाहिर  नहीं  करना  चाहते  येरी  उन  नेताओं

 से  फ्रर्थना  अगर  वे  सुन  रहे  हों  मैं  उनको  सतर्क  करना  चाहता  हूं  कि  वे  कम  से  कम  कश्मौर  के  मामले  में  तो  +

 यहां  बैठ  जाया  करें  और  बठाया  करें  कि  उनकी  कश्मीर  के  बारे  में  क्या  राय  है  ?  कभी  कोई  राय  देने  को  तैयार

 नहीं  है  कि  उत्के  लिये  क्या  कदम  उठाना  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  ब्रहां  बैठ  कर  हमारी  वार्ठालाप

 अपस  में  हो  तो  अच्छा  इसको  देश  सुनेगा  और  प्रधानमंत्री  जी  क्यी  बात  भी  हमारे  फाइनेंस

 मिनिस्ट्री  को  बात  भी  सुनेग्रा  और  गृह  मंत्री  जो  की  बात  भी  सुनेगा  तथा  इस  देश  के  नेदाओं  के  यहां  जो  कर्तव्य

 हैं  उनकी  बात  भी

 अंत  में  मेत  कहा  यही  है  कि  मैंने  काफो  समय  लिया  है  इसलिये  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  यैं  आपको  धन्यवाद

 देख  हूं

 श्री  ईः  अहमद  :  उपाध्यक्ष  हम  सभी  जानते  हैं  कि  विपक्षी  दल्डें  ने  वर्तमान  सत्र  कन्न  बढ़िच्कार

 किया  हैं  परन्तु  हमरे  संसदीय  कार्य  मंझे  कहां  लग्मग  पांच  या  छह  मंत्रो  किन्तु  यहां  पर  एक  भी  उपस्थित

 नहीं  है  अन्य  माननीय  मंत्रिगण  थ्ले  परन्तु  संसदीय  कर्यर्य  मंत्रालव  प्रभाते  मंशी  कहां  पर  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आर  नायडू  ल्‍
 श्री  राखमोघाल  नायडू  राकासामी  :  उपाध्यक्ष  मुझे  इस  चर्दा  में  फाग  लेने  को

 अनुमति  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता

 250



 18  अब  1916
 २  २  उम्मू  और  कश्मोर  1994-95  अनुदानों  को  फने

 महोदय  यह  बड़े  शर्म  को  बात  है  कि  केन्द्र  सस्कार  जम्मू  और  कश्पौर  में  राष्टपति  शासन  लापू  करने  के

 महोनों  और  यर्षों  के  उपरांत  भो  आतंकवाद  का  सामना  नहीं  कर  सकते  सरकार  ने  प्रत्येक  छह  पाह  बने  अवधि

 में  राष्ट्रपति  शासत  काल  बढ़ाने  कौ  परिपाटी  बना  लो  राष्ट्रपति  शासन  काल  में  ऋर-बार  वृद्धि  करने  से  स्तेगों

 के  लोकतंत्र  में  भाग  लेने  के  मृूलाधिकार  का  हनन  होता  इस  सीमा  तक  राष्ट्रपति  शासन  काल  में  बार-बार  वृद्धि

 अलोकतांत्रिक  महोदय  यह  माना  ही  जाग  चाहिये  कि  लोकतंत्र  आतंकवाद  से  लड़ने  के  ल्वि  सरकार  तथा  जनता

 के  हाथों  में  सबसे  मजबूत  हथियार  इस  भाषले  में  पहल  सरकार  के  साथ  में  समाज  के  मूल  अस्तित्व  के

 लिये  अआतंककद  ट्वारा  उत्पन्न  लिये  गये  खतरों  के  प्रति  जन्ल  को  निरंतर  ऋआप्रत  करते  रहठा  सरकार  का  मूलभूत

 कर्तप्य

 महोदय्‌  मैं  समझता  हू ंकि  सरकार  का  कार्य  करने  का  लेख-जोखा  यह  दर्शात्  है  कि सरकार  ने  आतंकवाद

 के  विरुद्ध  जनांदोलन  तैयार  करने  के  लिये  कोई  ठोस  कदम  नहों  उठाये  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  पूरा  प्रभाव

 किया  जान  चाहिये  कि  लोग  देश  को  खातिर  लड़ने  के  लिये  एकजुट

 इस  सन्दर्भ  मै ंसभा  को  तमिलनाडु  के  मुख्यमंग्रे  पुरात्वी  थलैवो  के  वीरोचिव  क्यों  के  संबंध  में

 बतात्र  चाहूंगा  जिड्लोंने  के  उस  आतंकवाद  का  साथना  पदभार  ग्रहण  करने  के  माह  के  भीतर

 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  को  तमिलनदु  में  लिटूटे  क ेउस  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  के  करण  सभी  करी  प्रशंसा

 मिली  जे  दुमुक  के  शासनकाल  में  फला-फूला  उन्हें  यह  सफलता  केन्द्र  अववा  सशस्त्र  बलों  से  सहावत्  प्राप्त

 किये  बिना  अपने  ही  बलबूते  पर

 फाकिस्तान  ने  सारो  मर्कदाओं  का  उल्लंघन  किया  है  और  हमारे  चुप्पो  अथका  निष्कियया  कय  अर्थ

 होगा  कि  हमें  पाकिस्तात्र  ट्वारा  हमारे  देश  को  अस्थिर  करने  के  चड्यंत्र  कौ  कोई  चिन्ता  तहों  प्रघान  मंत्री  को

 स्वयं  प्राकिस्‍्तान  द्वारा  भारत  को  खंड-खंड  करने  के  प्रयासों  को  निन्‍दा  करनी  चाहिये  और  इसके  साथ  हो  इस  कात

 का  प्रद्मर  करने  के  लिये  कूटतीतिक  गतिविधियां  शुरू  करती  चाहिये  कि  धारत  फकिस्तान  क्ये  मर्वादाउतें  कया  और

 अधिक  उल्लंघन  नहीं  करने  यदि  सैन्य  विकल्प  एकमात्र  हल  है  तो  यह  फ्किस्ठान  व्य  स्पष्ट  कप  है  बता

 दिया  जाना  इससे  जम्पू  और  कश्मीर  राज्य  क्ये  भरत  के  साथ  सामाजिक  और  संस्कृति  कप  से  जोड़ा

 जाना  चाहिये  तथ्  वहां  के  वागरिकों  के  स्वतंत्रतापूर्वक  आने-जाने  की  अनुपति  प्रदान  उस  राज्य  क्ये  दिये

 गये  विशेष  दर्जे  को  धोरे-धीरे  कम  करना  मुझे  आशा  है  कि  इस  सरकार  को  सदबुद्धि

 श्री  किररिच  जालिहा  :  उफधथ्वक्ष  मैं  आपका  आपात  हूं  क्फेंकि  आज  इस  अत्यंत  महत्य

 के  दिन  अर्थात्‌  9  अगस्त  हम  एक  ऐसे  मुद्दे  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  के  बहुत  अधिक  समय  इस  संसद  में  हम

 सभी  के  लिये  चाहे  हम  किसी  भी  राजपैतिक  दल  से  सम्बद्ध  एक  चुग्रेठो  के  रूप  में  उपस्थिति  हुआ

 कश्मीर  की  कश्मीर  के  मुद्दे  की  सरल  रूप  में  नहीं  देखा क  किसी  के  द्वाता  उत्पन्न  को

 गयी  साधारण  सी  परेशानी  समझ  कर  कश्मीर  कयी  उपेक्षा  कहीं  कंधे  जा  सकती  बयोंकि  मेरे  विचार  से  कश्मीर  समस्या

 में  ऐसे  कई  मूलभूत  विरेष्मपास  हैं  जियका  सामग्रा  इस  देश  को  हमारी  मातृभूमि  क्ये  अपने  पूरे  विकास  और  अपनी

 क्षमता  को  उपलब्ध  करने  की  अपनी  उद्विकासतत्यक  और  मैं  के  कहूंगा  कि  ऋशा्तिकारी-काआ  में  करना  पड़



 जम्मू और  कश्मीर
 बजट  1994-95  अनुदानों

 की
 गे  __  .  __9  अगस्त  1994

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  इस  इस  देश  का  निमणि  उन  लाखों  अज्ञात  लोगों  के  उच्चतम  बलिदानों

 से  हुआ  था  जो  फासीवादी  शोषण  सामन्तवादी  और  सभी  प्रकार  के  शोषण  की  विभिन्न  प्रणालियों  के  दौरान

 रहे  थे  और  जो  व्यापक  स्तर  पर  शोषण  का  शिकार  बनाये  गये  परन्तु  इसके  इस  देश  के  लोग  अंग्रेजों

 की  औपनिवेशिक  शक्ति  के  विरुद्ध  एक  होकर  खड़े  हो  गये  और  महात्मा  गांधी  के  प्रेरणादायी  नेतृत्व  से  प्रेरणा  ग्रहण

 कर  हम  विभिन्न  प्रकार  के  ऐसे  लोगों  को  एकजुट  करने  के  लिये  एक  प्रकार  की  आध्यात्मिक  एकता  प्राप्त  कर

 सके  जो  उस  समय  बंटे  हुए  थे  और  अपने  आपको  एक  राष्ट्र  समझने  के  अभ्यस्त  नहीं  जब  हम  उस  समय

 की  चुनौती  कौविशालता  का  विचार  करते  हैं  तो  हमें  लगता  है  कि  हम  अतिविस्मयकारी  उपलब्धि  प्राप्त  कर

 परन्तु  जिस  भारतीय  एकता  को  हम  उस  राष्ट्रीय  संघर्ष  द्वारा  प्राप्त  कर  सके  जिसने  हमें  1947  में  राजनैतिक  आजादी

 उसका  पोषण  हमें  सावधानीपूर्वक  करना  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कई  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 थी  कि  भारतीय  संघ  की  जन्म  जिस  आरंभिक  सुकुमारता  से  हुआ  था  उसे  मजबूत  बनाया  जाना  और  मेरा  विचार

 है  कि  हम  अभी  भी  इस  प्रक्रिया  में  लगे  आज  भी  यह  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  है  कि  हममें  से  प्रत्येक

 व्यक्ति  इस  अवसर  पर  उठ  खड़ा  भविष्य  के  प्रति  और  यह  विचार  करे  कि  किस  सर्वोत्तम  ढंग  से  हम

 उस  महान  देश  की  उस  महान  एकता  को  प्राप्त  करने  हेतु  अपना  योगदान  और  आत्म-बलिदान  कर  सकते  हैं  जिसमें

 इतनी  अधिक  क्षमता  निहित  है  कि  विश्व  भर  में  अधिकांश  लोग  सोचते  एक  दिन  मानव  सभ्यता

 किसी  भी  दूसरी  कौम  की  अपेक्षा  केवल  भारतीयता  के  ही  गुण  अपने  मन  में  ऐसा  सपना  हमारे

 लिये  क्षुद्र  हितों  स ेऊपर  वैयक्तिक  हितों  से  ऊपर  उठकर  समूह्गन  हितों  से ऊपर  उठ  कर  सोचना

 और  समय  पड़ने  पर  इस  देश  की  एकता  को  सुदृढ़  करने  हेतु  सर्वेत्क्ष्ट  संभव  ढंग  से  प्रयास  करने  का  वास्तव

 में  विचार  करना  अत्यंत  महत्वपूर्ण  े

 इस  प्रक्रिया  में  कश्मीर  सदैव  एक  समस्या  बना  रहा  कश्मौर  जातिगत  विभिन्‍नताओं  के  कारण  समस्या

 बना  रहा  कश्मीर  इसलिये  समस्या  बना  रहा  क्योंकि  इस  राष्ट्र  का  जन्म  आंशिक  रूप  से  धर्म  के  आधार  पर

 लोगों  के  बंटवारे  के फलस्वरूप  तथा  इस  तथ्य  के  कारण  हुआ  था  कि  देश  में  परिधिस्थित  छोटी-छोटी  राष्ट्रीयताओं

 को  उनकी  भौगोलिक  सीमाओं  सहित  अपने  आपको  मुख्यधारा  में  पूर्णतः  मिलाने  के  लिये  समय  देना  ही  था  और

 इस  कारण  भी  कि  बाहर  से  आयी  इन  जातियों  को  अपने  आपको  उस  भारतीय  मुख्यधारा  के  साथ  जोड़ना  और

 उसमें  घुल-मिल  जाना  था  जो  स्वयं  ही  कई  समूहों  में  विभाजित  और  उप-विभाजित  यह  कहना  अत्यंत  कठिन

 है  कि  यास्तव  में  भारतीय  मुख्यधारा  कौन  सी

 मैं  तो कहंगा  कि  उन  परिस्थितियों  के  अंतर्गत  कश्मीर  के  प्रति  हमारा  दृष्टिकोण  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  रहा

 है  कि  जिसकी  यूं  ही  उपेक्षा  की  जा  इसके  अंतर्राष्ट्रीय  शक्तियों  के  भी  हित  निहित  मुझे  विभिन्‍न

 राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  भाग  लेने  और  कश्मीर  की  समस्या  से  निपटने  के  कई  अवसर  मुझे  यह

 कहना  ही  चाहिये  कि  हमारे  विशेष  रूप  से  जिसका  पूरा  अस्तित्व  भारत  की  निन्‍दा  करने

 घर  आम्रित  के  हित  इसमें  निहित॑  कश्मीर  पाकिस्तान  के  लिये  न  केबल  देश  के  भीतर  प्रत्येक  पाकिस्तानी

 राजनेता  के  राजनैतिक  अस्तित्व  हेतु  बल्कि  देश  से  बाहर  अंतर्राष्ट्रीय  समर्थन  पाने  के  लिये  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण
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 श्रावण  1916  a  ॒_॒_॒_॒  जम्मू

 और  कश्मीर  1994-95  अनुदानों  की  मांगें

 उपाय  पाकिस्तान  ने  कश्मीर  को  ऐसा  स्थान  समझा  जिसमें  उसकी  कछ  आंतरिक  म  नोग्रंथियों  का

 या  तो  समाधान  निकल  सकता  है  अथवा  उन्हें  अभिव्यक्त  किया  जा  सकता

 व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  कि  कश्मीर  समस्या  का  कोई  सुगम  समाधान  निकल  सकता

 मैं  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  करता  कि  किसी  दिन  वहां  किसी  मुख्यमंत्री  को  थोप  दिया  जाये  और  कश्मीर  में  सब

 कुछ  ठीक-ठाक  हो  जायेगा  मुझे  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  है  कि  बहां  एक  दिन  एक  निर्वाचित  विधानसभा  का

 गठन  और  अगले  दिन  उसके  भंग  हो  जाने  मात्र  से  कश्मीर  की  सारी  समस्या  सुलझ  मेरे  विचार  से  हमें

 कुछ  आधारभूत  कदम  उठाने

 कश्मीर  के  मामलों  से  निपटने  में  हमारे  वर्तमान  गृह  मंत्री  जिस  बुद्धिमता  और  समझदारी  का  प्रदर्शन  कर

 रहे  हैं  उसके  लिये  मैं  उन्हें  बधाई  देता  मेरा  विचार  है  कि  कश्मीर  के  दैनंदिन  मामलों  से  निपटने  के  लिये  एक

 परिपक्व  और  बुद्धिमान  बौद्धिक  व्यक्ति  के  स्पर्श  की  आवश्यकता  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक  कश्मीर  का

 संबंध  गृहमंत्री  वास्तव  में  आम  सहमति  की  प्रक्रिया  अपनाने  का  प्रयास  कर  रहे

 मैं  यह  अवश्य  समझता  हूँ  कि  स्थिति  काफी  सुधर  गयी  हजरतबल  संकट  से  हाल  ही  में  निपटने  और

 उसके  बाद  के  तथा  यासीन  मलिक के  मुद्दे  स ेनिपटने  और  उसके  बाद  के  ने  कुछ  सकारात्मक

 दिशा  प्रदान  की  है  और  हमें  यह  सोचने  के  कुछ  कारण  हैं  कि  कश्मीर  अधिक  समय  तक  अलग-धलग  नहीं

 मैं  यह  भी  अवश्य  उल्लेख  करुंगा  कि  इस  संदर्भ  में  विदेशनीति  की  दिशा  में  हमारे  नवीनतम  प्रयास  भारत

 और  अमेरिका  एक  दूसरे  के  बोध  के  बेहतर  रूप  से  समझने  की  दुष्टि  से  अत्यंत  महत्वपूर्ण  ह।-अमेरिका  को  अब

 पाकिस्तान  के  मित्र  और  इस  प्रकार  भारत  के  शत्रु  के  रूप  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  रहा  इस  तथ्य  से  भी  उन

 लोगों  में  डर  फैलेगार  जो  महसूस  करते  हैं  कि  कश्मीर  के  मुद्दे  का  अंतर्राष्ट्रीयकरण  किया  जा  सकता

 मेरा  बिचार  है  कि  मैंने  सभा  का  काफी  समय  ले  लिया  मैं  अनुदान  मांगों  और  बजट  को  अपना

 पूरा  समर्थन  देता  मुझे  आशा  है  कि  निकट  भविष्य  में  हम  कश्मीर  के  संबंध  में  एहले  से  कहीं  अधिक  सकारात्मक

 स्वर  में  बोलने  की  स्थिति  में  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता  कि  इस  मंच  अर्थात  संसद  की  चर्चा  के  दायरे  के  अन्दर

 विकास  के  पहलू  के  संबंध  में  न्याय  किया  जा  सकता  मेरे  विचार  से  इसमें  कुछ  और  समय  लगेगा  और  हमें

 काफी  समय  और  लगाना  चाहिये  सकारात्मक  कारकों  को  मजबूत  करने  और  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करना

 चाहिये  कि  कश्मीर  एक  बार  फिर  पहले  के  समान  ही  भारत  का  रत  बन

 मुझे  पक्का  विश्वास  है  और  मैं  इस  बात  के  प्रति  बहुत  आशावान  हूं  कि कश्मीर  एक  दिन  निश्चय  ही  मुख्यधारा

 का  हिस्सा  बन  जायेगा  और  प्रत्येक  कश्मीरी  भारतीय  होने  में  उसी  प्रकार  गर्व  अनुभव  करेगा  जिस  प्रकार  आज

 हम  करते

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  मुझे  जो  अबसर  दिया  गया  उसके  लिये  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता

 गृहमंत्री  एस«  बी०  :  उपाध्यक्ष  मैं  मानमीय  सदस्यों  को  च  वा  में  भाग  लेने  तथा

 तमिलः।डु  के  एक  सज्जन  के  अलावा  लगभग  सर्वसम्मति  से  समर्थन  देने  के  लिए  उनके  प्रति  कृतज्ञता  प्रकर  करता
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 जम्मू
 और  करमीर  बबट  1994-55  अनुछनें  की  फनी  ४  ::  2  अग्दे  1994

 उनकी  सूचनाएं  एकदम  गलत  मैं  नहीं  समझता  कि  उन्हें  यह  थी  पता  हें  कि  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्री  इस

 सम्पूर्ण  समस्‍्क  के  बारे  में  कक  महसूस  करते  लेकिन  मैं  उनके  दिए  हुए  भाषण  को  ज्यादा  पहत्व  नहीं

 लेकिन  माकी  सदस्यों  को  उस  बे  में  स्पष्ट  बिच

 मैं  इकबार  फिर  सभा  में  ठफस्थिठ  या  अनुपस्थित  मानती  सदस्यों  स्रे  अप्रैल  कर्ता  हूं  कि  ऊश्मोर  मुह

 को  राष्ट्रीय  मुद्दे  के  रूप  में  शिया  खाता  चाहिए  ओर  हम  स्प्रेगो  को  मम्भीरतापूर्वक  ऐसी  परिस्थितियां  बनती  चाहिए

 खकि  स्थानोय  सगे  में  हमारो  कथनो  और  करनी  के  दारे  में  सेशमात्र  भो  सन्देह्ठ  नहीं  रहे  और  वे  लोग  यह  नहीं

 सोचें  कि आप  लोग  क॒छ  छिफ  रहे  वैं  नहीं  समझता  कि  किसी  भी  राजनैतिक  दल  से  सम्बन्धित  किसी  भी  फाननीय

 सदस्य  के  दिमाग  में  ऐसा  कोई  विचार  परन्तु  मैं  सभी  राजनैतिक  दलों  से  अपने  मतभेद  भुलाने  का  आग्रह  करता

 हूं  और  यह  दशने  के  लिए  कि  हम  सभी  कश्मीरी  लोगों  के  समर्थन  में  एकजुट  उन  लोगों  को  हमारे  इरादों

 का  सदाशयता  के  बार  कोई  संशय  रखते  का  लेशमात्र  भी  अवसर  नहीं  दिया  जाना

 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  अहमद  के  विचार  से  पूर्ण  सहमत  हूं  कि  कश्मोरियत  को  कुछ  विशेषतायें

 हम  त्केग  कश्मीरी  लोगों  द्वारा  कश्मीरियत  की  पहचान  क्ले  बनाए  रखने  का  विरोध  नहीँ  करते  लेकिन  साथ  ही

 आपके  उठते  सीमाओं  को  ध्यान  में  रखना  है  जिनके  अन्तर्गत  आपको  काम  करना  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  और

 मैं  उक्ष्को  अश्वस्त  करता  हूं  जैसा  श्रो  दिघे  न ेआशा  फ़्कट  की  है  कि  हम  लोग  कश्मीर  में  राष्ट्रपति  शासन  की

 अधि  बनाने  के  लिए  अन्तिम  बार  आग्रह  कर  रहे  हालांकि  हम  लोग  मः्पीर  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  मे  पूर्ण

 विश्यास  है  कि  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियां  हस्तक्षेप  नहीं  करें  तो  हम  लोग  इस  क्षेत्र  में  एच्छिक  परिवर्तन  सा  सकते

 यै  कह  सकता  हूं  कि  अगले  महीनों  में  इस  देश  में  प्रजाठ्ान्त्रिक  ढांचा  तैयार  किया  जा  सकता  लेकिन

 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियों  और  उनके  द्वारा  देश  में  अब  तक  निभाई  गई  भूमिका  के  तरीके  पर  निर्भर  करता

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  पड़ोसी  देशों  के  बारे  में  क्‍या  कहना  है  ?  *

 श्री  अय्हाण  :  मैं  पड़ोसी  देशों  के  बारे  में  बिलकुल  भी  चित्तित  तहों  ऐसा  लगता  है  कि

 पाकिस्तान  जो  खेल  खेल  रहा  है  उसे  समझता  नहीं  वास्तव  वे  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  ऐसा  करने  के  लिए

 स्क्‍तन्त्र  नहीं  दे  कश्मीर  मुद्दे  छोटी-छोटी  बातों  का  फायदा  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  वे  कश्मीर  मुद्दे

 का  समझ  नहीं  पाए  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियों  के  हाथों  में  खेल  रहे  इसलिए  हम

 लोग  चिंतित  अथवा  कश्मीर  समस्या  का  समाधान  खोजना  नहुत  आसान  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  क्षेत्र  में

 सामान्य  स्थिति  को  पुनः  स्थापित  करने  और  प्रजात्तन्त्रिक  ढांचा  कायम  करने  में  कोई  बाधा  लेकिन  हम  लोगों

 को  कोई  सन्देह  नहां  रहना  हम  लोगों  को  एकजुट  होकर  कश्मीरी  लोगों  में  विश्वास  जगाना  जो

 कुछ  पाकिस्तान  या  अन्य  पड़ोसी  देश  कहते  मै ंउससे  जरा  भी  घिन्तित  नहों  लेकिन  यदि  कश्पीरी  लोगों

 के  दिमाग  में  कोई  सन्देह  है  तो  वह  मेरे  लिए  परेशानी  की  बात  इसलिए  हरसम्भव  प्रयास  किए  गए  हैं  और

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  कश्मोरी  लोगों  के  दृष्टिकोण  में  परिवर्तत  आया  लेकित  अब  मेरा  भी  पक्का  यकौत

 है  ओर  कश्मीरी  लोग  भो  मानते  हैं  कि  इस  समस्या  का  धर्म  या  धार्मिक  युद्ध  से  कोई  लेना  देना  नहीं

 यह  विशुद्ध  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बड़यन्द्र  है  और  वे  ल्तेय  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियों  के  हाथों  में  खेल  रहे
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 २ २  ॒३  ३  जम्पू  और  कश्मोर  बजट  1994-95  अनुदानों  को  करी

 हमें  इस  करे  में  चिन्ता  नहीं  करमी  हम  लोगों  को  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  करनी  चाहिए  ताकि  स्थानीय  लोगों

 में  विश्कास  पैदा  हो  और  उन्हें  महसूस  हो  कि  हम  लोग  कछ  करना  चाहते  हम  लोग  हर  सम्भव  प्रयास  करके

 और  विश्वास  कायम  करने  काले  उपाय  करने  को  तैयार

 कुछ  एक  सदस्यों  न ेमानकषिकारों  और  उनके  उल्लंघन  का  मुद्दा  और  बिडम्बना  यह  है

 कि  यह  मुद्  पाकिस्तान  जैसे  देश  ने  उठक  वास्तव  उनको  इस  मुद्दे  को  उठाने  का  कोई  नैतिक  अधिकार

 नहीं  है  और  आश्चर्य  की  बात  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियां  धो  पाकिस्तान  के  प्रचार  से  प्रभावित  हो  जाती

 क्या  उनको  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ?  पाकिस्तान  को  जम्मू  और  कश्मीर  में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं

 है  यह  कोई  स्थानीय  विद्रोह  नहीं  अफगान  लेबतानी  यहां  क्‍यों  आ  रहे  हैं  और  इन  लोगों

 को  जम्पू  और  कश्मीर  से  क्या  लेना  देगा  मैं  जम्मू  और  कश्मीर  में  उनकी  उपस्थिति  पर  आपत्ति  करता  उनको

 इस  क्षेत्र  में  आने  का  कोई  अधिकार  नहों  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  पड़यन्त्र  इस  सबके

 कुछ  कारण  भी  जो  लोग  मानवाधिकारों  के  उल्लंघन  का  मुद्दा  उठाते  हैं  उन्हें  यह  प्रश्न  निष्पक्ष  रूप  से  उठाना

 वे  जम्मू  और  कश्मीर  में  हस्तक्षेप  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  कया  यह  राज्य  प्रायोजित  आंतकवाद  नहीं  है  जिसे  ये

 लोग  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ?  क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  इस  प्रकार  की  गतिविधि  का  समर्थन  करता  है  ?  यदि  वे  समर्थन

 नहीं  करते  हैं  तो  उन्हें  मानकिकारों  के  उल्लंघन  की  निंदा  करने  से  पहले  इसको  निंदा  करनी  हम  निश्चित

 तौर  पर  मानवाधिकारों  के  पक्षयर  यदि  हम  कुछ  गल्तियां  करते  हैं  के  हम  स्थौकार  भी  करते  सेकित  यदि

 वे  समझते  हैं  झि  मानवाधिकारों  के  नाम  पर  कुछ  विकसित  देश  मानवाधिकार  रूपी  हथियार  का  प्रयोग  करके  नए

 स्वतन्त्र  हुए  देशों  या  विकासशील  देशों  को  कठघरे  में  खड़ा  कर  सकते  हैं  ते  मैं  समझता  हूं  कि  वे  गलत  फड़मी

 में  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  यह  सब  नहीं  समझते  हर  माउवाधिकारों  के/शिहिताओं  को  समझते  हैं  ओर  ये

 मातवाधिकारों  के  पालन  में  किस  सीमा  तक  रुचि  रखते  यह  हम  भली  धाढि  ++*  यदि  नक  कुछ  भी  नहीं

 है  हमें  इसकी  जातकारोें  उनको  हमें  मानवाधिकारों  का  पाठ  नहीं  पट्राक  ane

 जब  वे  लोग  आदिम  युग  में  र४  रहे  थे  तब  भी  हमारे  यहां  को  परम्परा  रही  अतः  हमें  समझना

 चाहिए  कि  यह  इतिहास  का  एक  भाग  उन्हें  बारे  मे  हमें  नैतिक  ठपदेश  देने  कये  जरूरत  नहीं  विकसित

 देश  होने  के  नाते  उनके  पास  बिपुल  धन  भण्डार  हैं  और  संसाधनों  की  ऐसी  स्थिति  होने  के  कारण  वे  शर्तें  और

 नियम  थोपने  का  प्राया  कर  रहे  यटी  वस्तु  स्थिति

 हमें  भी  उन  सीझाओं  को  समझना  चाहिए  जिनके  अन्तर्गत  रहकर  हमें  कार्य  करता  यह  येरा  काम  नहीं

 मेरे  थित्र  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  शक्तियां  संबंधी  प्रश्न  का  उत्तर  देंगे  और  यह  भी  कि  वे  शक्तियां  किस  प्रकार

 अपने  संसाधनों  के  बल  पर  दुनिया  पर  प्रभुत्व  कायम  करने  का  प्रवास  कर  रही

 हमारे  लिए  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  की  जानो  घाहिए  जिससे  हम  बड़ो  सौमा  तक  सामान्य  हालत

 कायम  कर  यदि  लगभग  सामान्य  हालात  कायम  हो  जाते  हैं  ते  हमें  साहस  के  साथ  इस  क्षेत्र  में  प्रजातान्त्रिक

 सरकार  कायम  करने  के  प्रयास  करने  इस  प्रकार  के  हालात  पैदा  करने  के  लिए  हमें  हर  संभव  प्रयास  करने

 बेऐजमारी  की  गम्भीर  समस्या  है  और  इस  समस्या  को  समझने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हमें  आगे  बढ़ना
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 जम्मू
 और

 कश्मीर
 1994-95  अनुदानों  की  मांगें

 __9  आगस्तु  1994

 चाहिए  और  नियमों  को  दर  किनार  करके  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  चाहिए  हमें  ऐसी  स्थितियां  पैदा  करनी

 चाहिए  ताकि  जो  लोग  अपना  व्यवसाय  शुरू  नहीं  कर  सके  उनको  विशेष  सहायता  दी  जा

 वास्तव  हमने  कुछ  मामलों  में  वित्त  मंत्रालय  में  सम्पर्क  किया  है  लेकिन  मैं  इस  मामले  पर  सभा  में  कुछ
 भी  नहीं  कहना  चाहता  मैं  इस  मामले  पर  अपने  मित्र  श्री  मनमोहन  सिंह  से  अलग  से  चर्चा  करूंगा  कि  उन

 क्षेत्रों  क ेलिए  क्या  करना  है  जहां  सुरक्षा  की  कुछ  समस्याएं  हैं  और  कुछ  मजबूरियों  के  कारण  हमें  इन  क्षेत्रों  की

 सुरक्षा  के लिए  धन  खर्च  करना  पड़ता  यह  धन  राज्य  सरकारों  से  बसूल  नहीं  किया  जा  सकता  हमें

 ऐसी  स्थितियां  पैदा  करनी  चाहिए  ताकि  इन  राज्यों  को  विकास  कार्यों  के  लिए  और  घनराशि  दी  जा

 मेरी  सभी  मित्रों  स ेअपील  है  और  मैं-श्री  अहमद  के  इस  विचार  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  कि  विशेष

 रूप  से  मुस्लिम  देशों  में  यह  अहसास  होना  चाहिए  कि  जम्मू  कश्मीर  में  30  लाख  मुस्लिम  आबादी  है  और  चौदह

 करोड़  45  लाख  .....

 श्री  ई«  अहमद  :  पन्द्रह

 श्री  जी«  चअव्हाण  :  आप  इस  दिशा  में  तेजगति  से  आगे  बढ़  रहे

 श्री  अहमद
 '  मैं  सत्य  कह  रहा

 श्री  चव्हाण  :  पप्द्रह  करोड़  एक  तरफ  और  तीस  लाख  दूसरी  ओर  दोनों  की  तुलना  कीजिए
 और  मेरा  मानना  है  कि  उन्हें  मुसलमानों  के  हितों  की  बातें  विशेषरूप  में  अपने  दिलों  में  सीमित  रखनी  यह

 बहुजातीय  समाज  हम  ईसाइयों  या  पारसियों  में  विश्वास  नहीं  करते  हम  प्रत्येक  के  साथ

 बराबरी  का  व्यवहार  करते  हैं  और  यह  भी  एक  प्रमुख  कारण  है  कि  यह  लड़ाई  भारत  और  पाकिस्तान  के  घीच

 वहां  धर्म  तन्त्रिक  समाज  वे  अपने  विचार  हम  पर  थोपना  हम  इस  प्रकार  के  विचार  का  समर्थन

 कभी  नहीं  करेंगे  और  हम  धर्म  निरपेक्षता  के  विचार  का  समर्थन  करेंगे  और  प्रत्येक  न्याय

 श्री  ई  अहमद  :  मेरा  यह  आशय  नहीं  मैंने  कहा  था  कि  मुस्लिम  देशों  में  वे  धर्म  के  नाम  पर  प्रचार

 कर  रहे  हैं  और  उनके  लिए  यह  सटीक  उत्तर  होगा  कि  जब  पन्द्रह  करोड़  मुसलिम  धर्मनिरपेक्ष  भारत  में  रह
 रहे

 हैं  तो  तीस  या  चालीस  लाख  मुसलमानों  की  क्या  प्रमस्या

 श्री  एस»  मैं  इस  विचार  का  समर्थन  कर  रहा  वह  तो  मैंने  यू  ही  कह  दिया  आप

 इसको  गम्भीरता  से  न

 मैं  यह  बात  कहना  चाहता  मैं  सभा  से  प्रस्ताव  को  पारित  करने  का  अनुरोध  करता

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  जम्मू-कश्मीर  राज्य  की  संबंध  में

 18  1990  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  3  1994  से  और  छह  माह  की  अवधि  के  लिए  जारी

 करने  का  अनुमोदन  करती  a
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 जम्मू  और  कश्मीर  1994-95  अनदायों  की  मारे
 न  िनननानन  3  3े:ल्‍:ल्‍:।3-3  स  स  उ  फरफकपदर:"प”फससफफरमफफफसकफसपफउे  लै  चैक  कननननतन।तततनतननकन»-»  कक

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  वी«  चन्द्रशेखर  :  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  को
 *  धन्यवाद  देता  जिनहोंने  सांविधिक  संकल्प  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  के  लिए  वर्ष  1994-95  की  अनुदानों  की

 भरांगों  संबंधी  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  और  मैं  केवल  राम्य  के  वित्तीय  पक्ष  पर  ही  टिप्पणी

 जम्मू  और  कश्मीर  की  वर्ष  1994-95  की  राज्य  योजना  परिव्यय  के  लिए  1993-94  के  संशोधित  परिव्यय

 680  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  954  करोड़  रुपये  मंजूर  किए  गये  हैं  और  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  कई  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  कि  इस  क्षेत्र  में  विकास  कार्यों  में  तेजी  लाये

 6.00  मन  प०

 मैं  माननीय  सभा  को  1993-94  के  दौरान  प्राप्त  हुई  प्रमुख  उपलब्धियों  के  बारे  में  बताना  चाहता  प्रथम

 जम्मू  और  कश्मीर  को  श्रीनगर  से  जोड़ने  वाली  220  किलोवाट  पारेषण  लाईन  का  कार्य  शुरू  किया  गया

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण  ऊपरी  सिन्‍थ  पनविजली  परियोजना  के  कार्य  के  बाधा  उत्पन्न  हो  गई

 उसे  फिर  से  शुरू  किया  तीसरे  लगभग  17.17  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  रंजन  तथा  रजाल  नामक

 दो  मध्यम  श्रेणी  की  सिंचाई  योजनाओं  को  पूरा  किया  जा  रहा  इसके  बाद  जम्मू  डैंटल  कालेज  से  सम्बद्ध  800

 बिस्तरों  का एक  आधुनिक  अस्पताल  1993  में  चालू  किया  गया  जम्मू  क्षेत्र  के  छात्रों  को  शैक्षिक  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  जम्मू  हेतु  एक  इंजीनियरिंग  कालेज  की  स्थापना  की  गई  1994-95  की  वार्षिक  योजना

 में  भी  हमने  स्वरोजगार  के  क्षेत्र  तथा  सड़कों  व  पुलों  के  निर्माण  पर  बल  दिया  इसके  अलाबा  लगभग  163
 >  प्राथमिक  विद्यालय  भवन  आतंकवादी  हिंसा  में  क्षतिग्रस्त  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  मैं  केवल  एक  मिनट  अब  बज  गये  क्या  हम  सभा  का

 समय  तीन  मिनट  और

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  तीन  मिनट  का  समय  और  बढ़ाते  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  जारी

 श्री  एम  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  कह  रहा  था  कि  आतंकवादी  हिंसा  में  लगभग  163  प्राथमिक  विद्यालय

 क्षतिग्रस्त  हुए  हमने  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  के  लिए  3  करोड़  रुपये  की  लागत  से  इनकी

 मरम्मत  का  कार्य  शुरू  किया  150  विद्यालय  भवनों  का  निर्माण  अगले  महीने  में  अंत  तक  पूरा  हो

 विकास  मंत्रालय  ने  पेय  जल  योजनाओं  के  लिए  12.82  करोड़  रुपये  जारी  किए  ग्रामीण  बिकास  विभाग  ने

 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  12.99  करोड़  रुपये  जारी  किए  हमने  जवाहर  रोजगार  योजना

 के  अन्तर्गत  आर्थिक  और  सामाजिक  रूप  से  कमजोर  समुदायों  तथा  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  कम  लागत  के  मकानों

 का  निर्माण  कार्य  भी  शुरू  किया  इस  क्षेत्र  के  लिए  स्वास्थ्य  सेवाओं  में  सुधार  लाने  हेतु  प्रधान  मंत्री  राहत  कोष

 से  राज्य  सरकार  को  आठ  एम्बूलैंस  उपलम्ध  कगये  गये  राज्य  में  लघु  उद्योगों  की  संवर्धन  के  लिए  जम्मू में

 लघु  उद्योग  निगम  का  कार्यालय  खोला  गया  इसके  प्रधान  मंत्री  ने  23  और  ब्लाकों  में  पुनर्गठित  सार्वजनिक
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 जम्म  और  कश्मीर  विनियोग  2)  .  9  अगस्त
 1994

 ण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  हेतु  मंजूरी  दी  है  तथा  इस  क्षेत्र  जिन  नये  ब्लाकों  में  पुनर्गठित  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली

 शुरू
 की  गई  वहां  खाद्यान्नों

 की  आपूर्ति  के  लिए  विशेष  रियायती  केन्द्रीय  निर्मम  मूल्य  पहले  से  ही  शुरू
 किये  गये  हमने  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  इन  प्रमुख  विकास  कार्यों  को  शुरू  किया

 माननीय  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  ने  कहा  है  कि  शरणार्थियों  को  आय  कर  में  राहत  दी  मैं  माननीय

 सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  कश्मीरी  शरणार्थियों  को  अग्रिम  कर  भुगतान  से  छूट  दी  गई  मैं  यही  कुछ  बातें

 बताना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1994-95  के  जम्मू  कश्मीर  राज्य  के  बजट  के  सम्बन्ध  में
 अनुदानों

 की  मांगों  को  मतदान  के  लिए

 पक  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  दो  में  |  से  27  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1995

 को  समाप्त  होने  बाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा

 करने  के  लिए  कार्य  सची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  स ेअनधिक

 संबंधित  राशियां  जम्मू-कश्मीर  राज्य  की  संचिंत  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 18.05  मन  प«

 जम्मू  और  कश्मीर  विनियोग  2)  विधेयक-994*

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम«  बी०  चन्द्रशेखर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष

 1994-95  की  सेवाओं  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और

 बिनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेवाओं  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  संचित  निधि  में  से कतिपय

 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  एम«  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  विधेयक...**  को  पुर:स्थापित  करता  हे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  एम«  वी०  चन्द्रशेखूर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव..**  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  1994-95  की  सेवाओं  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय

 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 *दिनांक  9.8.1994  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  खंड  2  में  प्रकाशित

 *राष्ट्रपति  को  संस्तुति  में  पुर:स्थापित  किया  प्रस्ताव  किया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  की  सेवाओं  के  लिए  जम्मू और  कश्मीर  राज्य  की  संचित  निधि  में  से कतिपय

 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  की  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार

 और  कश्मीर  विनियोग  2)

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  व्धियक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पारित  किया

 श्री  एप  बी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जायेਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  .
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 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित
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